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२ 

हमारे देश मे नित नई आर्थिक समस्याओं को समझने तथा उनके व्याव- 
हारिक उपायों की खोज करने की बहुत झ्रावश्यकता है। अर्थशास्त्र न, उपन्यास 
कहानी की तरह रोचक विपय हे श्रीर न राजनैतिक स्वराष्य की भाँति आवेश- 
पूर्ण नारों का विषय है। यह तो एक गस्भीर विषय है और इसीलिए इसका 
महत्व कम्त नहीं हैं। प्रत्येक देशवासी को इस गम्भीर विषय से जानकारी 
रखकर देश की आ्राधिक समस्थाओ को समझना शनिवार है। इसी उद्देश्य 
को लेकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गईं हे। विद्यार्थियों एवं. जन- 
साधारण को देश की आधिक समस्याश्रों से परिचित कराने के लिए इस पुस्तक 
में पचास महत्वपूर्ण समस्याझ्ों का विश्लेषण किया गया है। मेरा विश्वास है 
कि जब तक जनता फो समस्याओं से जानकारी नही होगी तब तक वह सरकार 
के साथ उनको सुलभाने में सहयोग कर ही नहीं सकती। इसी उहृश्य से उन्हे 
इस उस्तक के द्वारा हमारी आर्थिक समस्याओं से जानकारी कराने का प्रयत्न 
किया गया है पुस्तक में वर्शित सभी समस्याएँ सामयिक हैं, गम्भीर कैंसर 
आवश्यक भी हैं। आशा है विद्यार्थी और जन-साधारण--दोनो वर्ग इससे 
उठावेंगे ० 


प्र 
मुझे यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं कि पुस्तक का विपग्र कोई * 
“नवीन नहीं है । केवल समस्याञ्रो को चुनकर जन-साधारण की सूचना उनका 
विश्लेपण कर दिया गया है। अ्रधिकांश निबन्ध लेखक के उन लेखो में से पैयार 
किए गए हैं जो समय-समय पर देनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्न-पतन्निकाओं 
में प्रकाशित द्वोते रहे हैं। हाँ, समयालुकूल उनमें झावश्यक संशोधन अवश्य कर « 
दिए गए हैं। झुके विश्वास ई कि इस पुस्तक के द्वारा पाठकों को हमारी आर्िक 
समस्या्रों के प्रति कुछ जानकारी अवश्य होगी और वे उन्हें हत्त करने में 
. च्यावह्वारिक सहयोग देने में समय हो सकेंगे | ' - 
। .. पुस्तक-लेखन में मुझे वाशिज्य विभाग के अध्यक्ष प्रो० रामशकर याज्ञिक से 
, पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहा है, इसके लिए में उनका भाभारी हूँ । पारडलिपि 
_तैयार करने में मुझे श्री रामनिवास जाजू थ श्री नागरमल 'नागराज से पर्याप्त 
, यंग मिल्ला हैं जिसके लिए ये दोनों धन्यवाद के पात्र है। 
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१--भारतीय कृषि की समसस्‍्याएँ 


भारत गाँवों मे बसता है और कृषि भारत की शात्मा है! 4#हात्मा गॉधी? 
क इन शब्दों से हमारी कृप का महत्व स्प"्ट होता है। भारत कषि-प्रधान देश ॥ भारत कृपि-प्रधान देश 
!। उसकी ८० प्रतिशत जनता गाँवों मे वस्ती है और ८० से ८५ प्रतिशत 
नुष्य अपने जीविकोपाजन के लिए कृपि पर निर्भर रहते हैं। कृपि ही हमारे 

मस्त आशथिक जीवन में रक्त-संचालित करती हैं। जिस गति से और जिस | 
गन्ना से क्पि_ को उन्नति होगो, भारतीय जनता उतनी ही समृद्धि शाली और 
उसी हाती चली जाएगी | कृपि उन्नति के प्रश्न को औद्योगीकरण की आवश्य- 
ता. की दृष्टि से न ठेखकर केवल ग्रामोन्नति की दृष्टि से ही खा जाय तो 
सका महत्व ओर भी बढ़ जाता है। वास्तव में वह राष्ट्र के जीवन-मरण का 
एन बन जाता है। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि न तो थोड़े से 
्॒रमय में 'बिशाल उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और न तत्काल ही आमीण 
ब्योग धन्वे पुनर्जीबित किए. जा सकते हैं । कृपि ही ऐसा धन्धा है जिसके 
एघार ने बहुसंख्यक जनता-को लाभ पहुँच सकता है। भारंतीय जनता के 
गीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उसकी वास्तविक श्राय बढाना आवश्यक 
| तभी बह उपभोग्य पदार्थ खरीद सकती है और तभी उसकी आवश्यकताएँ 
री हो सकती हैं| कृपक की आय तब पूरी हो सकती है जब कृपि उत्पादन में 
शी बद्धि हो | कृषि के उत्पादन की समस्या हमारे देश के सामने केवल पेट 
रने तक ही सीमित नहीं रही है । कृपिजन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने से 


द्योगों की समस्या, मजदूरों की समस्या, अन्तराष्ट्रीय व्यापार विषमता--सभी 


कक साथ सुलर सकती हैं। राष्ट्र के आर्थिक जीवन-रथ के कृषि और उद्योग ४ 
 पहिए हैं) आ्रार्भिक-जीवन किसी एक के बिना अपूर्ण और पंगु रहता दे 
[निज सम्बन्धी उद्योगो को छोडकर अन्य सारे उद्योगों के लिए | कृषि ही कच्चे 


र्‌ भारतीय कृषि की समसस्‍्याएँ 


माल की पूर्ति करती है। कपडा, पटसन, शक्कर, तेल इत्यादि उद्योग अधिकांश 
में कृपि द्वारा उत्मादित कच्च माल पर निर्भर रहते हैं । 
देश की अर्थ व्यवस्था में कृप का इतना महत्व होते हुए भी, हमारा यह 
उद्योग निरंतर श्रवनति की ओर गिरता रहा है । पिछुली दो शतान्दियो में कृषि- 
हास का इतिहास वास्तव में भारत का आर्थिक इतिहास बन गया है। उद्योग- 
घन्धों के विकास के श्रभाव में जनसंख्या-ब्ृद्धि का भार कृपि पर ही बढता चला 
थ्रा रहा है (पिप्मामीण उद्योग-धन्धो के हास के कारण उनमे लगे हुए मनुष्यों , 
को विवश होकर उदर पृति के लिए कृषि कार्य श्रपनाना पडा | श्राज भी कृषि 
पर हमारा आर्थिक जीवन अबलम्बित है। वतमान्‌ अ्रन्न-संकट ने हमारे समस्त 
श्रार्थिक कलेवर को बिद्धन बना रकखा है| वतंमान्‌ आ्रार्थिक सकट क्षपि के प्रति . 
एमारी उदासीनता का परिणाम ई | हमारे देश भे कृषि की श्रनेक समस्याएँ 
हैं जिनके कारण कृषि का समुचित विकास न हो पाया | प्रश्न होता है कि क्‍या 
हमारे देश में भूमि की कमी हद ! परन्तु यह बात नहीं है । हमारे देश में कुल 
श४ करोड़ एकड भूमि पर कृपि होती है। १७ प्रतिशत भूमि खेती के लिए 
प्राप्य नही है और १६ प्रतिशत पड़ती पढी है । इस प्रकार कोई (८ करोड़ 
एकड़ भूमि पडती पड़ी है | इसलिए यह विचार भ्रमात्मक है कि भारत में श्रभी 
श्र खेती का विस्तार सम्भव नही है श्रौर भारत की चप्पा-चप्पा भूमि'जोत ली 
गई है | गंगा के खादर में तथा श्रन्य कई राज्यो में सरकार ने ,ट्रेक्टरो दवरा 
खेती आरम्भ करके बता दिया है कि अभी पर्यात पढ़ती जमीन पढ़ी है जो 
किसानों और हलो की प्रतीक्षा कर रही है| सरकार ने कृपि की इस समस्या 
एल करने के लिए नई भूमि को तोड़कर क्ृपि योग्य बनाने का काम श्रपने हाँ 
मेले लिया हैं। ट्रैक्‍्टरों की सहायता से भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा 
है। मध्य प्रान्त, मध्य भारत, भोपाल, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बंजर 
भूमि को तोड़ कर कृषि की जा रही है । योजना है कि ३० लाख एकई बंजर 
, भूमि को कृषि योग्य बनाकर १० लाख टन श्रन्न प्रति वर्ष राम सकेगा | 
इस कार्य में सरकार ने अ्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ! करोड डालर की ऋण लेकर 
'* ड्रेक्‍्टर खरीदे हईं। यह काम केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ के अधीन कर दिया गया है। 
है नई भूमि को कृषि योग्य चनाकर अन्न उत्पादन करने के भ्रतिरिक्त कृपि की 
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हो, 
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पैदा बढ़ाने का प्रश्न भी हमारे सामने हे | हमारे देश में कृपि की उपल श्रन्य 
देशो की श्रपेक्षा बहुत कम है टिआ्रधिक और उत्तम खाद, उत्तम और उन्नत 
बीज तथा सिंचाई का समुचित प्रवन्ध करके कृपि की उपज वढाई जा सकती है । 
डाक्टर_5न्स का मत है कि धान का उत्पादन ३० प्रतिशत बृढाया जा सकता 
है यदि बीज में ५ प्रतिशत और खाद में २० प्रतिशत नुधार किया जाव ओर 
रोग नष्ट करने से ५४ प्रतिशत यत्न किया जाय | उनका विश्वास हूँ कि 
बिना कठिनाई के ५० प्रतिशत घान का उत्पादन बढ सकता है । इसके लिए 
बीज भे २० प्रतिशत और खाद में ४० प्रतिशत सुधार करने का श्ावश्यकत्ता 
होगी । श्रापका यह भी मत हैं कि इस उपाय से गेहूँ की ३० से ७५ प्रतिशत 
और अन्‍य धान्‍्यो की ६० प्रतिशत पैदाबार बढ़ सकती है। परन्तु प्रश्न यह है 
कि बीज श्र खाद मे सुधार कैसे हो ! योरप, अमेरिका, चीन और जापान में 
उत्तम खाद का अ्रधिक उपयोग अच्छी उपज का मुख्य कारण है। हमार देश में 
प्रातिक खाद का बहुत अ्रधिक परिमाण मे उपयोग हो सकता हे | इसमे सदेह 
नही कि ण्छिले कुछ वर्षा" से कम्पोस्ट खाद बनाया जाने लगा हैं; परन्तु लगभग 
६००० म्युनिसिपलिटियों मे श्रभी केवल ६५० म्युनिस्पिलिणियो ने ही कम्पोस्ट | 
योजना को चालू किया दे और वे प्रति चयप ५ लाख टन खाद बनाती हैं जो देश 
की चुमता के लिए केवल ७ प्रतिशत ही है । भूमि से श्रन्न लेने के लिए हमें उसे 
खाद देना चाहिए | केन्द्रीय सरकार ने विहार में सीधरी नामक स्थान पर खाद 
बनाने की एक विशाल निर्माणी स्थापित की है जहाँ पर वेशानिक रीति से खाद 
बनाया जाने लगा है। परन्तु सबसे बढ़ी आ्रावश्यकता इस बात की है कि देशी 
खाद बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय । यह काम म्युनिस्विलिटी, 
टाउन एरिया तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा भल्ली भोति किया जा सकता है। 
खाद के श्रतिरिक्त कृपि उत्पादन में उत्तम बीज की भी एक बड़ो समस्या 
है। आ्राज जो बीज हमारे कृपकों को मिलता दे वह न तो उत्तम प्रकार का ही 
होता है और न पर्यात ही होता है। आवश्यकता इस बात की हो चली हे कि 
उचित परिमाण मे देश के विभिन्न भागों मे उन्नत एवं अच्छी घान तथा गेदूँ के बीज 
भंडार खोले जाएं । हमारे देश में कोई ५८० लाख एकड भूमि में घान तथा 
२६० लाख एकड़ भूमि में गेहूँ की खेती होतो है। इस सबके लिए १६ लाख 


छ भारतीय कृषि की समत्याए 


टन चावल तथा १० लाख टन गेहूँ के वीज की आवश्यकता हँ। इतना बीज 
तैयार करना कोई कठिन वात नही है । सरकार ने. श्रच्छे बीजो की एक योजना 
बनाकर यह कार्य भारतीय कृषि अनुमंधानशाला को सौप दिया है | स्थान-स्थान 
पर कृषि विभाग द्वारा शोध का काय चल रहा है | परन्तु सरकार का यह प्रयत्न 
है कि अच्छे बीजो के वितरण की बतमान योजनाओं के अतिरिक्त एक ऐसी 
योजना बनाई जाय जिससे कृपक स्वय श्रच्छा बीज अपने श्राप पदा कर सकें। 
इससे कृपि उत्तादन वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। भारतीय कृषि 
शनुसधानशाला के ग्रिड से जात होता हे कि धान की अ्रनेक ऐसी प्रकार हूं 
जिनको बोने से चावल की पेदावार १० प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक बढ़ाई जा 
सकती है । देश में इसकी परीक्षा भी की गई है। १६४५-४६ से भारत संघ मे 
चावल की कुल खेती के केवल १५ प्रतिशत भे श्रच्छा श्रौर उत्तम बीज बोया 
गया था जिससे करीव १३ लाख टन अधिक चावल उतन्न हुआ | उत्तम बीज 
उत्पन्न करते की समस्या को हल करने के लिए एक देशव्यापी योजना की , 
आवश्यकता है | बा 
मार कृषि की एक मूल समस्या सिंचाई के उत्तम साधनों का श्रमाव रहा 
है। मारतीय ऋषि सदेव मानसूनो की कृपा पर निर्भर रही है| परन्तु श्रव क्पि को 
मानसनों को छा का पात्र नही रखना चाहिए श्रव तक ऐसा देखने में आया! 
है कि यदि वर्षा श्रधिक हुई तो खेत बह जाते हू शोर यदि सूखा पड़ गई तो 
भो अ्रकाल पड़ जाता है। कहने का ताल यह है कि भारतीय क्ृपि के लिए 
सिचाई का उत्तम प्रवन्ध नहीं है । सिचाई के साधन; ज़ैसे, नत-कृप, नहरें, 
बिजली के कुएँ आदि बनाना आवश्यक है | सरकार भव इस ओर ध्यान देने 
लगी है| उत्तर प्रदेश, पूर्वों पंजाब तथा बिहार मे कुँ बनाने की योजना चेल 
रही दै। दोर्-कालीन योजना में सरकार ने नदियों की बहुमुखी योजनाएँ सवार, 
की हैं| कई योजनाश्रों का 5 भी आरम्भ हो चुका है | इन वहुमुखी योज- 
नाआओ मे नदियों के बहाव को नियन्जित करके बोध बनाये जाएँगे जिससे सिंचाई. 


हो सके, भयकर बाढ़ रोकी जा सके, जल-विद्युत बनाई जा सके नदियों को. 


के योग्य सके 
जहाजरानी के योग्य बनाया जा सके और जल-विद्युत के द्वारा उद्योगों को 
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: उन्नत किया जा सके | सिचाई-सहकारी-समितियोँ भी बनाई गई हे जो सिंचाई 
को विद्युत द्वारा प्रगति देंगी । 

) भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की भूमि-व्यवस्था 

ही है । किसान अनेक यातनाएँ और कठिनाइयों उठा कर कृपि करतों रहा है 
परन्तु वह अपने खेत का मालिक नहीं रहा | इस प्रकार भूमिपति और क्ृपक के 
बीच एक बडी गहरी खाई रही है । यह कार्यज्षमता और सामाजिक न्याय दोनों 

दृष्टि से न केवल अ्रनुचित ही है वरन्‌ अ्रन्यायपूर्ण भी हैं। अन्य देशों मे भूमि- 
पति कृपक भी हैं | सत्र्‌ १६३६ मे, युद्ध के प्रथम व में, फ्रांस में ६० प्रतिशत 
त्विय्जुस्लैणड मे ८० प्रतिशत, जम॑नी में ८८ प्रतिशत ओर चैकोस्लोवाकिया में 
६० प्रतिशत भूमिपति जमीन जोतनेवाले किसान थे । अब स्वत्तत्र मारत में 
कृषि की इस मृल समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है| जमीदारी 
ओर जागीरदारी मिठाई जा रही है। क्विसानो को भूमि का श्रधिकार दिया जा 
रहा है। राज्य सरकारों ने जमींदारी श्रोर जागीरदारी उन्मूलन नियम पास कर 
लिए हैं। गैर सरकारी तौर पर भी भूमिहीन किसानों को भूपतियों से भूमि 
उठाया है जिसके अन्तर्गत वे देश की पैदल यात्रा करके ५ करोड़ एकड़ भूमि 
भूपतियों से दान लेकर भूमि-हीन किसानो को देने का निश्चय कर चुके है । 
इस समस्या के हल होने पर सहकारिता के श्राधार पर यदि कृषि की जाय तो ' 
कृषि की एक वडी समस्या दूर हो सकेगी । रिजर्व बेंक श्रॉफ इण्डिया ने सहकारी 
कृषि पर श्रन्य देशो से ऑकड़े प्राप्त किए हैं श्रोर बताया है कि भारत में भी 
सहकारी कृपि करने के प्रचुर अवसर हैं। 


किसान को भूमि का स्वामी मानने से भी हमारी समस्या सुलभनी नहीं हैं, 
क्योकि किसानों की अपेक्षा खेतिहर मजदूरों की संख्या यदि अधिक नहीं तो 
उनके बराबर अवश्य है। घरेलू व्यवसायों के नष्ट हो जाने से उनकी बरावर 
वृद्धि हो रही है | यह सेतिहर मजदूर संगठित नही हैं; इसलिए न्यूनतम मजदूरी 
का कानून बनाने पर भी इस अ्रवस्था में विशेष लाभ न होगा। इनकी संख्या 
घटने के बजाय बढ़ ही रही है | मद्रास म्‌ सन्‌ १६०१ मे प्रति हजार ३४४ 
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सेतिहर मजदूर थे पर सन्‌ १६३१ मे प्रति हजार ४२६ हो गए । वगाल में मूमि- 
प्वीन जनता श्ष लाख ( १६२१ ) से बढ़कर २७ लाख (१६३१ ) हो गई। 
सन्‌ १६३१ की जनगणना की रिपोर्ट भे लिखा है कि सन्‌ १८८२ में भूमिहीन 
दिन में काम करनेवाले अ्रमिकों की रुख्या ७० लाख थी, जा १६२१ में बढ़कर 
२१५ लाख हो गई और सन्‌ १६३१ में ३३० लाख तक पहुँच गई ।१६४१ 
की जनगणना में वह और भी बढ़ी'हुई मिले तो कोई आ्राश्वय न होगा | १६४३ 
के बंगाल के श्रकाल के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अकाल-पीड़ितो की 
जाँच की थी। इस जॉच से पता लगा कि अकाल-पीड़ितो मे ७२ प्रतिशत व्यक्त 
सेतिहर मजदूर श्रथवा छोटे क्सान ये | सेतिहर मजदूर साल में ६ मास तक 
खाली रहता है। उसकी श्रवस्था दास के रुमान है । साधारणुतः उनवत वेतुन 
४ से ८ २० तक होता है| झेती के साथ इन खेतिहर मजदूरों की समस्या भी 
जुड़ी हुई है । इसको इल किए. बिना भारतीय कृषि का हल नहीं दूढ्ग जा 
सकता | 


अंक: 2 लर देश में खेतों का चेत्रफल छोटा है श्रौर खेत छोटे श्रीर छिग्के होते 
' हैं| वे इतने छोटे होते हैं कि कभी-कभी खेत जोतने मे बलों को ठीक-ठीक 
घुमाया भी नहीं जा सकता । अमेरिका मे खेतो का ओ्रोसत क्षेत्रफल १४५ एकड़ 
| है, डेनमार्क मे ४० एकड़, स्वीडन में २५ एकड, जमंनी में २२ एकड़, इड्लैंड 
५... में २० एकड़ और भारत में ५ एकड़ हे! मद्रास में श्रोसत,जोत ४४ - 
एकड़ है लेकिन कही-कही इससे भी कम है | खेतों के छोटे और छिंटके होने से . 
लेती मे रुकावट होती है, और खेती मे स्थायी सुधार भी नही हो सकते | फसलों 
की देख-रेख भी ठीक नहीं हो सकती औ्रैर सिंचाई का भी उत्तम प्रबन्ध नही हो 
सकता । इस समस्या को दूर करने के लिए खेतो की चकबन्दी होनी चाहिए । 
खेतो की. चकब॑ंदी सहकारी समितियों और कानूनों द्वारा की जा सकतीं 
हे। पंजाब में सबसे पहिले सहकारी समितियों द्वारा चकव॑दी का काम आरस्म 
किया गया था | जुलाई सन्‌ १६४३ में वहाँ-१८०० समितियों थीं और लगभग 
४३ लाख एकड़ मूमि में चकवंदी की गई थी | सन्‌ १६३६ मे एक कानून पास 
ह किया गया जिसके श्रनुसार दो तिहाई जमीदारो की इच्छा से चकब दी अनिवाय 
॥: ४ # 
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रूप से की जा सकती है । उत्तर प्रदेश मे इसी प्रकार का कानून सन्‌ १६३६ में 


चना जिसके अनुसार काय हो रहा है | 
(७ कृषि की एक और बडी समस्या मिट्टी के कटाव की है ! नदियों के आस- 
पास बंहुत-सी भूमि वर्षा के पानी की तीत्र गति से कट कर बह जाती दे और 
बड़े गहरें गडठे हो जाते हैं | उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल भे ऐसा बहुत 
होता रहता दै | उत्तर प्रदेश में लगभग ८० लाख एकड़ भमि इस प्रकार वेकार 
पड़ी हुई है । इस मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय करने चाहिऐं.। इसके 
अतिरिक्त कही-कही पानी जमा होता रहता है जिससे मिद्टी उपजाऊ नही रहती। 
उत्तर प्रदेश मे लगभग ४५ लाख एकड़ भूमि इस प्रकार वेकार हो गई है | 
इस बात को रोकने के उपाय क्ए जाने चाहिएँ | मिट्टी के कटाव को रोकने 
के मुख्य दो उपाय हैं । जिस जगह क्टाव शुरू हो उससे कुछ ऊपर बॉध लगा 
कर पेड लगा दिये जाएँ | पेड़ डउगाने से पानी की गति मंद हो जायगी और 
मिट्टी का कटाव बंन्द हो सकेगा श्र धीरे धीरे भुस समतल हो जायगी | पेड़ 
उगाने का यह काम केवल किसानों पर नही छोड़ा जा सकता | इस सम्बन्ध में 
सरकार को काय करना चाहिए। सरकार ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है। 
प्रतिवर्ष “वन महोत्सव” मनाया जाता है जिसके श्रन्तर्गत सरकारी ओर गैर- 
सरकारी तौर पर वृक्ष लगाने का काम होता है । 
केवल भूमि की समस्याओं का हल करने पर ही कृषि में सुधार नही हो 
सकता । किसानों की निपुणता बढ़ाने का भी प्रयत्व करना चाहिए। इस विपय 
में दो.वातो पर ध्यान ठेना होगा--किसान_ की निपुणता ओर भूमि के साथ 
उसका सम्बन्ध | भारतीय किसान निर्धन श्रीर निरक्षुर है ।.वह ऋण के भार से 
दबा हुशा है । उसके विषय मे यह कहावत प्रसिद्ध है कि वह ऋण में ही जन्म 
लेता है और उसमें ही उसकी मृत्यु होती है| बंगाल प्रान्तीय वे किड्ड | जॉच कमेटी 
की रिपोट के श्नुसार बंगाल के कृपकों पर सन्‌ १६२६ में १०० करोड़ रुपये 
का ऋण था और वह १६३५ भे बढ़कर २७५ करोड़ रुपया हो गया था। युद्ध- 
काल में इसमें कुछ कमी हुई है | कुछ लोगों का मत है कि बंगाल का किसान 
आगणामुक्त ही हो गया है | किन्तु यह विचार और घारणा गलत है कि युद्ध- 
कालीन मेंहगाई से केवल किसान को ही ल्ञाभ हुआ है| मेंहगाई मे लाम अवश्य 
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हुआ है पर छोटे किसानों को उस मात्रा मे लाभ नहीं हुआ है जितना सोचा 
जाना ई | दूसरी जीवनोपयोगी सारी वन्दुएं उसे मेंहगे दामो--चोर वाबार के 
टामों पर खरीदनों पढी हैं| भारतीय किसान आत्म-निर्भर नहीं हैं, इसलिए वह 
मेंहगी का भी परा-पूरा लाभ नहीं उठा सकता | क्पि-ऋण को समस्या लगभग 
ज्यो की तयों ही बनी रही | भारतीय किसान की निघनता के अनेक कारण ई; 
जैसे एक मात्र भूमि पर ही जीविका के लिए निर्भर रहना, भ्रमि का छोटे-छोटे 
अनुलादक टुकड़ों मे बट जाना, भूम से पेदावार का कम होना, भूमि और 
शत्य भ्रोतों से ऊम ग्राय का होना. इत्यादि-इत्वादि | आवश्यकता इस बात को 
है कि किसानों को उचित व्याज पर ऋण दिए जाएँ | सहकारी समितियों की 
संख्या वढनी चाहिए श्रौर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों को श्रल्म- 
छाल के लिए लगमल ६ प्रतिशत व्याज पर ऋण मिल जाया करे | इंगलैंड में, 
किसानो को ६० वर्ष के लिए. #8प८णाप्पाश 3077228९ (-079079- 
४०४ से ३३ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता है । हमारे देश में भी इस 
प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए | १६४६ में गाडगिल कमेटी ने सुझाव दिया. 
था कि प्रत्येक प्रान्त मे एक ऐसी संस्था स्थापित होनी चाहिए. जो किसानों को 
थोड़े व्याज पर ऋण दिया करे | | 

किसान अपनी बस्तुश्रो के उचित दाम भी प्राप्त नहीं कर पाते | वे ऐसे 
समय में अपनी फसल वेचते हैं जबकि कीमते बहुत गिरी हुई होती हैं । उपभोक्ता 
जव एक झुपये का माल खरीदता है तो किसान को ८* आने मिलते ह | वाकी ' 
बीच के दलाल खा जाते हैँ | किसान अपने अन्न को मरिडियों में नही ले जा 
सकते क्योकि उन्हें वहाँ के दिन प्रति दिन के माव मालूम नहीं रहते | यातायात 
के साधन भी नहीं है | इस सम्बन्ध मे उचित सुधार होने चाहिएँ | माप और 
तौल निश्चित हो जानी चाहिए। यातायात के साधनों में उन्नति होनी 
चाहिए | पक्की खत्तियों का प्रबन्ध होना चाहिए. | सहकारी समितियों 4 


हक अप सामेतिया की स्थापना 
होनी चाहिए जिनके द्वारा किसानो को अपना माल वेचंने मे सहायता मिले। 


कृपि की दशा चुधारने में पशुधन की उन्नति भी श्रावश्यक है ) हमारे 
देश में पशु वहुंत निवंल हैं और कृपि में काम शआराने वाले 


कक ओजूार भी प्रायः 
पुराने है। दैलों के निर्वल होने से ख़ेतो की जुताई गहरी नही हो पाती | 
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पशुओ की नस्ल में सुधार होना चाहिए. | चारे की उपज बढानी चाहिए | पशु 
आपधालय खुलने चाहिएँ ओर सेती के यन्त्र भी नये दड्ड के होने चाहिएँ | 
हाल ही में सरकार ने खेती के लिए नये यन्त्रो का उपयोग आरम्भ किया है । 
सरकार के कृषि विभाग वेजानिक हल किसानो का उधार देने लगे हे | 

कृषि की स्थिति सुधारने में एक श्रह़चन यह भी है कि हमारे किसान 
निरक्षर ओर अन्न हैं ओर उनका दृष्टिकोश संकुचित रहता हे | निरक्षर होने 
के कारण वे श्रपना और कृषि का भला बुरा नही सोच पाते | कृषि की उन्नति 
के लिए कृपको की मानसिक उन्नति भो आवश्यक है। उनकी शिक्षा का भत्ता 
पूरा प्रवन्ध हो, शिक्ञालय खोले जाएँ, श्रोपघालय बनाए. जाएँ और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सुधार योजनाएँ बनाई जाएँ. | कृपको में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने 
की श्रावश्यकता है | कृषि समस्याओ्रो को दूर करने मे तो परिश्रम श्रोर लगन ही 
सफलता ला सकती है |/कपि उद्योग तो एक ऐसा व्यक्तिगत विकेन्द्रित धन्धा है 
जिसको उन्नत बनाने के लिए भूमि, पशु और कृपक, तीनो में सुधार करने होगे | 
अनेक वर्षो से हमारे देश में जो श्रन्न संकट चल रहा है उसका मूल कारण कृपि 
सम्बन्धी समस्याओं के प्रति हमारी उदासीनता है | अब हम इन समस्याओ्रो का 
महत्त्व समभने लगे हैं ओर यदि सरकार ओर जनता ने मिलकर काम किया तो 
देश की कृषि उन्नत होगी | योजना कमीशन ने भारत की कृपि की समस्याओं 
को न भुलाकर श्रपनी पॉच वर्षीय योजना मे कृृपि उन्नति के कार्यों को पर्यात 
स्थान दिया है। आशा है योजना कार्यान्वित होने के पश्चात्‌ पॉक वर्षों में 
कृषि की ये समस्याएं सुलझ सकेगी । 


4 
के 


१ भूमि का कृपीकरण 


नौ हे ! 


भूमि का भी कृपीकरण करने की योजना सरकार ने अपने हाथ मे जे रक्‍्खी है। 
इस प्रकार भारत सरकार की कृपीकरण योजना के अन्तगत ६२ लाख एक्ट 
भूमि का कृपीकरण निकट भविष्य में ही किया जा रहा है। इस भूमि को कृषि 
योग्य बनाने का कार्य केस्रीय ट्रेक्टर संघ्र के सुपुर्द कर दिया है। इस 
विभाग ने सम्पूर्ण देश में वजर भूमि की जाँव-पडताल की है और पता लगाया 
है कि सभी राज्यों और राज्य-सधो मे भूमि का इस प्रकार कृपीकरण हो सकता है। 


राज्य या राज्य-संघ लाख एकड़ 
मध्य भारत ७. रे 
उत्तर प्रदेश १० 
मब्य प्रदेश ६ 
बस्वई |, 
उड़ीसा प्‌ 
पूर्वी पजाब हब 
विश्थ प्रदेश घू 
अन्य ह। 


मध्य प्रदेश में यह काय बहुत शीघ्रता से हो रहा है। वम्बईमे भी सरकारने 
पहले केवल चार ट्रेक्य्रों की सहायतो से क्षपि के य॑त्रीकरण का विभाग खोला 
था, श्राज इस राज्य के पास १०० से मी अधिक ट्रं क्टर दे जो १४ जिल्लो में काम 
कर रहे हं और इन्होने १ लाख एकड़ वंजर भूमि की जुताई की है । ट्रेक्टरो के 
चलाने के लिए कुशल व्यक्तियो के न मिलने के कारण कृपीकरण का कार्य 
उतना अधिक नहीं बढ़ सका हे जितनी कि आवश्यकता थी। सरकार को चाहिए 
कि यातायात के साधनो में सुधार करे तथा कुशल व्यक्तियों को इन ट्रेंक्‍्टरों 
के चलाने की शिक्षा का मी प्रबन्ध करे | 


_ गत महादुद्ध से पूव मारत के ऋषि उद्योग में ट्रे क्ट्यो का इतना अविक 
प्रयोग नहीं था जितना अब होने लगा है | अनुमान है कि युद्ध से पूर्व भारतीय 
थ्पि में केवल रण ट्रेक्‍्टर ये जब क्रिइंगलेंड जैसे छोटे देश में १४,० 22 
ट्र क्टरो से काम होता था । रूस मे, जहाँ कृषि के यन्त्रीकरण का आदर्श उत्थान 
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हुआ तथा जिसके कारण उत्पादन में भारी क्रान्ति हुई, १६२८ में कोई ६ हजार 
सात सी ट्रेक्‍्टर खेतों में काम करते थे; परन्तु यही संख्या १६३७ में बढ़कर 
४,५०० हो गई । इससे पता चलता है कि पाश्चात्य देशो मे कृपी के यन्त्रीकरण 
पर कितना जोर दिया गया है और वहां ट्रे क्टरो ने केसी काया पल्लट कर दी है। 
ट्रेक्टरो के प्रयोग से समय ओर शक्ति की बचत होती है श्रोर जिस एक हजार 
एकड़ भूमि पर जितने व्यक्तियो की श्रावश्यक्ता होती है उसी भूमि पर ट्रेक्‍्टरो 
का प्रयोग करने से ५० या उससे भी कम व्यक्तियों की श्रावश्यकता होगी | 

भूमि के क्पीकरण की एक सबसे वडी समस्या यह है कि भारत का निधन 
किसान बजर भमि को तोचने का व्यय कहाँ से उठावे, उसे ट्र क्टर कहाँ से 
मिले ? इसके लिए दो माग हो सकते हैं। 

(. सरकार स्वयं सरकारी केन्द्र स्थापित करके अपने खर्चे पर बजर * 
भूमि को तोड कर स्वथ खेती करे, परन्तु सरकार श्रभी इस कार्य को अपने हाथ 
में नही ले सकती । इस काम में सरकार कुशल कृपक की मॉति कार्य नहीं कर 
सकेगी। तब तो यही ठीक होगा कि सरकार अपने व्यय पर बंजर भमि को तोड़ 
कर कृपको को दे दे जिस पर वे कृपि करते रहें | सरकार ऐसा ही कर भी रही 
है ] मध्य भारत, दिल्‍ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागो में सरकार 
ने स्वयं बंजर भूमि को तोड़कर उस पर शरणार्थियो को बसा दिया है | इससे 
शरणार्थियों की समस्‍या भी हल होती जा रही दे और भूमि का कृपीकरण भी 
होने लगा है | 

८“, दूसरा उपाय यह है कि कृपकों की सहकारी समितियों हो जो बंजर 
भूमि को तोडकर क्ृपि के कार्य को प्रोत्साहन दें | किसी एक व्यक्ति विशेष को 
नई भूमि तोडकर कृषि करने का भार सहन करना सम्भव नही होगा | थ्रत: कृपको 
की सहकारी समितियों बने जो सम्मिलित रूप से सरकारी कृपि विभागों की टेख- 
रेख में काम करें श्रोर कृषि विभाग उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें । 
सहकारी समितियाँ बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे छोटे और 
छिय्के खेत सम्मिलित रूप से मिलकर इतने बड़े बन सके कि उन पर यन्त्रों का 
प्रयोग श्रच्छी तरह से किया जा सके। भअत्येक समिति को कुछ ट्रक्टर और 

कुछ यन्त्र अपने निजी व्यय से रख लेने चाहिए और उनको चलाने के लिए. 


१४ भूमि का कृपीकरण 


कट्ट कुशल व्यक्ति भी रू लें। समेत अपने ट्रेक्‍्टरों को सदस्यों के लिए 
किराए पर भी देती रहे | 


् 


इसके अर्तिसिक ट्रेक्टरों का प्रयोग सम्बिदा प्रणाली पर भी बढ़ाया जा 
सकता ह | कोई घनी कुशल हृषक बुछ | बटर ले से और संविदा की शर्तों के 
अनुसार कुल थ्न गांश के बदले ऋन्व कृपवा को किराए पर दे दिया क्रें। 
इस प्रवार श्नः श्. जब ट्रे कटे का महत्व बढ़ता प्रतीत है।गा और उनसे कुंछे 
लाभ होता दिखाई देगा तो दृपक वर्ग स्वथ उनका प्रयोग आरम्म करने 
लगेगा । सरकार इन ठेकेदारों को ट्रेकक्‍्टर खरीदने मे सहायता कर सकती है 
तथा तल शाक्ति का भी प्रबन्ध रुरकार को करना होगा। सरकारी कृषि विभाग मी 
कृपको को ट्रेक्टर करिए पर उठकर क्ृपको को सहायता कर सकता है। सरकारी 
छाप विभाग अद ऐमा करने लगे है | 


कृषि यन्झे का प्रयोग सफल बनाने के लिए सरकार को दुछु और विशेष, 
काय भी करने ईं,गे। जिन स्थानों पर बजर भृमि के तोड़ने का काम चल रहा 
हो दह्चाँ ट्रक्टर केन्द्र स्थारित कर देने चाहिए जहोँ से कृषक तथा समितियों 
ट्रेक्डर प्राप्त कर सक और अपने ट्रैक्टरों की टूट-फूट की मरम्मत भी करा सके | 
इन सरकागे केन्द्र में कुशल कारीगर भी होने चाहिएँ जो समय पर छृपकों को 
यन्‍्त्रो का प्रयोग समझा सके और उनकी सहायता कर सके । सरकार को यह 
भी चाहिए कि देश में ही ट्रंक्टर, हारवेस्टर तथा अन्य कृषि यन्त्र बनाने का 
प्रवन्‍्ध करें | सरकार विदेशों से यह यन्त्र मेंगाकर अ्रघिक भला नहीं कर सकती |. 
यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने अन्तरांष्रीय बैंक से ऋण लेकर अमेरिका से ट्रेक्‍्टर 
मेंगाये ह परन्तु आवश्यकता यह है कि देश में हो इनके बनाने का प्रनन्ध हो । 


चम्बई राज्य में ट्रे क्टर बनाने का एक कारखाना खोला गया है परन्ठु श्रभी 
ऐसे कारखानो की और शआ्रावश्यकता है। 


भूमि के इषीकरस में य्न्नो का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारतीय छमकों के _ 
मनोविनान में परिवतन करने को आवश्यकता है। भारतीय कृपक पुराने विचारों : 
का व्यक्ति हे किसे पुराने रीति-रिवाज़ों का तथा कृषि कार्य-शैली में परिबर्तन 


मूमि का कृपीकरण श्श 


॒उरना सहज ही मे भला प्रतीत नही होता | इसके लिए, शिक्षा की श्रावश्यकता 
ई । स्कूलों और कॉलिजो मे कृपि के यन्त्रीकरण पर विशेष जोर देना चाहिए 
प्रौर यदि एक बार भारतीय कृषक भूमि का कृपीकरण करने और कृपि का 
यन्त्रीकरण करने को तेयार हो जाएं तो उसे सब आवश्यक सुविधाएँ मिलनी 
चाहिए । भूमि के कृपिकरण मे निम्न बातो की श्रावश्यकता है ;-- एक, पर्यात 
हख्या में उचित ट्रेक्टरो की प्राप्ति; दूसरा, उन्हे चलाने के लिए कुशल मिस्त्रियो 
तथा तैल-शक्ति का प्रबन्ध; तीसरा, बंजर भूमि को तोड़कर समतल करना; 
चौथा, समतल बनानेके पश्चात्‌ सहकारी सिद्धान्तो के श्रनुसार कृषि करना | यदि 
इस प्रकार देश की बंजर श्रीर निठल्ली भूमि को तोड़कर कृषि की जाती रही तो 
फेर देश को अन्न के लिए विदेशियों के सामने हाथ नहठी फैलाना पड़ेगा । 


» ३--भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन 
( नदियों की वहुछ्ुखी योजनाएँ ) 


भारत के समस्त प्राकृतिक सावनों में नदियों का एक विशेष स्थान है 
जिनके द्वारा राष्ट्र के झाथिक कलेवर को मुश्ठ ओर सतुनित बनाने के लिए 
जल प्रदाय! ( ए४८ा ७एणएए ) तथा 'जल-शक्ति! ( परएता०-थे९ढा- 
परंटाए ) दोनो ही पर्यात मात्रा मे प्राप्त हो सकते हैँ | जल प्रदाय से कृषि की 
उन्नति करके श्रन्न उत्तादन बढ़ाया जा सकता है तथा जल-विद्य त से श्रौद्यो- 


' शिक कारखानों का विकास करके श्रोद्योगिक संगठन बलिष्ट बनाया जा सकता 


है। हमारे देश भे इन दोनो ही वस्तुओं का सबंथा अ्रभाव रहा है| परन्तु इसका « 
कारण यह नहीं है कि हमारे देश मे नद्ियो का अभाव श्रथवा नदियों मे पर्यात् 
जल का ग्माव हो । देश में मठियों की सझ्या किसी भी अन्य देश से _ कम 
नहीं और अनेक नदियों तो ऐसी है जिनमे वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा रहती 
है । देश में नव्यों का एक जाल-सा विछा हुआ दै। यहाँ तक कि प्रत्येक राज्य 
में एक न एक नदी चहती ही है। भ्रव तक इन नदियों का कोई ६ प्रतिशत - 
जल सिंचाई के लिए, उपयोग होता था और शेप ६४ प्रतिशत _ जल बहकर 
समुद्र मे चला जाता था | इस प्रकार देश की अधिकाश जल सम्पत्ति मानवीय 
आवश्यकताओं के काम न आकर व्यर्थ ही नष्ट होती थी | 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि देश की विदेशी सरकार ने इस जल 
सम्पत्ति का विदोहन करने के विषय मे कमी सोचा भी नहीं। उन्होंने हमारी 
नदियों का मूल्य ही नहीं समझा | अगरेजों के श्राने से पूर्व नदियो का उपयोग 
व्यापारिक जल-मार्गों के रूप में होता रहा था जिनके द्वारा नावो से माल एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। अ्ंगरेजी राज्य-काल में नदियों 


'में से नहरें निकाल-निकाल कर सिंचाई का कुछ काम होता रहा, परन्तु इनका ' 


पूर-यूरा उपयोग करने के विपय में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले कमी सोचा भी 
नहीं गया था । सरकार की इस उदासीनता का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि 
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देश की जल सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपयोग न हो सका और प्रति वर्ष देशवासियों 
को प्रकृतिकोीप का शिकार बनना पड़ा। नदियों सें भारी-भारी बाढ़ 
आती रही जिनसे सम्पत्ति ओर जीव दोनो की असीम हानि होती रही, 
प्रकृति की निधि--नदियों का जल--नष्ट होता रहा और देश में पर्याप्त प्राकृतिक 
सम्पत्ति के होते हुए भी राष्ट्र समृद्धिशाली न हो सका । सन्‌ १६०१-२ में इस 
_सम्पचि का.विदोहन करने के लिए. “भारतीय सिचाई कमीशन”? की नियुक्ति 
हुई जिसकी सिफारिशों के अनुसार देश में नहरें बनाने की नई-नई योजनाएँ 
बनाई गई और नहरें बनाने का कार्य अधिक तेजी के साथ आरम्म कर दिया 
_गया। परन्तु अब नदोन्नति की योजनाओं का रूप बदल रहा है। सिंचाई हो 
नहीं, जल सम्पत्ति के विदं हन के लिए बहुमुखी योजनाएं वनाई जा रही हैं। 
अब तक नदोन्नति की योजनाएँ केवल सिचाई तक ही सीमित थी । कही-कही 
पर नदियों के प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाती थी; परन्तु साधारणतः 
जल विद्युत तैयार करने के लिए कोई विशेष योजनाएँ नहीं बनाई गई । यहाँ 
यह कहना श्रनुचित न होगा कि हमारे देश में विद्युत का उपयोग संसार के 
श्रन्य देशो की अपेक्षा बहुत कम है | देश की श्रार्थिक रुमृद्धि तथा देश निवा- 
सियो के रहन-सहन के स्तर का ज्ञान प्रावः इस बात से हुआ करता है कि उस 
. देश में वहाँ के निवासी अपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यो मे बिजली 
का कितना प्रयोग करते हैं । इस मापदर्ड से हमारा देश पाश्चात्य देशों री 
अपेक्षा बहुत पिछडा हुआ हे । अन्य देशो को समानता में प्रति वर्ष विद्युत का 
“प्रति व्यक्ति उपभोग इस प्रकार हैं :-- 


हर देश बिजली का उपभोग 
कैनेडा इ्८० किलोवाट 
नावें ३४७६ 99 
अमेरिका श्छ्ज्प्‌ | 
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श्द भारत में जल सम्पत्ति का विदोहन 


_> इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में विद्युत का उपभोग कितना कम है | हमारे 


« देश मे वर्तमान विद्युत शक्ति लगभग २० लाख किलोबाट के बरावर ओंकी 
गई दे जिसमें मे ग्रभी तक कोई ४ लाख किलोवाट बिजली ही उत्तन्न को 


जाती है। 
राष्ट्रीय सरकार ने देश की नदियो का विदोहन करने के लिए बहुमुजी 
योजनाएँ बनाकर कार्य करना आरम्भ कर दिया है। वहुमुखी योजनाओ से 


ताक्षय यही है कि नदियों का इस प्रकार विदोहन हो जिससे उनसे एक नहीं, 


झनेक लाभ मिलते रहें--भयंकर बाढ़ रोकी जा सके जो प्रति वर्ष देश की 
समत्ति को नष्टप्राय कर देती हैं, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई जा सके जिससे 
अन्न तथा अन्य कपिजन्य कच्चा माल उत्तन्न किया जा सके, जल विद्युत बनाई 
जाय जिससे उद्योगो को उन्नत किया जा सके तथा आवागमन के लिए नदियों 
को जहा ज्रानी के योग्य बनाया जाय । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों 
के प्रबल वेग को नियन्त्रित किया जा रहा है | राष्ट्रीय योजना समिति ने श्रपनी 
रिपोट मे इस बात पर विशेष जोर दिया है कि नदोक्नति के प्रोग्राम में केवल 
सिंचाई तथा जल ब्िद्यू त का उत्पादन ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ जल सम्पत्ति 
का पूर्ण रूप से विदोहन होना चाहिए । योजना बहुमुखी होनी चाहिए | सिंचाई 


का प्रवन्ध भी किया जाय, नदियों को आवागमन के योग्य भी बनाया जाय, * 


प्रति वर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ों को रोक कर उनका संदुपयोग किया जाब, 
नदियों के प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाय तथा नदियों को सर्वाड्भ रूप 


से राष्ट्र के हिंत के योग्य चनाया जाय । योजना कमीशन का भी मत है कि'' 


नदियों का ऐसा विदोहन एक राजनेतिक बुद्धिमानी ही नहीं वरन्‌ अर्थशास्त्र की 
इृष्टि से भी अच्छी चात है । 


अ्रमेरिका ने नदियों की बहुमुखी योजनाएँ सफल बनाने के लिए ऐसा कार्य , 


किया है जिससे आ्राज सारा रुंसार उसकी विद्वत्ता पर झाशचर्य करने लगा है। 
अ्रवृतक अमेरिका को सरकार ने नदी योजनाश्रों को पूरा करने में कोई ४७१८ 
मिलियन डालर खर्च किए. ई और अनेक ऐसी योजनाओं पर अभी काम हो 
रहा है जिनपर “४४६३ मिलियन डालर और खर्च होंगे। अमेरिका सरकार की 
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यो जना है कि निकट भविष्य में ऐसी अनेक योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया 
जाएगा श्र इन पर १८,६८५ मिलियन डालर खर्च होंगे | अमेरिका की सबसे 
प्रसिद्द बहुमुखी योजना 'टेनेन्सी घाटी योजना? है जिसके अ्रन्तर्गत टेनेन्सी नदी 
का जो पानी पहले इकछा होकर खेती, घर-द्वार, स्कूलों और पुलों को नष्ट करता 
हुआ सर्वनाश का नंगा नाच किया करता था, उसी को आ्राज २० बाँध वनाकर 
चेर लिया गया है और २० तालों में भर दिया गया द्दे। इस योजना मे कुल 
८० करोड़ डालर की पूंजी लगाई गई है और यद्द योजना १४ वर्षों में तेयार 
हुई है। इस योजना के अन्तर्गत श्राज २५ लाख किलोबाट बिजली तैयार होती 
है जिससे अब तक कोई २ करोड़ ४० लाख डालर की आआराय हो चुकी है। सत्य 
तो यह है कि टेनेन्सी घाटी योजना ने लाखो व्यक्तियों के जीवन में विचित्र क्रान्ति- 
सी हि करदी है और देश को सम्पन्न बना दिया दै | 


कक त सरकार ने भी अब देश की जल सम्पत्ति का विदोहन करने का दृढ 


| 2 बे ० पु ज् सु 
, निश्चर्य कर लिया है | देश के भिन्न-भिन्न भागो मे कोई १३५७ योजनाओं पर काम 


। 


है 


| 
| 


हो रहा है। इनके अ्रतिरिक्त १२९२ योजनाए ऐसी हैँ जिन पर या तो जोच- 
पडताल हो रही है श्र या जो पूंजी के श्रमाव के कारण अधूरी पडी हैं। अनुमान 
है कि इन २५७ योजनाओ.पर सरकार कोई १६०० करोड़ रुपया व्यय करेगी | 
उपयु क्त १३५ योजनाओं में ११ वहुमुर्खी योजनाएँ हैं, ६० योजनाएँ ऐसी है 
जिनके अ्न्तमंत केवल सिंचाई का कार्य पूरा होगा श्रोर ६४ योजनाएँ जल 
विद्युत निर्माण करने की यो जनाएं, हैं। १३५ योजनाओं में १२ योजनाएँ ऐस। 
हैं जिनमे से प्रत्येक पर १० करोढ़ रुपये से अधिक राशि व्यय होने को श्राशा 
है। १६४६-५० में नदियों की योजनाश्रो पर सरकार ने कोई ३६ ,४६,००,०००. 


.-अआक. 24०. 2 आल 


का अनुमान हे। १६५०-५४१ सें किए जाने वाले कुल खर्चे का २७ प्रत्तिशत्त 
केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी श्रौर शेष राशि १६ राज्य सरकारे देंगी। अ्रनुमान 
है कि इसी वर्ष से इन योजनाओं से मिलने वाला लाभ मिलना आरम्भ हो 
जाएगा | परन्छ पूरा-पूरा लाभ तव तक नही मिल सकेगा जब तक कि ये योजनाएँ 
पूरी न हो जाएँ। उपरिलिखित १३५ योजनाश्रों से प्रति वर्ष देश को नो लाम 
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ऐेगा वह इस प्रकार हैं :-- 
सींचित भूमि में खाद्यान्न में जल विदत में 


वर्ष बद्नोत्तरी बढ़ोत्तरी बढ़ोत्तरी 
(दस लाख एकड़) (द्स लाख टच). (किलोवाट) 

!६४१--४२ ० ०र्‌ न 
१६५२--४ ३ ५१ ०४ ३५१००० 
६६०२२--२४ २० ०७ प9४००० 
६६२४--५० धार श्र ४६६००० 
१६५५--५६ थु्पू श्ष्् ६३६००५० 
१६५०४६--४७ ६*७ २२ ७०८:८००९ 
7६९७-०--४८ छप्र २५ ७६ १००० 
१६४८-५६ दा श्ष्८ पू१७००९ 
१६३६--६० ६२ ३९१ ६१०००९ 
्रन्त में १२९६ डर १६६६ क्र 


इस प्रकार इन योजनाओं के द्वारा १९५१-५२ मे २ लाख टन श्रपिर 
प्रत्ञ पेदा होगा और १६४४-४७ तक १४ लाख टन तथा १६५६-६० तक 
३० लाख टन अन्न अधिक पैदा हो सफेगा। अनुमान है कि इन योजनाओं हे 
हारा देश में ४३ लाख टन अधेक अन्न पेदा क्रिया जा सकेगा। इसी प्रका 
घनुमान है कि कुल २५७ योजनाओं के पूर्ण होने पर देश में ४२ मिलियर 
एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी | इस प्रकार देश को वर्तमान खाद 
सकट ही नहीं दूर होगा वरन्‌ देशवाप्तियो के जोबनत्तर मे भी उन्नति होगी। 
इन योजनाओं पर जो राशि व्यय होगी वह हमारी राष्ट्रीय पृ जी का एक ऐड! 
विनियाग (7४७७।76०॥) होगा जिससे आगे झाने वालो संतान को दं।र्ध काए 
-पैक लाम मिलता रहेगा। भ्रगत्त १६४७ से १६३२ के अन्त तक अन्न आया 
' करने से ५४३ करोड दपये का व्यय अनुमान किया गया है | यह हमारी विदेश 
मुद्रा की कमाई का एक बहुत बड़ा भाग है जो हमारी श्राधिक-विकास की किम 
अन्य योजना पर व्यय करने से अधिक लाभदायक हो सकता था | परन्तु श्र 


के 
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आयात करने में ही यह राशि समाप्त हो गईं। अ्रव अनुमान है कि नदो घाटी 
विकास की १३५४ योजनाओं पर लगमग ५६० करोड रुपये व्यय होगे। यह व्यय 
एक प्रकार का दोधकालीन विनियोग होगा कहुँसका फल भविष्य में देश को 
मिलता रहेगा । यदि श्रव तक अन्न श्रायात पर व्यय की गई राशि इन योजनाओं 
में लगाई जाती तो देश का बहुत छुछ हित हो सकता था। 

नदोन्नति की भिन्न-भिन्न योजनाएं अ्रव वेन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों 
तथा राज्य संघ सरकारों के नियन्त्रण में चल रही हैं । कुछ बहुमुखी विशाल 
योजनाएं, जिन पर हमारे देश की आशाएं केन्द्रित हैं, इस प्रकार हैं :-- 

दामोदर घाटी योजना--दामोदर घाटी योज्मा श्रमेरिका की टेनेन्सी 
घाटी योजना के आधार पर कार्यान्वत की जा रही है। योजना का प्रधान 
उद्देश्य पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी की मय॑कर बाढ़ों से दामोदर घाटी 
प्रदेश की रक्षा करना दे | वाढ़ नियन्त्रण के अतिरिक्त इससे भूमि सिंचन का 
काम भी लिया जावेगा । इस योजना पर ५५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनु- 
मान है । इसमे से श्८ करोड़ विजली के उत्पादन के लिये, १३ कगेड़ रिचाई 
के लिए और १४ करोड़ वाढ नियन्ध्रण पर खर्च होगे। इस योजना से वर्दबान, 
पुरी व हावड़ा जिलों में क|ई ७ लाख ६० इजार एकड़ भूमि मे सिंचाई होने लगेगी | 
इससे दो लाख झिलोवाट तक बिजली पैदा की जा सकेगो । योजना १० वर्षों' में 
समाप्त होने का अनुमान है | योजना के अन्तगत दामोदर नदी पर आठ बाँध 
बनाये जाएँगे जिन पर जल विद्युत बनेगी। इसके दो सहायक केन्द्र ऐसे होगे 
जिनमें २ लाख ४० हजार किलोवाट बिजली बनाने की शक्ति होगी। इसके 
अतिरिक्त एक थर्मल शक्ति केन्द्र भी होगा | इस केन्द्र को पूरा करने के लिए 
सरकार ने विश्व चेक से १८५ मिलियन डालर क्ना एक ऋण लिया है। आशा 
है यह केन्द्र १६५२ के अन्त तक काय करने लगेगा | इस योजना को पूरा करने 
के लिये १६४८ में एक कानून बनाकर दामोदर घाटी कार्पोरेशन बना दिया 
गया है जिसके प्रवन्ध में यह काम हो रहा है। योजना पुरी होने पर दामोदर 
नदी में आने वाली बाढ़ को रोका जायगा ओर सिंचाई के लिए नहर्रें निकाली 
जा सकेंगी; जल विद्युत भी बनेगी और आआराने-जाने की सुविधाएँ मी मिल 
सकेगी । 


प्चज 
ल्‍्ष 
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५ महानदी घाटी योजना--उडौसा में महानदी पर तीन वॉँध_ बनाये 
जाएँगे | इनके तैयार होने पर लगभग ११ लाख एकड भूमि पर सिचाई होगी 
थ्रीर ३ लाख ५० हजार क्लिोवाट विजली बनने लगेगी। तव इस नदी मे 
वावें भी चलाई जा सबे गी | इस योजना में इतनी &मित शआ्राशाएं हैं कि लोग 
उदीसा वो अभी से भारत का “यूक्रेन? कहने लगे हैं। अनुमान है कि इस 
योजना पर लगभग ४६ करोड़ रुपये व्यय होगे। योजना समाप्त होने पर ३२ लाख 
४० हजार टन अन्न तथा ३४ हजार टन झ्न्य व्यापारिक कच्चा माल पेदा किया 
जा सकेगा । 


भाखरा नांगल योजना-- पर्बां पंजाव की दो सम्मिलित योजनाएं नांगल 

बॉध योजना तथा भाखरा योजनाएँ हैं । नांगल विय्यत योजना के अनुसार 

,  नांगच स्थान पर सतज्ञज नदी के झार-पार एक बॉव बनाया जायगा और एक 

नहर निकालने की योजना भी है | इस नहर के किनारे चार _ बिंजलीघर वनाये 

-- बायगे। अनुमान है कि इन योजनाश्रो से लगभग ३६ लाख एकड़ भूमि की 

दिचाई होगी लिसमें ११ लाख ३० हजार टन अन्न और ८ लाख रूई 

की गोंट अधिक उत्पन्न की जा सकेंगी। यह भो अनुमान है कि इस योजना में 

४ लाख किलोबाट विजली पैदा वी जा सकेगी जिससे पुंजाब, राजस्थान, देहली, 
उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ को लाम होगा । 


इन विशाल वहुमुखी योजनाश्रों के अतिरिक्त देश मे ऐसी श्रनेक योजनाएँ 
हं जो प्रान्तीव सरकारों के तत्वाघान में कार्यान्वित हो रही हैं। इन योजनाश्ो में 
प्रधान योजनाएं, इस प्रकार हैं :-- विहार में वोरी बोध की योजना, मध्य प्रदेश 
दया बस्वई में नवदा, ताप्ती, सावरमती तथा बाण गंगा की योजनाएं, उत्तर 
प्रदेश में चम्बल तथा सोन घाटी वी योजना, रिह्ाएड नायर बाँध तथा गंगा बॉप 
की योजनाएं, मद्रास में रामपद सागर तुद्धभद्रा की योजनाएँ, आदि, आदि। ; 
: संतोष की बात यह है कि राष्ट्र इस समय बहुमुखी योजनाश्रो का जितना 
पढ्धपाती है उतना कभी नहीं रहा। सरकार ने इन बहुमुखी योजनाओं का 
अनुस्धान करके केवल मर्थकर बाढ़ों से ही देश थी रक्षा नहीं सोची है वरन्‌ 
शत व७ बढ़ते हुई अन्न को कमी की समस्या का स्थायी उपाय भो सोच निकाला 


 « 
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! है। जल सम्पत्ति का विदोहन तो होगा ही, भूमि उपजाऊ बनेगी, श्रधिक श्रन्न 
उत्पन्न होगा, बिजली बनने लगेगी और नए-नए श्रौद्योगिक केन्द्र स्थापित 
होगे | कुछ योजनाएँ दो या तीन वर्ष में समात्त होगी, कुछ ५ वर्ष तक पूरी हो , 
सकेंगी तथा कुछ ऐसी दीर्घकालीन योजनाएं हैँ जिनको समाप्त होने में १०-१५ 
वर्ष लग जाएँगे | परन्तु योजनाएँ निश्चय ही सफल होगी, इसमें कोई सन्देह 
नही | सभी बहुमुखी योजनाशों के पूर्ण हो जाने पर दो करोड़ ५० लाख एकड़ 
अधिक भूमि पर सिचाई होगी श्रीर ४० लाख क्िलोवाट बिजली श्रधिक तैयार 
की जाएगी। देश को इन योजनाओं से अ्रपूर्व लाम होगा ओर अ्रौद्योगिक 
(विकास की ऋठिनाई तथा अन्न की विकट समस्या स्थायी रूप से हल हो जायगी | 


०9--भारत में खेत-मजदूरों की समस्या 


हमारे देश में अ्रभी तक उन करोडों खेत-मजदूरों की आयिक स्थिति का 
श्रध्ययन करने का प्रवक्त नहीं किया गया जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि 
नहीं है और जो मजदूरी करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं। आज जब कि देश 
में श्रन्न-सकट है, देश का विभाजन हो जाने के कारण खाद्य पदार्थों को दृष्टि से 
भारत को ह्थिति और भी खराब हो गई है और पटसन तथा कपास जैसे 
आवज्यक्ष औद्योगिक कच्चे माल का भी देश में टोटा है, तब हमें अपनी कृषि 
में समूल परिवर्तन करने होगे । यदि हमने अपने कृपि धन्ये में ऋाल्तिकारी परि- 
वतन ने किये और अपने भारतीय क्रिसान हो पुराने ढग से श्रवेज्ञानिक खेनी 
करने दी तो न हम अपनी वढती हुई जनसंख्या का जीवन-निर्वाह ही कर सकेंगे 
और न अरते धन्धों को उन्नत वना सकेंगे | हमें अपनी कृषि में मूलभूत ओर 
क्राम्तिकारी परिवर्दन करने ही होगे । शुद्ध आर्थिक दृष्टि से ही खेत-मजदूगों की 
श्रार्थिक व्यवस्था सुधारना आवश्यक है | झ्रज जिस अवत्था मे खेत-मनदूर 
रह रहा है उस अवस्था में रहकर वह कमी भी वेज्ञनिक कृपि के लिए उपयोगी 
प्रिद्ध नहीं हो सकता | मानदीय नोति और आर्थिक हित दोनो ही इृष्टिकोशों से 
हमारे खेत-मजदूरों को समत्या वहुत महत्त्वपूर्ण है । 

खेत-मड़दूरों का एक बड़ा वर्ग, जो आज हम अपने गोवों में देखते हैं, 
हमारी आधिक हीनता का परिणाम है | पिछुले वर्षों म॑ भारत की जनसंख्या - 
ठेखी से बढ़ती रही। ज्यो-ज्यो जनसंख्या बढ़ी त्वॉ-त्यों विदेशी प्रतियोगिता के 
करण देशी कुटीर-घन्धों को श्रवति होने लगी। आधुनिक घड़े पैमाने के 
उद्योग इस तेजी से नहीं बढ़े कि उनमें देशी कुटीर पन्धो स निकाले गए, 
कारीगर काम पा सकते। अतः जनसंख्या का भार एकमात्र कृषि शन्घे पर ही 
पड़ता गया। जहाँ १६०१ मे संगठित उद्योगों मे काम करने वाले मजदूरों की 
संख्या ५ लाख थी वहाँ ४० वष के पश्चात्‌ १६४१ में वह बढ़कर केवल 
२२ लाख हो पाई। इसका अर्थ यह है कि संगठित 


उद्योगों में जनसंख्या की 


५० 


भारत में खेत-मज़दूरों की समस्या . -"  मऋ 


चूद्धि की ठुलना में वहुत कम लोग काम पा सके | कुटीर-पधन्धों के नष्ट हो जाने ' 
के कारण तथा जनसंख्या की त्रृद्धि के कारण कपि पर निर्भर रहने वालो की 
संख्या शीघ्रगति से बढ़ने लगी | यह बात नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट होती है:--- 
नगरों मे रहने चाली . क्रपि में लगी हुई खेत-मजदूरो 

वर्ष जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिशत. की संख्या 


२६०१ ६*६ प्प्८ २०१ लास 
१६११ ६४ ७१*१ श्भे ,, 
१६२१ १०२ छ्र्‌ २१७ ,, 
२६३१ १२*१५ छषपा २४६ ,, 
'श्हथ१ श्श्६ ज्प६ र्प्र्प 


कृषि पर निमर रहने वाली जनसंख्या की दइृद्धि होने का परिणाम यह हआा 
कि भूमि का अ्रधिकाधिक बेंटवारा होता गया आर छोटे तथा छिटके खेतो की 
समस्या ने भीषण ल्‍ूप घारण कर लिया। इन छाट-छीटे झेताो पर न ता आउइ- 
निक ढग से ही खेती हो सकती दे श्रीर न उन पर किसान को पूरा काम ही 
मिलता है । उसका बह्दुतता समय वेकार रहता है। इस कारण कपक की 
वार्षिक आग इतनी क्रम होतो हे कि उस आय पर उसके परिवार का जीवन- 
निर्वाह नहीं हो पाता । उद्योग-धन्धों को कमी के कारण छोट-छोटे जमीदार भी 
विवश होकर खेती करने लगे | १६०१में प्रति १०० किसानों के पीछे ५३ छोटे 
जमीदार स्वयं खेती करते थे | किन्तु १६३१ मे १०० काश्तकारों के पीछे ७६ 
छोटे जमींदार स्वयं खेती करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानो के 
हाथ से भूमि निकलती गई ओर उनकी श्रार्थिक स्थिति विगड़ती गई और वे 
ऋणी बनते गये । १६३८-३६ मे ग्रामीण ऋण कोई १८०० करोड़ से भी 
अधिक था । इस भीपण ऋण के परिणामस्वरूप किसान अपनी भूमि से हाथ 
थो बेठा और बहुत से छोटे-छोटे कृपक खेत-मजदूर बन गये | खेत-मजदूर नाम 
का एक वर्ग गांवों में दिखाई पड़ने लगा । 

इन खेतो-मजदूरों के पास खेती नहीं होती ।_ ;ड्ह लोग केवल जताई, बुवाई 
तथा फसल काटने के समय, वर्ष में कुछ मह्दीने, खेतों मे काम करते ईं श्रौर शेप 


रे 


५) 


भारत में खत-मजदूरों क्री समस्या 


दिनों में लकडी टैकद्दी करके, घास छीलकर, समीप के नगरो ओर कत्वों में मजदूरी 
इस्चादि करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उन्हें भर पेट श्रनाज तक नहीं 
मिल पाता। उनको दशा बहुन शोचनीय होती दे । ऐसा मालूम होता है कि संसार 
में मारतीय खैत-मजदूर से अधिक निधन जीवन व्यतीत करनेवाला वर्ग शायद 
ही हो । खैत-मजदरों को उन छोटे-छोटे किसानों की प्रतिस्पर्धा का भी सामना 
करना पडता है जिनके पास ४-१० वीघा भूमि है किन्तु वह भूमि न तो उनका 
पालन कर सकती है श्लोर न उनको पूरा काम दे सकती है । अतः अपने अवकाश 
के समय में ये लोग भी खेत-मजद्रों की संख्या वढ़ाते हैं। याद इन अर्थ खेत- 
मतदूरों को भी सम्मिल्लित कर दिया जाय तो खेत-मजदूरो की संख्या देश में 
सात करोड़ से कम ने डोगी | 


१६३६ में जब द्वितीय महायुद ग्रारम्म हुआ तो खेत-मजदूरों के लिए एक 
नया अदसर श्रावा। वे लोग सेना में मर्तोी होने लगे तथा उन्हें युद्ध के लिए 
आवश्यक सामग्री बनाने के उद्योग -घन्धों मे काम मिचने लगा। परिणाम यह 
हुआ कि खेत-मजदूर वग सेना और वड्ले-वड़े उद्योग-केन्रों की और दौड़ा। 
जैसे-जेसे युद्ध लम्बा होता गया, गाँतरों में खेत-मजदूरों की मजदूरी मी बढ़ती 
गई। वहाँ युद्ध के पूर्व लेव-मजदर को गाव में तीम आने या चार आने प्रति 
दिन मिलते थे वहाँ १६४६ में पुरुष को १ रुपया, स्त्री को १२ थाना और बालकों 
को आठ श्ाने प्रति दिन मिलने लगा । परन्तु खेत-मजदरों की श्रार्थिक त्यिति 
में इससे कोई विरोप अन्तर न पडा क्योंकि उन्हें अपने भोजन तथा कपड़े मोल 

लेने पड़ते थे और इनके मूल्य युद्धकाज्ञ में श्राकाश को चढ़ गये थे | फिर भी युद्ध 
के कारण खेत-मजदूरों को काम की कमी नहीं रही । परन्तु युद्ध समाप्त होने के. 
पश्चात फिर वही ल्थिति सामने उठ खड़ी हुई है। हो सकता था कि देश में _ 
उद्योगधन्वों को उन्नति होती तो इन्हें वहाँ कुछ काम मिज्ञ जाता परन्तु ऐसा 
न हो सक्ना। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी श्रौद्योगिक तथा 
ब्यापारेंक केन्धों में वेकार पड़े हैं। उनके रहते खेत-मजदरे के लिए काम मिलने 
को अधिक सम्मायना नहीं। सहँय ही साथ न तो कषि-बन्पे ही उन्नति छी दृष्टि 
से और न राष्ट्र के हित में यह वान ठोक जान पडती ई कि इतनी बड़ो संख्या में 


भारत में खत-मज़दूरों की समस्या न्ऊ 


खेत-मजदूरों को गाँवों से घक़रेल कर ओद्योगिक केन्द्रो म॒ लाया जाब | 


जहाँ तक बड़े-बड़े कारखानों का प्रश्न है उनकी संख्या यदि तेजी से बढ़ाई 
भी जाय तो भी वे देश की वहुत थोडी जनसंख्या को काम दे सकेंगे | आधुनिक 
विशाल कारखानो की स्थापना हमारे देश में १८६० के पश्चात से आरम्म हुई , 
है । आज लगमग ६० वर्षो के पश्चात जितने भी कारखाने, रेलवे वकशाप, चाय, 
कहवा और रबर के बाग श्रोर कारखाने हैं उनमें देश की डेढ़ प्रतिशत जन- 
संख्या ही काम पा सकती है । ऐवी दशा में यह आशा करना कि बड़े-बड़े कार- 
खानो में खेत-मज़दूरों को पर्यात्र काये दिया जा सकता है, दुराशा मात्र है | फिर 
थ्राज तो बेकार शरणार्थियों को काम देने की समस्या भी हमारे सामने उठ खड़ी 
हुई है | अतएव खेत-मजदूरोा को बड़े-बड़े कारखानों में काम दिला सकने की 
न तो सम्भावना ही हो सकती हे ओऔर न राष्ट्र के आर्थिक हित के दृष्टिकोण से 
कल्याणकारी है है | ऐसी दशा में खेत-मजदूरों को समस्या का हज्ञ हमे गाँव के 
आशिक संगठन में परिवर्तन करके ही निकालना होगा। 


खेत-मजदूरों की स्थिति वास्तव मे दासों की भांति है। उनमें से अनेक तो 
स्थायी रूप से जमींदारों के ऋणी रहते आये है और रात दिन उनकी हवेली या 
खेतों में काम करते रहते हैं । श्रधिकांश खेंत-मजदूर सम्पन्न किसानों तथा 
जमीदारों से ऋण ले लेते हैँ और जुताई, बुवाई श्रीर फसल कारने के लिए. 
अपने अ्रम को बनन्‍्धक स्वरूप रख देत हैं। गाँवों में यही समय ऐसा होता हद जब 
श्रम की आवश्यकता होती है ओर मजदूरी अच्छी मिल सकती ऐ | उस समय 
गाँवों म॑ं मजदूरों क्री मॉग होती है परन्ठु उसी समय ऋणी खेंत-मजदूर को नाम 
मात्र की मजदूरी पर अ्रगने ऋशदाता के यहाँ काम करने पर विवश होना 
पढ़ता है | इस चिपय में जो कुछ भी खोज की गई है उससे पता चलता है कि 
लगभग ५४० प्रतिशत खेत मजदूगें की यही दशा है। इनमे से १४ प्रतिशत 
मजदूरों को तो बोवाई ओर फसल कटने-के श्रवसर पर_फेवल एक समय भोजन 
मिलता है, शेप्‌ ३५ ग्रतिशत को भोजन के श्रतिरिक्त आना दो आना ओर दे 
दिया जाता है | कहने की अथ यह है कि इन खेत-मजदूरों को गाँव में प्रचलित 
मजदूरी से बहुत कम मजदूरी मिलती है। जब खेती मे काम नही होता तो बेचारे 


श्र भारत में खेत-मजदूरों की समस्या 


मजदूर को यह मजदूरी भी नही मिलती और तव वह घास खोदकर, लकड़ी 
इकट्ठी करके, खाट दुनकर, डलिया बनाकर, श्रास-पास के नगरों में मजदूरी 
करके या भट्टा में काम करके अ्रपना जीवन-निर्वाह करता है। इन मजदूरों के पा 
इतना घन कमी नहीं इकट्ठा होता कि वे अपना ऋण चुका सके | श्रतः ऋण पर 
ब्याज इकट्ठा ह जाता है जिससे वे पीढो दर-पीढ़ी अपने मालिकों के दास 
बन कर जीवन यापत करते हैं। यह मजदूर केवल नाम मात्र को ही स्वतन्त 
होते हैं १२न्तु इनकी अवस्था दासो से भी बुरी होती है। इन्हे गाँवों के सबसे 
गन्दे और धुरे स्थान पर बसाया जाता है। न इन मजदूरों का कोई संगठन 
होता है और न इनमे इतना जान ही होता है कि वे अपने अधिकरों की रक्षा 
कर सके | परम्परा के अनुसार वह बिना विरोध किये ही अपने मालिकों की 
गुल्लामो करता गहता है| सगठित न होने के कारण वह क्रमी आर्थिक दशा को 
सुधारने का ध्यान भी नहीं करता | झराज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार 
इनकी ग्राथिक स्थिति सुघारने की ओर ध्यान दे । 

खेत-मजदूरों की आ्रार्थिक स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहली श्रावश्यकता 
यह है कि इनकी न्यूनतम मजदूरी कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाय जिससे इन्हें 
जोवन निर्वाह योग्य मजदूरी मिल सके | परन्तु जब तक हम क॒प्ि पर निर्भर रहने- 
बाची की संख्या कम नहीं कर देते, जब तक खेत मजदूरों को अन्य दूसरे काम 
दिलाने का प्रबन्ध नहीं होता श्रोर जव तक कृपि-धन्धा उन्नति करके लाभदायक 
नहीं बनता तब तक न्यूनतम मजदूरी कानून करने से कोई लाम नहीं हो सकता | 
बात यह है कि यदि कपि की अवस्था ऐसी ही गिरी रही तो कपक न्यूनतम मजदूरी 
देने में असमर्थ रहेगा । साथ ही यदि खेत-मजदूर के लिए गाँवों में ही कोड़े 
अन्य काम न मिला तो वह कामृम के द्वारा निर्बारित न्यूनतम सजदूरो से कम मज़- 
दूरी पर हो काम करने को विवश हो जायगा | सरकार को यह भी देखना होगा 
कि कृपि की यदावार का मूल्य एक साथ न गिरे | इस समय कृषि को पेदावार 
का मूल्य 'ऊँचा है अतएृंव सम्मव है किसान न्यूनतम मजदूरी दे. भी 
सके परन्तु यदि कृपि की पैदावार का मूल्य एक साथ गिर गया तो किसान 
के लिए न्यूनतम मज दूरी देना अ्रंसम्मव हो जायगा | हाँ, लव इस देश को कपि 
मे सुघार होगा, श्रावुनिक दंग में कपि होने लगेगी श्रीर कपि व. . लागत व्यय 
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कम हो जायगा और लाभ अधिक होगा, उस समय,क्रिसान न्यूनतम मजदूरी देकर 
भी कृषि की पैदावार को सस्ते मावो पर वेच सकेया। हष की बात है कि सरकार 
ने न्यूनतम मजदूरी बिल पास कर दिया है, परन्त॒ केचल कानून बनाकर ही 
खेत-मजदूरों की दशा नहीं सुधारी जा सकती । इसके लिए तो हमे गाँवों का 
सगठन ही बदलना होगा । यदि ऐसा न किया जा सका तो इन मजद्रो की 
दशा सुघारनी सम्मव नहीं हो सकती | 
आवश्यकता से श्रधिक्र खेत-मजदूरा के लिए काम देने और दिलाने की 
पहली ग्यावश्यक्नता है । इसके लिए राज्य सरकारो को चाहिए किये बंजर भूमि 
को तोड़कर कृषि योग्य बनाकर खेत-मजदूरों को दें | उस भूमि की सिंचाई के 
साधन उपलब्ध करें श्रौर उस भूमि पर खेत-मजदूरों के सहकारी फाम स्थापित 
करे | सरकार का इस नई भूमि को च्यक्तियो में बॉटने की भूल नही करनी चाहिए । 
यदि छोटे छोटे खेत मजदूरों को मिल भी गए तो वे अन्य किसानो की ही मांति 
पुराने ढग की खेती करेंगे | श्रवश्यकता तो इस वात की है कि सरकार बंजर 
भूमि पर सहकारी फार्म स्थापित करके खेत-मजदूरों को उसका सदस्य बनाकर 
बसादे | चूं कि खेत मजदूरों के पास आज भूमि नहीं है इसलिए वें सहकारी 
फार्म के सदस्य बनने मे कोई आपत्ति न करेंगे। राज्य सरकारों को कृषि यन्त्र 
तथा खाद इत्यादि उचित मूल्य पर देकर इन फार्मों की सहायता करनी चाहिए। 
इस प्रकार सहकारी फार्म बनने से दो लाम होंगे; एक, फामों में वैज्ञानिक कृषि का 
जा सकेगी; दूसरे, खेत-मजदूरों को बसाया जा सकेगा | भविष्य मे यदि ये सहकारी 
फार्म लाभदायक सिद्ध हुए तो अन्य किसानो को सहकारी फार्म स्थापित करने, के 
लिए तैयार किया जा सकेगा । जो किसान सहकारी फार्म स्थापित करें उन्हें 
सरकार लगान तथा सिंचाई में छूट देकर तथा दस फार्मो के बीच एक बीज 
वथा खाद तथा यन्त्र गोदाम स्थापित करके उन्हें उचित मूल्य पर उत्तम बीज, 
खाद तथा आधुनिक यन्त्र किराये पर देकर उनकी सहायता कर सकती 
है | हमे यह नहीं भूनना चाहिए कि जब तक मारतीय किसान उसी प्रकार पुराने 
ढग से छोटे ओर छिटके ढंग पर कृषि करता रहेगा तव तक न तो हम देश की 
बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यथेष्ट भोजन दे सकेंगे ओर न अपने उद्योगों के 
लिए आवश्यक मात्रा में कच्चा माल ही पेदा कर सकेंगे | केवल न्यूनतम मजदूरी 
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कानून बन जाने पर भी कृषि को उन्नत किए बिना खेत-मजदूरों की अवस्था 
नहीं मुधारी जा सकती । सहकारी फाममों द्वारा छपि करने के लिए इस वात की 
डी श्रावश्यकता है कि बिखरे हुए. खेतों की चकबन्‍्दों की जाय ओर प्रत्येद 
किसान को कम से कम शआर्थिक जोत दे दी ज:य | बिना चकबन्दी किए श्रौर 
आशिक जोत किसानों को दिये खेती की तनिकर भी उन्नति नही हो सकती | श्रन्त 
में हमे सहकारी कृषि को ही अपनाना होगा | 
जैसा कि पहले कहा जा चुका हे खेत-मजदूर की समस्या केवल बँजर भूमि 
पर वसा देने से हल नही की जा सकती | उसके लिए हमे सहायक ओर पूरक 
घन्चे स्थापित करने होगे। उपभोग्य पदार्थों को उत्तन्न करने वाले धन्धो का 
विकेन्द्रीकरण करके उनको छोटा रूप देकर कुटीर-बन्धों के रूप में उन्हें गाँवों 
में स्थापित करना होगा परन्तु इसका श्रथ यह नहीं कि श्राज की तरह बे धन्वे 
पुराने ढेंग से ही चलते रहें । इसके लिए देश मे जल विद्युत की उन्नति करनी 
होगी ओर बड़े-वड्े बिजलीघर स्थापित करके ग्रिड प्रणाली के श्रनुसार समस्त 
देश मे विजली की लाइनों का एक जाल-सा बिछा देना होगा और हहके छोटे यन्त्र 
का निर्माण करा कर उनका गाँवों में प्रचार करना होगा । इन कुटीरूधन्धों का 
सगठन भी सहकारी समिति के आधार पर करना होना श्रोर तभी यह सफल हो 
सकेंगे | संतोष की बात है कि सरकार जल विद्य त की ओर विशेष ध्यान दे रही 
है। जब ये योजनाएँ वनकर समाप्त होगी तो इनकी बिजली से, कुटीर-धन्वों - 


तथा कृषि की झ्राशातीत उन्नति होगी जिससे खेत-मजदूरों श्रौर छोटे किसानों को 
जीवनयापन के पर्याप्त साधन मिल सकेंगे | -” 


खेत-मजदूरों को काम दिलाने का एक यह भी ढड्ढ हो सकता है कि उनकी 
सहकारों श्रमिक समितियों बनाई जाएँ और जब खेती में वेकारी हो श्रर्थात खेत- 
मजदूरों को खेतों पर काम न मिले उन महीनों में ये श्रमिक समितियों डिस्ट्रिक्ट ' 
वोढों, नहर विभाग तथा नगरपालिकाओं श्रौर श्रन्य विभागों से सड़क कूटने 
मिद्ठी खोदने तथा श्रन्य कार्यों के ठेके लें। ठेके देते समय सरकार इन समितियों ' 
का विशेष ध्यान रक्खे | इटली में ऐसी श्रमिक सहकारी समितियों हैं जो बड़े-चड़ 
ठेके जल्ेकर अपने सदस्यो को काम देती है| भारत में भी खैंत-मजदूरों को इस 


ड्‌ 


हर 
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प्रकार रूहकारी समितियों में संगठित करने वी आवश्यकता है? को अपने 
और फरुल कट चुकने के पश्चात, जब खेत-मजदूरो को खेतो पर काम*क्ति से 


जप 


हो, काम दिया जा सके । जे 


स्वतन्न्नता प्राप्ति के समय तक सेत-मजझंदरों की दयनीय दशा की ओर 
सरकार ने कभी ध्यान ही नही दिया परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात राष्ट्रीय 
सरकार ने इन हतसागी मजदूरों की अवस्था सुधारने की ओर बुछु प्रयत्न किए 
हैं। १६४८ मे न्यूनतम मजदूरी कानून पास कर दिया गया तथा देश भर में 
खेत-मजदूरो की आ्राय-व्यय सम्बन्धी, जीवन-व्यय सम्बन्धी तथा मजदूरों के ऋण 
सम्बन्धी झ्ॉकड़े प्राप्त करने के लिए रुरकार ने १६४६ मे देश के विभिन्न गाज्यों 
के २७ आरमों में खेत-मजदूरों की जोच पड़ताल की | विभिन्न राच्यों मे गोंबों की 
जॉच पड़ताल इस प्रकार की गई :--- - 


राज्य गाँवों की संख्या राज्य गाँवों को संख्या 
शासाम २ उत्तर प्रदेश प्र 
पश्चिमी चंगाल भू मध्य प्रदेश २ 
बिहार ब्ड मद्रास ३ 
उड़ीसा श्‌ मैसूर १ 


सरकार ने इन गाँवो में जॉच पड़ताल करके खरूुत-मजदूरों थी वास्तविक 
अवस्था का पता लगा लिया है । सरकार का कहना है कि इस जोच पड़ताल के 
आधार पर देश भर में कृपि-मजदूरों की आर्थिक स्थिति जाननेके लिए एक चृहद 
योजना बनाएगी | श्राशा है इस योज्ना के बनने पर देश में झे त-मजदूरों की 
समस्या का हल निकाला जा सकेगा | 


-यग्रामों का पुननिर्माण 


अनान व ०-»०«०मीरवीय आरमीण समाज के भीपण अभिशाप हैं। रोग 
कलह, गन्दगी, विद्रोह एवं अ्शिक्षा मारतीय आमों को ज्वर की मॉति जकड़े (६ 
। इतिहास में जिन गाँवों में हम स्त्रम के वातावरण का वर्णन पाते हैं वे ६ 
ग्राम झाज नरक बने हुए हैं | यदि ब्रामीय जनता के जीवन-स्तर का अष्वक 
किया जाय तो एक बडी निराशा होती है। युद्ध-पृव-काल भे भारतीय आम # 
प्रति व्यक्ति औसत आय ४० रुू० वार्पिक से कुछ ही श्रधिकर थी | यग्मपि युद्ध हे 
पश्चात अब उनकी आय में कुछ बद्धि की सम्भावना मालूम होती है 4९४ 
वस्तुओं के मूल्य की बृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनकी श्राय में कोई विगे। 
बढोत्तरी नहीं मालूम होती । मुद्रा स्क्रीति के कारण वस्तुओं के भाव पहले. 
अपेक्ता अब चौगुने पेंचगुने हैं । अतः वल्लुओों के माउ-दंड से देखने पर श्रात 
में ग्रधिक इृद्धि नही हुई । यय्यपि कुछ वड़े-बढ़े कृपको, को युद्ध-काज में कार 
आमदनी हुई है परन्तु श्रधिकाश कृपक एवं श्रमोण मजदूर पहले की अपेह 
और भी अधिक गए बीते है । हमारे देश की प्रति व्यक्ति चार्षिक औसत आई 


, की ठुनना यदि अन्य देशों की ओसत आय से की जाय तो वड्जी निराशा होती 


है । युद्ध से पूत इंगलेएड श्रोर अमेरिका की ओसत झाय ६८० तथा १४८६ 
रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी । अतः बह स्पष्ट है कि भारत के गोवों का जवन 

स्तर बहुत गिरा हुआ है। अधिकांश ग्रामीण तो कभी भी सर पेट ओर पौष्टिक, 
मोजन नहीं पाते । वे जेठ की चमकती दुपहरी में, आवण भादों की गम्भीर वर्षा 
,में तथा शिरिर की ठिठुर मे तयल्वियों के भाँति अपनी जजरित मद्नियों मे 
। पड़े-पड़े जीवन के क्षणों को व्यतीत करते हैं | नंगे प्िर, नंगे पर लाखो यात्री 
जनवरी के भीपण शीत में गंगा में स्नान करते हुए देखे जाते हैं | इनमे 
| मपिकांश आमीण होते हैं। इतना कष्ट वे घार्मिक विश्वासों पर उठाते हैं। 


/युगन्युगों की दीनता में उनका संतोप निहित है । 


ग्रामों का पुनर्निर्माण ३ 
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हमारे गांवों में शिक्षा का स्तर बहुत शोचनीय है| गाँव वालों को अपने 
पन्नों का हाल जानने के लिए मीलों जाना पडता है जहाँ वे शिक्षित व्यक्ति से 
अपने पन्नों को पढ़वा सके । उन्हे पन्नों को लिखने तो कौन कहे, वे अपने 
हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। भारत की आत्मा गांवों में हे, श्रतः उन्हें इतनी 
छड़ी दशा में पड़े रहते देना श्रत्यनत खेद और क्ञोम का विपय है। राष्ट्रीय 
ग़गरण के प्रभात में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य तथा समाज सुधारकों 
धर सबसे पहला कतंव्य यह है कि भारतीय ग्रामों का पुनरुद्धार करें। हमारे 
रैश की कुल जनरुंख्या का अधिकांश भाग गांवों में वसता है | अ्रतः जब तक 
(न गाँवों की अवस्था नहीं सुधारी जायगी तब तक आर्थिक या सामाजिक पुन- 
सर्माण की कोई भी योजना पूर्ण नही हो सकती । गाँवो की उपेक्षा करके राष्ट्र 
है ओऔद्योगीररण की बडी से बड़ी योजनाएं भी देश को उन्नत नहीं बना 
पकती । ग्रामीणों का प्रधान व्यवसाय कृषि है । अतः सरकार का पहला क॒र्तंत््य 
कृषि में सुधार करना हैं । संसार के अन्य देशों की तुलना में मारत की प्रति 
एड उपज बहुत कम है | उदाहरणाथ, भारत में कपास १०० पोड प्रति एकड़ 
परेटा होती है जब कि अमेरिका में २५० पोंड प्रति एकड़ तथा मिश्र में ४५० पोंड 
प्रति एकड़ पेदा होती है । इसके अतिरिक्त मारत में इंख १३ उन प्रति एकड़ 
पेदा होती है जब कि जाया में ईंख की उपज ४० टन प्रति एकड़ है। क्‍या 
भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहां प्रत्यक ४ व्यक्तियों में तीन व्यक्ति 
कृपि व्यवसाय में लगे हुए हैं, यह लजा ओर शोक का विपय नहीं हैं कि इतना 
विशाल देश पूरी जनसंख्या की अन्न समस्या को भी चुलभाने में सफल न हो 
के ? इस अ्रसफलता का रहस्य हमारी कृषि के कुछ भयानक दोपों मे छुपा 
हुआ है। छोटे और छिट्के खेत, विषम भूमि स्वामित्व, युगों का ऋण-मार 
सिंचाई के साधनों का श्रमाव, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उपयोगी खादों 
की कमी, फसल नियन्त्रण तथा उचित रूप से विभिन्न प्रकार की फसलों को 
श्रावश्यकतानुसार उगाने की योजनाओं का अभाव, अस्वस्थ्य श्रीर रोगी पशु. 
घन तथा द्वेपपूर्ण आरमीण जीवन, गाँवा की जनता की गरीबी के कारणों में 
प्रधान हैं। दीन हीन श्रौर उपेक्षित गॉववासियों की जड़ में यह दोप घुन की 
तरह लगे हुए हैं जो उनके जीवन स्तर एवं श्रर्थिक स्थिति को खोखला बना 
र०-रे 


३४ ग्रा्मों का पुननिर्माण 


रहे है | जब तक भारतीय कृषि इन दोपो से मुक्त नहीं होती तथा सहकारी कृपि का 
प्रचलन नहीं होता तव तक जनता की दीन हीन दशा नहीं सुधारी जा सकती | 

जहाँ तक भूमि-स्वामित्व का प्रश्न है हमारा विश्वास है कि कृपकों को में 
यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए । परन्तु केवल जमीदारी समाप्त करके ही हा 
समस्या हल नहीं कर सकते | युग की पुकार है कि छोटे श्रौर छिटके खेतों की 
चकबन्‍्दी करके सामूहिक या सहकारी दंग पर खेती की जाय। ऐसी बंजर भूमि 
जिस पर खेतों वी जा सकती है वैज्ञानिक साधनों के बिना उपजाऊ नहीं बनाई 
जा सकती | सहकारी समितियों द्वारा सामूहिक ढंग पर कृषि करने की व्यवस्या 
करना तथा वजानिक साधनों एबं उचित मात्रा मे खाद क्रा प्रबन्ध करवा 
सरकार का ही काम है । 

विदेशा के श्रॉकडो से यह स्पष्ट होता है कि जिस देश मे जनरुख्या का 
अधिकाश भाग केवल क्ृपि व्यवसाय पर ही नि+र रहेगा वहाँ की औसत आय 
नीची रहेगी । इसके विपरीत जहाँ सम्पूर्ण जनरुंख्या का कुछ भाग कृषि के 
अतिरिक्त श्रन्य उद्योग पन्‍्धो म लगा रहेगा उस देश की ग्रोसत झ्राय #पि 
प्रधान देश की श्रपेज्ञा कुछ अधिक रदेगी | प्रो० लुई एचबीन ने ..लिंखा हे 


। “चीन की प्रति व्यक्ति औसत ग्राय दूनी की जा सकती है यदि कार्यशील जन- 
' मंख्या का १७ प्रतिशत भाग कृषि के अतिरिक्त श्रन्य उद्योग धन्धों में लगा 


दिया जाय | इसके अतिश्क्ति यदि १० प्रतिशत जनसख्या श्रन्य पेशों में और 
लगा दी जाय तो औसत श्राय प्रति व्यक्ति तिग्युनी की जा सकती है [” श्रतः 
राष्ट्र की वेकार जनसंख्या को उद्योग-धन्तरों में लगाने की व्यवस्था करना सरकार 
का मुख्य कर्तव्य है। इस समय सारे देश मे जल विद्युत शक्ति की योजनाएं 
कार्यान्वित की जा रही हैं। अ्रतः घरेलू उद्योगो तथा श्रन्य प्रकार के उद्योग 
घंन्‍्धो के प्रचार के लिए. इस समय अच्छा अवसर श्रोर त्षेत्र प्रात है। धरेट 
उद्योग-धन्धो की जड़ मजबूत करने के लिए सरकार को विथ्‌ त शक्ति, कथ 
सामान, श्र व्यवस्था, विक्रय व्यवस्था आदि का प्रबन्ध करना आवश्यक है 

सहकारी समितियों द्वारा यह कार्य बड़ी सरलता से हो सकता है | घरेलू उद्योग 


धन्यो के द्वारा कृषि व्यवसाय पर निर्भर रहने वाली एक बहुत बडी जनसंख्य 
को क्राम मिल सकेया | 


$ 


ग्रासों का पुन्निर्माण घर 


गाँवों की सडको तथा नालियो की ओर ध्यान देना सरकार का मुख्य 
कर्तव्य हे । इनके सुधार के लिए सरकार को आवश्यक श्रथथ व्यवस्था करनी 
चाहिए। जब तक गाँवा की सडक का समुचित सुधार नहीं हो जाता तब तक 
भारतीय कृषि की उपज की विक्री की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकती | यह 
काम भी सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सकता है| सरकार को आदश 
आमो, स्वच्छु नालियो तथा अच्छी सडको से पूर्ण आदर ग्रामो का निर्माण करना 
चाहिए । जिला बोड के इज्जीनीयर की सवाएँ ग्राम निवासियों को प्राप्त होती 
रहें | प्रद्देक गाँव में सत्र साधारण के उपयोग के लिए चरागाहो की व्यवस्था 
होनी चाहिए जिसमें गॉव भर के पशु स्वतन्त्रता से चर सके | 

प्रत्येक गोंव में एक सहकारी सर्मिति, पंचायत, प्राथमिक पाठशाज्ञा, 
बाचनालबय नथा ओऔपधालय होना अत्यावश्यक है। ऑंगरेजी राज्य काल मे सारे 
शासन का केन्द्रीकरण हो गया था | अब उसके विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता 
है। गांव-पंचायतो मे गाँव के सभी लोगो का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ओर 
समी कामों की देख-भाल करने का इन्हें अधिकार होना चाहिए। पारस्परिक 
मतभेदों एवं झगड़ो को सलकाना, प्रत्येक वर्ण के सामाजिक एव धार्मिक 
उत्सवो का आयोजन करना, गाँवों की सहकारों समिति का सचालन करना, 
प्रारम्भिक पाठशाला, वाचनालय तथा ओपघालय का प्रबन्ध करना पंचायतों 
का मुख्य कतेव्य होना चाहिए। ये पंचायतें गाँव की गनियों, सड़को और 
नालियो की मरम्मत कराने में सहायता करें। गांवों क्री सहकारी समितियों 
यहुमुख्वी सहकारी समितियों के श्राधार पर होनी चाहिएँ | वहुमुखी संहकारी 
समितियाँ ही हमारे लिए उपयोगी होगी जहाँ ऋण का लेन-देन, वस्तु-विक्रय, 
बीज-वितरण आदि काम एक ही सहकारी समिति कर सके | शह निर्माण तथा 
खेता की चकबन्दी के लिए विशेष प्रकार की सहकारी समितियाँ बननी चाहिएँ। 
कृपक को अल्प-कालीन तथा दीर्ष-कालीन दोनों प्रकार के ऋण की आव- 
श्यकता होती है | दीघ-कालीन ऋण की पूर्ति के लिए भूमि वन्धक बेंक 
स्थापित होने चाहिएं। प्रान्तीय सहकारी वेको का केन्‍्द्रीकरुय करके उन्हें 
रिजब बंक से मिला देना चाहिए। इस प्रकार की योजनाओं से आमीण 
जनता की अर्थ समस्याएँ बहुत कुछ हल हो सकेगी । 


३६ प्रामों का पुनर्निर्माण 


प्रायः ऐसा देखने मे श्राता है कि राज्य सरकारों के तंत्वाधान में राष्ट्र 
विकास सम्बन्धी श्रनेक विभाग काम करते है | उदाहरणार्थ, कृषि-विभाग तथा 
सहकारी -विभाग दोनों ही बीज गोदामों का प्रवन्ध प्रत्यक जले में करते हैं| 
इनके श्रफसरों तथा निरीक्षकों के कार्यों का सम्बन्धीकरण करना परम शआ्रवश्यक 
है। यह श्रक्सर गांवों की कृपि, जन्ममरण सम्बन्धी श्रॉकड़े, कृषि पर निर्भर 
घरेलू उद्योग-घन्धो, पानी के विकास की व्यवस्था, सड़के और गलियो का 
प्रबन्ध, सिचाई तथा पशुओं की समस्या तथा श्रस्य प्रकार की ग्राम समस्याओं 
को हल करने मे उपयोगी और सहायक सिद्ध हो सकते हैं| आम की पाठशाला 
का शिक्षक गाँव के पुनर्निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है परन्तु श्रत्यन्त कम 
वेतन होने के कारण वह अ्रत्य साधनों से अपनी जीविका कमाने का प्रबन्ध 


करता है और अपने कार्यों को भी ठीक प्रकार नही निभा पाता। सरकार को 


इस श्रोर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


गाती के पुननिर्माण मे एक बडी कठिनाई यह है कि गांवों का शिक्षित और 
जाग्रत समाज गाँव से दूर होता जा रहा है | उदाहरणाथ्ं, गरॉव का जमीदार 
गांव मे न बसकर शहरों की थ्रोर दौड़ता है तथा शिक्षित लोग भी प्रायः गोंतो को 
छोड़ शहरो मे बसने लगे है । ऐसी दशा मे गाँवों का पुनर्निमाण कौन करेगा! 


आज थुग की पुकार है एवं आवश्यकता है कि 'पुन: गोबो की ओर लौटो?/ 


श्ान्दोलन प्रारम्भ किया जाय, परन्तु यह तभी सम्मव है जब कि गाँवों को शिक्षित 
समुदाय के रहने योग्य बनाया जाय | उन्हें गांवों मे स्वच्छुता, प्रेम, चिकित्सा 
सम्बन्धी व्यवस्था तथा वाचनालय श्रादि की सुविधाएँ प्राप्त हो । गॉंवो के 
पुनर्निर्माण में ये शिक्षित लोग बहुत सहायक सिद्ध हो सकते. हैं | यदि ऐसा- 


हैश्रा तो हम अपने गोंवी का पुनर्निर्माण कर गॉधी के रामराज्य की कल्पना को 
साकार बना सकेंगे । 


६---देश की खाद्य-समस्या 


गत अनेक वर्षों से हमारे देश मे खाद्य-समस्या वनो हुई है | बैसे तो युद्ध- 
काल में भी सारे देश में अन्न की भारी कमी रही | बंगाल के श्रकाल को सहज 
ही नहीं मुलाया जा सकेगा । परन्तु वह सब उस समय की विदेशी सरकार की 
युद्धजनित राजनीति का परिणाम था। आज युद्ग समस्त हुए, कई वर्ण बीत गए 
परन्ठु श्रन्न का श्रमाव ज्यो का त्यों बना हुआ है । 'भारत कृपि-प्रधान देश है! 
भारत के साधन असीम हैं?, भारत की भूमि सोना उगलत्ती है? आदि सभी कुछ 
होते हुए भी देश में देशवासियों के खाने भर को श्रत्ञ नहीं मिल रहा तथा अन्य 
देशों पर आधित रहना पड रहा है। पिछले वर्षोममें श्रन्न-उत्पादन की भल्‍री कमी 
रही । मानसूनों के अमाव तथा नदियों की विकराल बाढ़ो ने तैयार फसलों को 
नष्ट कर दिया यह सत्य है; किन्ठु इसके अतिरिक्त देश मे भूमि की उत्तादनशक्ति 
भी क्ञीण होती जा रही है । पिंचाई के उपयुक्त साधन न होने के कारण तथा 
वैज्ञानिक खाद एवं कृपि-यन्त्रों के अभाव के कारण कृषि की अवस्था गिरती ही 
जा रही है | देश के विभाजन से भी मारत-संध की खाद्य स्थिति पर बढ़ा घुरा 
प्रभाव पडा । पाकिस्तान बन जाने के पश्चात्‌ भी भारत को अधिभाजित-भारत 
की लगमंग ८० प्रतिशत जनसंख्या का पेट भरने का प्रबन्ध करना पड रहा है 
परन्तु उत्तादन की दृष्टि से मारत के हिस्से म॑ केवल थोढ़ा-सा उपजाऊ भांग 
ही आया है जो इस भूमि पर निर्भर जनसंख्या को अपर्यात्त ही हे । गेडूँ उपजाने- 
चाले क्षेत्र का फेवल ६५४ प्रतिशत तथा चावल उपजाने वाली भूमि का *६६ 
प्रतिशत भाग भारत की सीसा में है। विभाजन के फलस्वरूप समस्त सिचित 
चोत्र का ६६ प्रतिशत भाग भारत के हिस्से मे आया जिसमें से गेहूँ पैदा करने 
वाला भूमि-त्षेत्र तो केवल ५४ प्रतिशत ही रह गया है | इससे स्पष्ट होता है 
कि देश में खानेवाले व्यक्ति अ्रधिक संख्या में ह और अन्न उत्पन्न करने वाली 
मैमि थोड़ी मात्रा में है। तिस पर भी जो कुछ कृषि-्योग्य भूमि है उसका पूरा 
विदोहन नहीं किया जाता। न खाद है, न अच्छे श्रौर उत्तम बीज हैं, न सिंचाई 


नर 
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के पर्यात साधन है और न कृपि-बन्‍्त्रों का प्रयोग ही है। भारत में अन्न ठत्पा- 
दुन् मानसूनो की कृपा का पात्र रहा है। एक शोर तो अन्न की कमी बढती रही 
है और दूसरी श्र जन-रूख्या मे वृद्धि होती रही है । थ्राज परिस्थिति यह ई कि 
देश की ४१ प्रतिशत जनता को निम्न तथा २० प्रतिशत जनता को निम्नततर 
श्रेणी का आहार मिचता है | सम्पूण देश में केवल ३६ प्रतिशत ऐसे लोग है 
डिन्‍्हे आवश्यक मात्रा मे पेट भर खाना मिल पाता है। यही नहीं, हमारे देश 
मे दूध का उपभोग औसतन प्रति दिन ७ औस प्रति व्यक्ति है जब कि इंगलेरड 
में ३६ श्रोस प्रति व्यक्ति, डेन्माक्क मे ४० ओस प्रति व्यक्ति, न्यूजीलेएड में ४७ 
ऑओंस प्रति व्यक्ति तथा फिन्लेंएड में ६३ श्रोस प्रति व्यक्ति प्रति दिवस का श्रोसत 
आता है । 


ख्रन्न की श्रावश्यकता की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्षो 
में हजारो इन अनाज विदेशों स आयात किया है। गत वर्षो' मे अन्न का 
श्रायात इस प्रकार रहा हैं :-- 


अन्न का आयात मूल्य ** 
वर्ष (हजार टनो मे) (करोड़ रुपयों में) 
१8४७४ ६४६ १३००८ 
१६४५ सा ३० राधे 
१६५४६ २,२५० ७६*२ 
१६५४७ २,३३० ह्याछ 
श्ध्ड्८ र्‌,४० कक 
१६४६ ३,७०० श्री ० 
१६५० ४,२०० श्द्रापू 
श्श्प्ः ४,७०० १७४५०*६ 
१६४२ [ शनुमान ) १,००० न 


श्रधिकांश अन्न दुलभ-चलाय वाले देशों से आ्रायात किया गया जिससे 

क्त्‌  _- के कनन हि 
मारत का इुलम चल्नाथ जो प्जी-वस्तुओं तथा वन्त्रादि पर * व्यय करने पर 
सोचा गया या, खाने में ही समाप्त हो गया। पौरड-पावना, जिस पर युद्धोत्तर . 


ह 


ज्प्ण 
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भारत के कृपि-पुनर्निर्माण तथा श्रौद्योगिक-सगठन की आधार-शिलाएँ अवल- 
म्वित थी, पेट भरने में ही समाप्त होता जा रहा है । नदियों में बाढ़ आने से, 
भर्यंकर तृफान के कारण तथा कई स्थानों पर अ्रधिक वर्षा और कहीं-कहीं पर 
कम वर्षा के कारण अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। १६४७-४८ में इस 
संकट को टालने के लिये 'कण्ट्रोल तथा राशन? की नीति का पुन. पालन करना 
आरम्भ किया गया; परन्तु कोई सनन्‍्तोपजनक परिणाम न निकला । शआ्रास्ट्रेलिया, 
श्रमेरिका, अजेनटाइना, ब्रह्म, चीन, हिन्दचीन, रूस, टरकी, इराक श्रादि देशों 
से भारी-भारी मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य सामग्री आयात होती रही । 
इस संकट के स्थायी निवारण तथा कृपि की उन्नति के लिए योजनाएँ बनाने के 
लिए. अनेक सम्मेलन किए गए.। देश व्यापी अधिक अन्न उपजाशो” योजना 
बनाकर कार्यान्वित की गई। इस योजना के श्रनुसार लगभग ६,००,००० टन 
अनाज उत्पन्न करने की बात सोची गई थी परन्तु केवल ७,००,००० टन अनाज 
ही उत्पन्न किया जा सका जब कि इस योजना पर लगभग ५ करोड़ रुपये व्यय 
हुए। जात होता है कि सरकार की यह योजना अधिक सफल न हो सको। 
सरकार ने इस योजना को प्रान्तो के कृपि-विभागों के नियन्त्रण में दिया और 
इन विभागों के कर्मचारियों ने केवल अपने-अपने कार्यालयो मे वैठें-वैठें ही इस 
सफल वनाना चाहा | परन्तु इस योजना को सफलीभूत बनाने के लिए कृपकों 
के साथ मिलकर कास करने की श्रावश्यकता थी, उनके साथ खेतो पर जाकर 
इसका महत्व समझा कर, सुविधाएँ देकर अन्न का उत्पादन बढ़ाने की आवश्य- 
कंता थी | कार्य ठीक इसके विपरीत हुआ । कार्यालयो का काम तो बढ़ता गया 
परन्तु अन्न-उत्पादन का काम उसी अनुपात भे न बढ़ सका | परिणामत्तः अधिक 
श्रकञ्न उपजाने? के स्थान पर 'शअ्रधिक पत्र! उपजाए गए और कार्यालयों में मोटी- 
मोटी फाइलें दन गई | 

सितम्बर १६४६ मे रुपये के अवमूल्यन के पश्चात्‌ एक और नई समत्या 
देश के सामने आगई | पाकिस्तान छारा पाक-रुपये का अवमूल्यन न करने 
से हमारे देश में पाकिस्तान से आयात की जाने बाली व॒स्ठुओ्नो का मूल्य ४४ 
प्रतिशत अधिक बढ़ गया । श्रतः भारत ने रुई और पटसन पाकिस्तान से न 
मंगाकर अपने देश में ही उत्पन्न करना आरम्म कर दिया | दसके लिए अन्न 


> 
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के लिए काम शआाने वाली भूमि पर अन्न न उपजा कर झई और पटसन उग्राए 
जाने लगे | इससे अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया | इसे 
ग्रतिरिक्त अनिद्वष्टि तथा अ्रनावृष्टि के कारण भी अन्न-उत्तादन_में कमी होए 
गई | दिसम्बर १६५० में होने वाले खाद्य-मत्रियों के सम्मेलन में श्रतुमान 
लगाया गया था कि यदि यही स्थिति चलती रही तो १६४०-४१ मे कोई ४४ 
लाख टन भ्रनाज की कमी रहेगी। ठीक ऐसा ही हुआ । श्रन्न का सह 
प्रचश्ड होता गया झोर गत व भारत सरकार ने अमरीका से विशेष कानून 
पास कराके श्रन्न का ऋण लिया | प्रतिजा की गई कि दिसम्बर १६५१ तड़ 
देश को अन्न के मामले मे आात्म-निमर बना लिया जायगा; परन्तु यह प्रतिश 
पूर्ण न हों सकी और यह तिथि मार्च १६४२ तक टाल दी गई | परन्तु श्रब भी 
समस्या विकट है और मार्च तक श्रन्न मे आात्मनिर्भर बनने के कोई आसार 
नहीं दीख पडते | खाद्य-मंत्री ने स्वयं घोषित किया है कि १६४२-४३ में कम 
से कम ५० लाख टन अन्न आयात करने की आवश्यकता होगी। भारत 
सरकार आयात क्िए गए श्रन्न पर आर्थिक सहायता देकर सस्ते मूल्यों पर 
बेचने का प्रयत्न करती रही है | जैसा कि पहिले बताया जा चुका है १६४८ 
में सरकार ने अन्न के श्रायात पर कोई १३० करोड़ रुपये व्यय किए ये जे 
देश के कुल श्रायात का ६८ प्रतिशत था। १६४८-४६ में भारत सरकार ने 
श्रायात किए गए, श्रन्न पर ३३ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी थी श्रौर ह 
१६४६-५० में लगमंग २५ करोड़ रुपये की सहायता सरकार ने राज्य सरकारों 


को दी [ श्रव इस वर्ष से भारत सरकार ने यह गआर्थिक सहायता न देने का 
निश्चय कर लिया है | 


खाद्य समस्या को ठालने के लिए सरकार ने बहुमुखी योजना बनाई दे 
जिसके श्रनुसार श्रनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि का पुनदद्धार किया ' 
जायगा। प्रस्तुत कृषि-भू/म पर अधिक श्रत्न उगाया जायगा तथा बजर-भूमि को 
जो निठल्ली पड़ी है, कृषि योग्य बनाया जायगा जिससे कृपि-भमि का ज्षेत्रन्‍क 


विस्तृत हो शोर अधिक मात्रा मे ख्रत्न पैदा किया जा सके। इस योजना के 
प्रमुख अंग निम्न हैं :-- 
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(१) लगभग ६२,००,००० एकड भूमि को, जो वजर पड़ी है परन्तु जो 
ऊंषि के काम आर सकतो है, समतल करके कृषि योग्य बनाया जायगा। इसके 
लिए सरकार ने विश्व बेंक से * करोड़ डॉलर का ऋण लेकर ट्रेक्टर मगाए हैं 
जिनकी सहायता से यह काम पूरा किया जा रहा है | भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों 
के नियन्त्रण में भूमि का ट्रेक्टरो तथा हारवेस्टरो द्वारा कृपिकरण क्रिया जा 
रहा है। १६४८ में ४,६६,६०१ एकइ भमि का पुनः क्पिकरण किया गया 
था | इस योजना में लगभग १३६"३७ करोड रुपये का व्यय ऑका गया है | 
इसका विस्तृत इतान्त 'भूमि का कृपोकरण? निवन्ध में पढ़िए । 

_(२) खाद्य-समस्या को हल करने के लिए कृषि में सिचाई का भी महत्व 
सरकार ने समभा है | इसके लिए दीर्घधकालीन बॉध योजना तैयार की गई हैं 
जिनमें विशाल नदियों के बॉध बनाकर बिजली भी उत्पन्न की जायगी तथा 
साथ ही साथ पानी एकत्र करके बाढ़ो को रोका जायगा और सिंचाई भी 
की जा सकेगी | ऐसा अनुमान है कि बाध-्योजनाश्रों के पूर् हो जाने के 
पश्चात्‌ लगभग २,३०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी और 
४५ लाख किलोवाट जल-विद्युत तैयार होगी जो कृषि तथा उद्योग दोनों के 
लिए काम था सकेगी । प्रत्यक राज्य मे ऐसी योजनाएँ बन चुकी हैं और कई 
राज्यों में तो काम भी आरम्भ हो चुका है । इसके अतिरिक्त बिजली के कुुए 
बनाने की भी योजना सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य है। भिन्न-भिन्न 
राज्यो, जैसे पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अ्रगल्ले तीन वर्षों से करोब 
४,७५८ बिजली के क्ुए बनाए जाएँगे | इस पर कुल व्यय ६६ करोड़ रुपये 
ओका गया है | इसी के साथ-साथ कृषि का यन्त्रीकरण भी हो रहा है । विदेशों 
से कृषि-यन्त्र मेंगाकर उनकी सहायता से कृषि-कार्य सम्पन्न क्रिया जाने लगा 
है। कृषि के यन्त्रीकरण से थोडे समय मे श्रधिक मात्रा मे श्रन्न उपजाया जा 
“सकेगा | 

(३) खाद्य-सट्ठुट-निवारण योजना में सरकार ने यह निश्चय किया हे कि 
१६४२-५३ तक १५,२३,००० टन रसायानिक खाद की प्रदाय बढ़ाई जाय | 
इस काम्‌ के लिए ७१९५७ करोड़ रुपये का बजट किया गया है । कृषि-भूमि 
की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए चेशानिक ढग से खाद बनाने को संस्थाएँ 


रू; 
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खोली जा रही हैं | विहार में ३० करोड रुपये की लागत से खाद बनाने का 
एक विशाल कारखाना खोला गया है| प्रना में भी वेजश्ञानिक रीति से खाद 
बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के प्राम्य-त्षेत्रों में २? लाख टन कम्पोस्ट तैयार 
किया गया था जिससे आशा है कि २९ लाख मन अधिक श्रन्न पैदा किया जा 
सकेगा | 

(४) सवाद्यान्न की कर्मा को पूरा करने के लिए अन्न के स्थान पर, उन मांगों 
में जहाँ मछुली का उपभोग किया जाता है, मछुली निकालने की इृहदू योजनाएँ 
बनाई गई हैं। इससे श्रन्न का अभियाचन कम होगा औ्रौर मछुली का प्रयोग भो 
है| सकेगा। केन्द्रीय सरकार ने देश के प्रमुख बन्दरगाहो पर, जहा पर प्राकृतिक 
दृष्टि से मछली का आ्राह्यर है, मछली पकडने की सुविधाएँ दे रक्खा है | इन 
स्थानों पर मछुलो पकडने के केन्द्र बनाए. जा रहे हैं। प्रारम्भ में बंबई, 
कोचीन, विजगापत्तम, चन्टवलि तथा कलकत्ता में मछली पकडने के केन्द्र 
खोले गए हैं । इनका व्यय लगभग ६ करोड़ वजट किया गया है | 

मछुली-उद्योग को छोड अन्य सभी काम राज्य-सरकारों को सौप दिए गए 
हैं। राज्य सरकारें ही भूमि का कृपिकरण, कृषि का यन्त्रीकरण तथा कुए 
आदि बनाने का प्रवन्ध कर रही है | प्रश्न राजस्व का है। इस विषय में यह 
निश्चय किया गया ह कि राज्य सरकारें कुल आनुमानिक व्यय मे से देश में 
खर्च होने वाली वह धन-राशि का, जो उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के 
लिए अपने देश मे ही व्यय करनी होगी, प्रबन्ध करेगी तथा केन्द्रीय सरकार 
इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए उन आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध 
करेंगी जिनको वाद्य देशों से आयात करने को आवश्यकता होगी। सूचना के 
लिए हम यहा पर उक्त योजनाओं पर बजट किए गए धन का विवरण देंते ई' 
जो भारत के अन्दर तथा विदेशो में व्यय करने होगे और जिनका दबाव राज्य: 
तथा केन्द्रीय सरकारों पर पड़ेगा | 

(करोड़ रुपयों में) 
भारत में व्यय रटलिंगन्तषेत्र डालर-्षेत्र योग 

भूमि का कृपीकरण . ए८र७६ २१६७ 


भू ३१०२ १३६-३४ 
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( करोड़ रुपयों में ) 

भारत मे व्यय स्टलिंग-क्षेत्र डाज्स-क्षेत्र लोग 
! रसायनिक खाद रफ्प& ३०४८ श्थनरुण. ७१४७ 
 मछुली-उद्योग का विकास ३४५ भय +*9६ घल्श्ह 
उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य-सरकारों को भी खाद-संकट 
निवारण योजना में अधिक राजस्व सहायता देनी होगी परन्तु इस समय दया यह 

' सम्भव है कि राज्य-सरकारो के राजस्व-विभाग यह सब कुछ कर सकेंगे | इस 
विपय में यह उचित होगा कि ताल्कालिक काय को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय 
सरकार राज्य-परकारों को राजस्व सहायता दे और यह सहायता तब तक मिन्नती 
रहे जब तक ये योजनाएँ कार्यान्व्रित न हो जाएं। भारत सरकार ने कई राज्यों 

को ऐसी सहायता दो हैं परन्तु इससे भी श्रधिक्र सहायता की श्रावश्यकता हे । 
निस्सन्देंह, वर्तमान सरकार ने इस सकट को दूर करने के लिए अनेक 
प्रयत्न किए हैं। जैसे सी सम्मव हो सका है दुलभ-मुद्रा प्रात करके विदेशों से 
अन्न मेंगाया हैं। समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए बाढ़ों को रोकने की 
योजनाएँ हैं ही, साथ ही साथ सिचाई मी होगी | नई भूमि कृषि के लिए तोड़ी 
जा रही है. यन्त्रीकरण हो रहा है | परन्तु इसी के साथ-साथ कृपिशोध की भी 
आवश्यकता है | खेती करने की नई-नई विधियों हो, नए-नए. यन्त्रों का प्रयोग 
हो, उच्च प्रकार के बीजों का अनुसन्धान हो तथा वेंजानिक खाद हो। शोघ 
के परिणाम कृपकों को बतलाए जाएँ जिसस वे उनके श्रनुसार काम कर सके । 
गत २० वर्षों में कृपि-शोध पर केवल २६ करोड़ रुपया व्यय हुआ | इससे 
हमे तनिक भी सनन्‍्तोध नहीं । शोघ कृषि का एक आवश्यक श्रग होना चाहिए। 
संतोष की बात है कि अव भारतोय-कृपि-शोघ-परिपद ने क्ृपि सम्बन्धी कार्यों 
की शोध करने के लिए सम्पूण देश को समान भूमि तथा जलवायु के हृष्डि- 
कोण से भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे बाँध लिया है जिनमे समान जलवायु तथा उपज 
को दृष्टि में रखते हुए शोध की जायगी और प्रयत्न किया जायगा कि देश में 

अन्न की इद्धि हो। ये प्रदेश इस प्रकार हैं :-- 

(१) गेहूँ प्रदेश, जिसमें पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य 
प्रदेश तथा बरार श्रौर राजस्थान-संघ का गेहूँ*डेपजाने वाला कुछ भाग होगा। 


न 
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(२) चावल-प्रदेश, जिसमे आसोम, बंगाल, पिहार, उड़ीसा, एवीं मघ्य 
प्रदेश, प्रवीं उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मद्रास सम्मिलित किए गए हैं| इस प्रदश 
भे चावल की फसलो का अनुसन्धान होगा | 


न ह > ल्‍ पश्चिमी चर 
(३) मालावार प्रदश, जिसमें वम्बई, मद्रास, पश्चिमी घाट, मेसूर, कुंग, 
ट्राबनकोर तथा कोचीन है । 


(४) बह प्रदेश, जिसमे कांसी, मध्य प्रदेश तथा बरार, मध्य भरत की 
रियासतें. हैदराबाद रिवासत का पश्चिमी भाग, पश्चिमी मढ़ास, पूर्वी वंचई का 
अडेश, वरौदा तथा मेंसूर का कुछ भाग है। 

(४) हिमालय प्रदेश, जिसमें कुमायूँ, गढ़वाल, नेवाज्न, भूटान, शिमला 
को पहाडियाँ, कुल्ल, चम्बा तथा काश्मीर राज्य सम्मिलित हैं । 

इन प्रदेशों भें कृषि की विशेष परिस्थितियों तथा क्ृपि-क्रियाश्ा पर शोध 
को जायगी | इस प्रकार देश का कृपि-विमाजन करने से कृषि-शोध पर ठोप 
कार्य हो सकेगा | परिषद्‌ ने पशुपर्यवेत्ञण तथा निरीज्षण और शोध की दृशि 
से भी देश का विमानन किया हे परन्तु उसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक 
प्रतीत नहीं होता | कृषि शोध से हाल ही में तो नही बरन्‌ दूर भविष्य में खाद्य 
समस्या का एक मात्र स्थायी उपाय निहिन है | े 

केन्द्रीय सरकार के प्रवत्नो के अतिरिक्त राज्य-सरकारों ने भी इस समस्या 
को इन करने के लिए अपनी-अ्रपनी अलग-अलग योजनाएँ बनाकर कार्य करना 
आरम्म कर दिया है। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सिचाई सम्बन्धी एक पंचवर्षीय 
योजना तैयार की है जिसके श्नुसार पाँच वर्ष में १६,६०,००० एकड़ झधिक 
भूमि पर सिंचाई की जावगी | इस योजना में ७६०० मौल लम्बी नहरें बनाई 
जाएंगे | अश्रव तक सिंचाई सम्बन्धी जो काम क्रिया गया है उससे राज्य को 
२२००० टन अधिक अन्न मिलने लगा है| राज्य में अव-कुल मिलाकर १६५६ ' 
नल-कूप हैं 'परन्त अधिक श्रत्न उपजाश्रो योजना? के अन्तर्गत ६०० और नल॑- 
कूप बनाए जा रहे हैं। इनसे २,४०,००० एकइ अधिक भमि पर सिंचाई 
होगी जिससे ५४,००० उन अधिक अन्न उपजाया जा सकेगा। सरकार ने 
तकावी ऋण देकर तथा उत्तम चीज तथा खाद-वितरण करके अन्न का उत्तादन 
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. “बढ़ाने के भी प्रयत्न क्रिए हैं | अन्य राज्यों में भी ऐसा किया जा रहा है और 
परिणाम भी सनन्‍्तोपजनक मिले है | 
प्रस्तुत समस्या यह है. कवि वततमान खाद्य सइुट को ठान कर अभी देश को 
अन्न के मामले में आत्म-निर्मर केंसे वनाया जाय ? वास्तव में टेग्चा जाय तो 
हमारा खाद्य-संकट केवल उत्पादनकी समस्या ही नही है बरन्‌ अन्न-संग्रह और 
वितरण की समस्या भी है। अन्न के भाव ऊँच होने के कारण सरकार आवश्यक 
मात्रा में उत्तादकों से श्रन्न-वयली (070०८07९४८४६ ) नहीं कर पाती | ऊँच 
भात्र होने से उत्पादक सरकार को अन्न न देकर चोरी से बेचते रहे हैं जिससे 
घरकार की राशन-पद्धति सफल न हो सकी | आवश्यकता इस बात को है कि 
अन्न का उत्पादन भी बढ़े और वितरण की विपमता भी भी दूर हो | अन्न 
सम्बन्धी आंकड़े प्रास करने के लिए सुत्तार और उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए 
जिससे विश्वसनीय अंक प्रात किए. जाकर उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कोई 
प्रोजना वनाई जा सके । जनता को भी चाहिए कि वह अन्न का उपभोग 
पीमित करे और श्रन्न नष्ट होने से बचावं। कहा गया है कि दश में १० 
प्रतिशत अन्न की कमी है | इसे पूण करना कोई अधिक कठिन काम नहीं | 
ग्रधिक अन्न उपजाकर, वितरण की विपम्ता दूर करके, अन्न को नष्ट होने से 
बचाकर तथा आवश्यकताओं को सीमित करके इस कमी को सरलता से दूर 
किया जा सकता हे। हमे श्रपनी सब शक्तियों को इस बात मे जुटा देना 
चाहिए कि श्रन्न के मामले मे देश विदेशों पर आश्रित न रह कर आत्मनिर्भर 
हो जाय | जब तक ठेश मे अन्न का श्रभाव है राशन तथा मूल्य-नियत्रण रहना 
आवश्यक है परन्तु राशन पद्धति का प्रवन्ध इसानदारी तथा सन्‍्तोपजनक रीति 
ज चलना चाहिए । भारत जैसे उेंश मे, जहों की अधिकांश जनता श्रशिक्षिव है 
गशन पद्धति मे कठिनाइयॉ होना स्वामाविक है | परन्तु तो भी इस वात का 
अयक् होना चाहिए कि चोर बाजारी, संग्रह तथा वेईमानी न हो। इसके लिए 
'ध्रकार श्रौर जनता की सहयोग की श्रावश्यकता है--विना दोनों के पारस्परिक 
'वहयोग के यह काम सफल नहीं हो सकता श्रन्न सग्रह करने की सुविधाएँ 
#ढ़ानी चाहिए जिससे अन्न सुरक्षित रक्खा'जा सके | हमारी उपभोग सम्बन्धी 
जियाओं में मी फेर-चदल की आवश्यकता है- | हमें चाहिए. कि हम कम से कम 


ना 
न 
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अन्न व्यय करें ओर सम्भवतः उत्सवो पर अधिक श्रन्न काम मेन लावें। 
प्रत्येक कार्य सरकार का ही करने का नहीं है। हम भी अपने कतव्य ओ 
समभें;। सरकार कानून वना सकती है परन्तु उसको प/लन करके सफल बनाता 
जनता का ही कार्य है। हमें हर प्रकार से देश को श्रन्न में स्वावलम्बी बनाव| 
नाछुनीय है । 


७-.“अधिक अन्न उपजाओ' योजना 
* समस्‍या एवं समाधान 


पिछुले कई वर्षो से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे “अधिक अ्रन्न उपजाभ्रो” के 
नाम पर भारी-भारी धन राशि व्यय करती रही हैं, परन्तु परिणाम अ्रधिक संतोप- 
जनक नहीं रहे हैं। १६४६-५० में इस योजना पर केन्द्रीय सरकार ने १३९३२ 
करोड़ रुपये स्वीकृत किए तथा उससे अगले वर्ष ३१७६ करोड रुपये स्वीकृत 
किए गए | इसी प्रकार १६४३ से लेकर अब तक भारी-भारी राशि व्यय होती 
रही परन्तु अन्न उत्पोदन में अपेक्षाकृत ब्रृद्धि नहीं हई | कृषि-ममि का क्षेत्रफल 
तो बढ़ता रहा परन्तु अन्न की मात्रा न बढ़ी वरन्‌ कभी-कभी कम भी होती 
गई । योजना के अन्तर्गत कृप्रि-भूमि के च्षे त्रफल, प्रति एकड़ उपज तथा कुल 
उत्पादन की स्थिति इस प्रकार रही :--- 


(०००,८००) 
कृपि-भमि का क्षेत्रफत्त उत्पादन प्रति एकड़ उपज 
(एकड़) (टन) (पौर्ड) 
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इन आऑँकड़ो से ज्ञात होता है कि इस योजना के श्रन्तगंत कषि-भमि का! 
लेजफल तो बढ़ता गया परन्तु उत्तादन उस गति से न बढ़ा--इसका स्पष्ट श्र्थ 
कि प्रति एकड़ उपज कम होती गई । इसका मेद जानने के - लिए रिजवब वंक 
के कृषि विभाग ने बम्बई राज्य की अधिक अन्न उपजाओ' योजना की जोच- 


पु अधिक अन्न उपजाओ? योजना 


पड़ताल करके एक रिपोट प्रकाशित की जिससे योजना सम्बन्धी निम्न बातें 
जात होती हैं :--- 

(१) थोजना के अन्तर्गत कृषि योग्य वजर या पड़ती भूमि पर कृषि करने 
का प्रयत्न नहीं किया गया । जितनी भूमि पर युद्धपूर्व काल में कृषि होती थी 
उतनी ही भूमि पर कृषि होती रही । 

(२) कुछ प्रदेशों में विस्तृत-कृपि अवश्य की गई परन्तु ऐसा करने के लिए 
अधिकारियों ने रुई की खेती की जाने वाली भूमि पर अन्न उपजाना आरम्म कर * 
दिया था। इससे रुई की खेती पर उल्टा प्रभाव पडा | 

(३) योजना के श्रधीन क्लाप-मूमि का क्षेत्रफल तो बढ़ता गया परन्तु प्रति 
एकड उपज कम होती गई जिससे इस श्रान्दोलन में खर्च किये गए घन के श्रनु- 
पात में उत्पादन न बढाया जा सका। व्ययन्रशि के अनुपात में बांछुनीय 
परिणाम न मिलने के निम्न कारण रहे :--- 

प्रयम तो बात यह थी कि इस विशाल योजना के लिए सरकार के पास 
साधन सीमित ये ओर जो कुछ भी थे उनका सुचार ढक से संचालन करके 
महत्तम उपयोग नहीं क्रिया जा सका । क्षेत्र विशाल था जिसके अन्तर्गत भूमि 
की उत्पादन-क्षमता के अनुसार साधनों का उपयोग न किया जा सका | कृपकों 
को सहायता देने के लिए सरकार के पास आवश्यक साधन न थे जिससे सभी 
लोगो को उन साधनों का लाभ नहीं मिल पाता था| 

योजना के अधीन काम करनेवाले तथा काम करानेवाले प्रबन्धकों की 
सख्या कम थी ओर जो कुछ भी लोग थे वे लगन के साथ काम नही करते ये । 
अधिकाश लोग कार्यालयों में वेठेजैटें काम करते थे जबक्कि उन्हें कृपकों के 
साथ मिलकर काम करने की श्रावश्यकता थी। ये लोग कार्यालयों मे बैठे वैंठे 
फाइलों की सस्या बढ़ाते रहे, परन्तु उत्पादन की ओर कोई ध्यान न दिया । 
बहुत से लोगतो श्रत्न को छोड़ अन्य सामग्री उपजाते रे और उनकी अ्रधिकांश 
शक्ति घोर-वाजारी आदि कार्यों में लगी रही | 

सरकार के पास कोई ऐसा साधन न था जिससे उस समय यह पता लगाया 
जा सकता कि व्यय-राशि के श्रनुकूल उत्पादन भी मिल रह्य है या नही। 
सरकार यह भी नहीं जान पाती थी कि वे कृपक, जो सरकार से इस. योजना के 


है ५ 
कल 


6 के है 
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, अधीन सहायता लें रहे हैं, उचित मात्रा में और उचित ढद्ल का माल उत्पन्न मो 
कर रहे हैं या नही। इस प्रकार सरकार की श्रधिकांश शक्ति इथा नष्य होती रही। 
॥ सरकार की श्रधिकाश शक्ति इस योजन। के विज्ञापन मात्र में ही समाप्त 
: होती रही | सरकारी कर्मचारियों को औचित्य-झनौचित्य का बिलकुल ज्ञान न 
था। सरकार एक ओर तो नए-नए कुए बनाने को ऋण देती जा रही थी और 
दूसरी और पुराने कुओ की मरम्मत की ओर बिल्कुल ध्यान न था। इसी भॉति 
' अनेक बातें होती रही जिनसे श्रधिकांश साधन नष्ट होते रहे | 
समुचित आयोजन एवं प्रबन्ध सम्बन्धी दोपो के कारण यह आन्दोलन 
। सफल न हो सका | योजना सम्बन्धी अन्य उप-योजनाश्रों का सामूर्कि क्रम भली 
प्रकार न बनाया गया । सरकारी विमागों में न पारस्परिक सहयोग था और न 
आवश्यक शान ही--प्रत्येक विभाग अपनी-अ्पनो अलग-अलग नीति बनाकर 
काम करता रहा जिससे अच्छे परिणाम न निकले । 
«इन दोषों के अतिरिक्त कुछ वित्त-सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी थी। कृषकों 
. को आवश्यक ता पड़ ने पर पर्याप्त धन-राशि नहीं मिल पाती थी। कृपकों के पास 
; पशुओं का अभाव था । वित्त सम्बन्धी कटिनाइयो के कारण वे अच्छे और उप- 
, योगी पशु नहीं खरीद पाते थे । इसके श्रतिरिक्त उनके पास हल तथा कृषि 
। सम्बन्धी अन्य आजारों का भी अभाव था। ये वस्तुएं उन्‍हें ऊेँच-ऊँचे दामों 
पर खरीदनी पड़ती थी और वह भी आवश्यकता के समय नही मिल पाती थी । 
इन कठिनाइयो के अ्रतिरिक्त श्रतित्वष्टि, अनाब्रण्टि, भूमि का कठटाव, अपर्याप्त 
यातायात के साधन आदि अनेक ऐसी कठिनाइयाॉ थी जिनके कारण इस आंदो- 
 लने के अन्तगंत अधिक अन्न न उपजाया जा सका | 
इस योजना के अ्रन्तमंत अधिक अन्न उपजाने के लिए हमारे पास कुछ 
सुझाव हैं जो यहाँ दिए जाते है :-- 
| १. यह योजना केवल उन्ही प्रदेशों में कार्यान्वित्त की जाय जहाँ पर्यास 
मात्रा मे वर्षा होती हो या सिंचाई के अच्छे ओर उत्तम साधन उपलब्ध हो | 
है सिचाई के साधन मिलने से अधिक अन्न उपजाने में काफी सहायता मिल 
सकता है । जिन स्थानों मे यह योजना लायू की जाय वहाँ की आर्थिक, सामा- 
जैक झोर भौगोलिक परिस्थितियों का मली प्रकार अध्ययन करके एक समुचित 
क्०-४ 
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योजना और अन्य उप-योज्नाएं बना ली जाएँ | इन उपन्योजनाश्ों 
भिन्न-भिन्न विभागों ेे अधीन कर दिया जाय | इन सब विभागों मे पारतारढ 
सहयोग और सम्मेल रहे ओर सभी योजनाशो का एक सामूहिक क्रम बना 
दिया जाय | कृपको को सहायता देने के लिए शिक्षित और समझदार शिक्षक 
रक्‍्खे जाएँ जा प्रस्तुत साधनों का उपयोग करने में उनकी सहायता कर | फरद 
बोने तथा काठने का काम वेज्ानिक ढंग पर किया जाय। कई-कई गाँवों को 
मिलाकर एक इकाई निर्धारित कर दी जाय और इस इकाई को सामूहिक 
सहायता देकर सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सोप दिया जाय | 

२ सरकार छोटे-छोटे कृपको को साख पर घन देकर अथवा अन्य श्रावश्यक 
वल्लुएँ देकर सहायता करे | इनका भुगतान लेने भ सरकार किसी प्रकार की जोर- 
जबरदस्ती न करे वरन्‌ फसज्ञ के समय अ्रन्न-चतदनी करते समय भुगतान सुकते। 

३, अन्न को उपज बढ़ाने के हेतु कृपि सुधार तथा कृषि के पुननिर्माए 
सम्बन्धी एक समुचित योजना तैयार की जाय | नई भूमि को तोड़कर कृषि के 
काम में लाया जाव । सिंचाई के साधन वढ़ाए जाएँ श्रोर बीज तथा खाद हे 
वितरण का समुचित प्रवन्ध हो । खेतों की चकबन्दी को जाय तथा कृषि-छाख 
संगठन को बल दिया जाय | 

अन्न-उत्तादन बढ़ाने के लिए श्रन्य वस्तुओं की कृषि बन्द करके उस मूर्ति 
पर अन्न कदापि भी न पैदा किया जाय क्योंकि तब श्रन्य वस्तुओं की कमी होने 
लगेगी। इसके लिए तो यह आवश्यक है कि नई भूमि का ही कृषिकरण किया 
जाय । इन सुझावों से श्र की पैदा बढ़ाने में पर्यात सहायता मिलेगी। ऐसा 
करने से पहिले सरकार को चाहिए कि वह देश के मिन्न-मिन्न भागों में इठ 
श्ान्दोहुन सम्बन्धी जोंच-पडताल करके यह मालूम करले कि वहाँ मानवीर 
और भीतिक शक्तियाँ किस प्रकार मिलकर काम कर रहीं हैं। ऐसा करने र 
सरकार को यह ज्ञात हो जायगा कि वहाँ किन-किन बातों का अभाव हैओऔर 
उस अभाव को पूरा करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए | यदि ऐसा करके एड 


। सैगठित योजना बनाई गई तो अवश्य ही इस योजना द्वारा अधिक अन्न उपजाया 
जा सकेगा। 


८---कृषि का यन्त्रीकरण 


हमारे देश में कृषि-उत्पादन कम होने का एक मुख्य कारण यह है कि भार-._ 
तौय कृपक क्रपि-कार्यों में प्राचीन, भर्द ओर अयोग्य यन्‍्त्रों का प्रयोग करते हैं । 
यह ठीक है कि ये यन्त्र उनके जीवन-स्तर के श्रनुदूल है. परन्तु उत्पादन बढ़ाने 
में वे नितान्त निरथक ही हैं। श्राज भी, जब कि संसार मे विज्ञान ओर यन्त्र-विद्या 
ने इतनी प्रगति कर लो है, भारतीय किसान खेत जोतने के लिए, पुराने हलो पर, 
फसल काटने के लिए दराती पर शोर अन्न बरसाने के लिए प्राकृतिक वायु पर 
आशित बना हुआ है। इसके विपरीत संसार के अन्य प्रगतिशील देशों मे, 
विशेपकर ग्रमरीका ओर रूस मे, कृषि-कार्यो के लिए यन्ज्रों का अ्रधिक से अधिक 
उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा उन देशो की कृपि में एक क्रान्तिकारी 
परिवतन हुआ है। उन्नत यन्त्रो का प्रयोग करके उन देशों की कृषि-उपज में 
आशातीत वृद्धि हुई है । भूमि का कृपीकरण करने में तथा आदि से अन्त तक 
सभी कृपि-क्रियाओं में उन्नत श्रौर उत्तम यन्त्रो का प्रयोग होता हैँ जिससे वहाँ 
का उत्पादन-व्यय भी कम हो गया हैं तथा समय ओर मानव-शक्ति की भी बचत 
होती दै | यन्त्रीकरण ने वहाँ “के सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक भारी 
परिवर्तन करके वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा बना दिया है।..' 

भारतीय क्ृपि के यन्त्रीकरण के विषय मे प्रकार-प्रकार के मत व्यक्त किए 
जाते हैं। कुछ लोगो का विचार है कि भारतीय कृषि में उन्नत यन्धों का प्रयोग 
वांछुनीय श्रौर आवश्यक है ! उनका कहना है कि विज्ञान के युग में यन्‍्त्रों को 
प्रयोग न करके देश की सम्पत्ति का पूरा दोहन सम्भव नही क्योकि इन यन्त्रो के 
प्रयोग द्वारा ही देश का उत्पादन बढ़ाकर जनता का जीवन-त्तर उठाया जा 
सकता है। इसके विपरीत कुछ लोगो का विचार है कि हमें अपने पुरातन हल-चैंल 
को त्याग कर आधुनिक यन्त्रो का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। ये लोग 
यन्‍्त्रों के नाम-मात्र से ही डरने लगे हैं। उनके विचार में हमारे देश में कृषि 
का यन्त्रीकंस्ण न आ्रावश्यक है और न वांछुनीय है । वे सोचते हैं कि कृषि में 


प्र कृषि का यन्त्री करण 


हे 


यन्त्र के प्रयोग से मानव-शक्ति का हास होता है और वेकारी फ़ैलती है। झस' 
प्रकार के विपरीत विचारो से इस विपय में निणय करना कुछ कठिन ही है परन्तु 
फिर भी देश की उबर भूमि को देखते हुए, छृपको की गरीबी को देखते हुए 
तथा देश की खाद्य-समत््या को देखते हुए. यह आवश्यक हो जाता है कि इस 
विषय में कोई न कोई स्थायी मत निर्धारित किया जाय । इसके लिए पहिले हमें 
“यह समझ लेना चाहए ।क क्या हमारे देश में कपि के यन्त्रीकरण के लिए 
श्रावश्यक चेत्र और सुविधाएँ उपलब्ध है ! प्रधानत: कृषि के यन्त्रीकरण में 
हमे निम्नलिखित असुविधाएं है :-- 
(१ हमारे देश में खेत छोटे और छिटके है जिससे उनमें यन्त्रों का प्रयोग 
सम्मव नहीं हो सकता। ' 
(२) हृपि में यन्‍्त्रो का प्रयोग करने से कृषि पर श्राधारित मजदूर-बर्ग विच- 
लित होकर वेकार हो जायगा ।जससे देश मे एक और समस्या उठ खड़ी हे 
जायगी | दूसरे, जब तक देश मे पर्याप्त मात्रा मे मजदूर मिल सकते है श्रोर 
'उनवी मजदूरी की दर कम है तब तक यन्‍्त्रों का प्रयोग करके इन्हे वेकार बनाने 
से कोई लाभ नही। 
(३) भूमि के यन्‍्जीकरण के लिए यन्त्र खरीदने मे जितनी पंजी को श्रावः 
श्यकता होगी उतनी पजी #म'रे देश में उपलब्ध नहीं है। ड़ | 
(४) यदि यन््रो वा प्रयोग श्रारम्भ भी कर दिया जाय तो समस्या यह ई 
कि उनके लिए तेल शक्ति बच्चों से प्राप्त की जाय । इसके लिए फिर देश को 
विदेशी ग्रायात पर ।नर्भर रहना पछेगा | 
(५४) देश में कृशल कारीगरो और मिस्त्रियो का भी अमाव है जो इन यत््ं 
का प्रयोग कर रुके और उनका प्रयोग छवको को समझा सक्ें। यन्‍्त्रों की टट-फूट 
, की मरम्मत कराने की सुविधाएं हमारे पास प्राप्त नहीं हैं | "३ 
..__ जहाँ तक सेठो के चेत्रफल का सम्बन्ध है यह ठीक ही है कि हमारे यहाँ * 
सेतों का चेजफल छोटा हट श्रौर इन खेतो में यन्त्रो का प्रयोग नही हे सकता! 
सम मे, जुई छाप का सन्‍्तरकरण शिखर पर माना जाता है, खेतों का औसत 
हम 8250 कमल 2 कब 
बा | है। इसके विपरीत हमारे खेतो की 
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ओसत क्षेत्रफल तीन एकड़ है | ऐसी स्थिति मे यन्त्रीकरण करना कैसे सम्मव हो 
सकता हैं ह परन्तु फिर भी, चाहे म यन्नरीकरण करें या न करे. हमे अपने खेतों 
की चकबन्दी करके उनका क्षेत्रफल तो विस्तृत वनाना ही है क्योकि ये खेत 
हमारे किसी भी काम के लिए अनार्थिक हैं। इसका उपाय यह है कि सम्मिलित 
ओर सहकारी छृपि की प्रथा का पालन किया जाय | यदि छोटे छोटे कृपक 
अपने-अपने खेतों को मिला कर मिलकर झृपि करें तो यन्त्रीकरण की यह कठि- 
नाई सहज ही मे स्वतः ही हल हो जायगी। तब हकृपि मे यन्त्रो का प्रयोग सरल 
ही नहीं वरनू आवश्यक हो जायगा। इस कार्य में यद्यपि छुछु समय लगेगा 
परन्तु भविष्य के लिए. यह एक नीति वन जायगी | निश्चय ही, यन्त्रीकरण को 
प्रश्न हँसकर टालने का नहीं हे ,वरन्‌ यह वह प्रश्न हैं जिस पर भावी मारत की 
भावी कृपि-नीति अवलमग्वित होगी | इस समय भी देश में कुछ ऐस स्थान हैं 
जहाँ यन्हों का सफल प्रयोग हो सकता है । ऐसे प्रदेशों मे यन्त्रों का प्रयोग कर 
देना चाहिये | जमीन तोइने के लिये तो ट्रेबट्यो का प्रयोग आरम्भ हो ही चुका 
है। अब इस बात की श्ावश्यकता हे कि कप के हर एक पहलू में यन्त्रों का 
भरपूर प्रयोग किया जाय ) 


कृषि में यन्‍त्रों के प्रयोग को इसलिए ठुकराया जाता है कि इनसे खेतों में 
काम करनेवाले लोग वेकार हो जाएँगे और देश में वेकारी फैल जायगी | यदि 
यह मानकर चले कि यंत्रीकरण के पश्चात्‌ ४ व्यक्तियो का काम एक ही व्यक्ति 
कर लिया करेगा तो अनुमान है कि कोई ६,७०,००.,००० व्यक्ति बेकार हो 
जाएँगे और ठव इतनी बड़ी जन-संख्या के लिए कोई काम देना असम्मव 
रहेगा | विशाल उद्योगों मे, जिन्होंने गत २० वर्षों मे इतनी प्रगत्ति की है केचल 
२३०,००,००० व्यक्ति ही काम पा सके हैँ। अ्रतः यदि यन्त्नरीकरण के पश्चात्‌ 
भारी जन-संख्या वेकार हो गई सो समाज का कया हाल होगा ? श्रमरीका ओर 
रूस में तो कृपि के यन्त्रीकरण की इसलिए आवश्यकत्ता हुई कि वहों काम करने 
वाले लोगों की कमी थी। परन्तु हमारे देश की परिस्थिति विलकुल भिन्न है | 
ऋमारे यहाँ श्रमिकी की कोई कमी नहीं तो फिर उन्हें वेकार- क्यो किया जाय ९ 
अतः कहा जाता है क्रि जब तक देश में काम करनेवालों की कमी नहीं तव 
सक कृषि का यन्त्रीकरण करना अवाछुनीय है | परन्तु समस्या पर यदि गम्मीरतां 


्क 
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में सोचा जाय तो वस्तुस्थिति सरलता से समझी जा सकती है ।- यन्त्रीकरण से 
प्ेकारी फैलने का भय नितान्त भ्रमात्मक है | कृषि के अन्त्रीक्रण से देश का 
श्ाथिक विकास होगा जिससे उत्पादन और वस्तु-निर्माण के नए-नए साधन 
निकन पढेंगे और इन्ही उद्योगो मे कृषि से विचलित जन-संख्या को रोजगार 
मिलता रहेगा। इसक्रे अतिरिक्त वह भी याद रखना चाहिए कि कृषि पर जन- 
संख्या का भारी दबाव है। यद्यपि लोगो को कृपि पर काम मिला हुआ है परन्तु , 
उनकी उत्तादन-शक्ति बहुत नगश्य हे। ऐसी स्थिति में ऐसे रोजगार से क्या 
लाभ जिरुम भरा पूरा उल्मादन न मिल्ञ सके । हमे केवल रोजगार पाने के 
उद्देश्य की लेकर हो रोजगार नही लेना है बरन्‌ श्रपने जीवन-स्तर को बढ़ाने 
तथा समत्ति मे वृद्धि करने के लिए रोजगार लेमा है। इस इृष्टिकोण से तो 
शआ्ज भी परोक्ष रुप में वेकारी है | यन्त्रीकरण से यह वेकारी दूर होकर जनसंस्या 
अ्रन्य साधनों में जुट जायगी | इसी के साथ-साथ यह भी समझ लेना चाहिए 
कि कृषि सम्बन्धी अनेक काम ऐसे हैं ज्निसे कृपयो के स्वास्थ्य पर बहुत॑ दबाव 
पढता है | कमी-कर्मी तो कृपको को दिन-रात काम करना पड़ता है। सन्‍्त्री- 
करण से यह दोप दूर हो जायगा और क्पकों को अपने हास-परिहास के लिए 
तया स्वाल्थ-इद्धि के लिए पर्यात्त समय भी मिलता रहेगा । बहुत री स्त्रियाँ 
और बच्चे भी कृपि-कार्यों से छुट्टो पा जाएँंगे। श्रतः किसी भी प्रकार से यन्त्री- 
करण द्वारा वेकारी की समस्या से डरना निमू'ल है। एक वात और है | हपि 
में काम करने वाले पशु कृषि मे उत्पादित बहुत-सी सामग्री स्वयं खा जाते है 
जिससे मानवों आ्रवश्यक्रताओं के लिए माल की कमी हो सकती है| यदि 
: द्ेक्‍्टरों तथा श्रन्य मशीनों का योग किया जाय तो यह सामग्री मानवी 
शवश्यकताओ के लिए प्रास हो सकती है। श्रनुमान हे कि श्रमरीका में कोई 
१,२०,००,००० घोड़े और खब्चर हटाकर ट्रेक्टरों से काम लिया गया जिससे 
जगभा ३,३०,००,००० एकड़ भृमि की वचत हुई जिस पर इनके लिए धास- 
; नारा उपजाया जाता था | 
डे लोगों का मत हे कि सन्त्रीकरण से भूमि की उत्पादन-शक्ति नहीं 
भ्रढ़ती | उनका कहना दे कि एक वार तो गहरी जोत से उत्पादन बढ़ जाता है 


शर्त उन्‍त्रों के द्वारा बार-बार गहरी जोत करने से उत्पादन-शक्ति नहीं बढ़ती। 
म हक) कि 


हा अ 
ह 


कृपि का यन्त्रीकरण श्र 


 श्रतः यन्त्रीकरण के द्वारा अन्न का उत्पादन नहीं बढाया जा सकता जबकि इसी 
की हमे सबसे अधिक आवश्यकता है | परन्तु यह वात अभ्रमात्मक प्रतीत होती 
है | वास्तव में देखा जाए तो भूमि की उत्पादन-शक्ति केवल गहरी जोत पर ही 
निर्मर न होकर अन्य अनेक कारणों पर निर्भर होती हे। मिद्दी, जलवायु, 
सिचाई, चीज, खाद, कृपको के काम करने की योग्यता और चतुराई, कृषि का 
खायोजन आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिन पर कृपि-भूमि की उर्वरता निर्भर रहती 
है:। इन सब बातो का एक दूसरे के साथ भूमि पर प्रभाव पडता है श्र तभो 
उबरा-शक्ति घटनी बढ़ती है। श्रगर किसी देश में, जहाँ यन्त्रो का प्रयोग होता 
हो, उत्पादन अधिक हो और श्रन्य देश में, जहाँ यन्त्रीकरण न हो, उत्पादन कम 
हो, तो इसका अर्थ यह नही कि पहिले देश का उत्पादन केवल यन्त्रों के प्रयोग 
के कारण ही श्रधिक है| अन्य अ्रनेक कारण होते हैं जिनकी वजह से उत्पादन 
घट्ता-बढ़ता है। रूस में यन्त्रीकरण के पश्चात्‌ कृषि की प्रति एकड़ उपज में 
काफी वृद्धि हो गई है जो निम्न अड्डो से स्पष्ट होती है-- 

प्रति एकड़ उपज 
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इससे ज्ञात होता है कि यन्त्रीकरण से उत्तादन में वृद्ध होती है। .किन्तु 
फिर भी उद्तादन-वृद्धि और यन्त्रीकरण का अकेला कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं 
करना चाहिए। तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि यन्त्रीकरण विस्तृत खेती 
के साथ ही सम्मव हो सकता हे और विस्तृत खेंती में साघारणत: उत्पादन 
अधिक होता है और उत्पादन-व्यय कम होता है। यही कारण है कि हमारे देश 
में स्थान-स्थान पर लोग कृपि-यन्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं क्योकि इस प्रकार 
उनका उत्पादन-व्यय कम होता दहै। दूसरे, यन्त्रों की सहायता से काम शीघ्र ही 
पूरा किया जा सकता है। विशेषतः उन देशों मे जहों की ऋतुएँ जल्दी-जल्दी 
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बदलती हैं समय की बचत का बहुत महत्त्व है | हमारे देश में ऋतु परिवतन के 
कारण यन्त्रीकरण का महत्व और भी श्रधिक बढ़ जाता है। ! 

कृषि के यत्रीकरण में पूँजी की बहुत श्रावश्यकता होती है जिस! 
सहायता से कृपि-यंत्रादि खरीदे जा सक्ें। भारतीय कछुपक के पास इतनी पूजी 
कहाँ कि वह इतने मँहरे यत्र खरोद सके | वह तो स्वय ऋण में जन्म लेता, 
ऋण में पलता है, और ऋणी हो मर जाता है। परन्तु यह कोई ऐसी कठिनाई 
नहीं है जिसके कारण यत्रीकरण को लाभप्रद योजना को ही थल दिया जाय | 
श्राजकल भारतवासी एक प्रकार के दूषित चक्र से घिरे जान पड़ते हें । हमारी 
आशिक स्थिति पिछड़ी हुई है और इसलिए हम बचत नहीं कर सकते; त्रौर 
चूंकि हमारे पास पूंजी नही है इसलिए हमारी श्राथिक श्रवस्था हीन है। हों 
किसी प्रकार से इस दूषित चक्र को तोड़ना चाहिए। इसका एक उपाय यह है 
कि कृपक उपभोग्य वस्तुएँ न उपजा कर पूं जीगत माल भी पैदा करें | रूस श्रौर 
जापान ने इसी प्रकार श्रपनी श्रार्थिक कठिनाई पार की थी | चहाँ अनिवाय ह 
बचत योजनाएँ लागू की गई थी तथा पं जीगत माल उत्पादन करने पर क्षपकों 
को वाध्य किया गया था| परन्तु कहा गया है कि ऐसा काम अपने देश में , 
सम्भव नहीं हो सकता | यहाँ के निवासियों को अनिवार्य बचत करने को बाध्य 
करना टीके न होगा | तो दूसरा उपाय यह है कि बिदेशों से ऋण लेकर यंत्रादि 
खरीदे जाएँ। भारत सरकार ने विदेशों हे ऋण लेकर यंत्र खरीदना श्रारम्म 
कर दिया है। आशा है इस काम को और श्रथिक प्रगति मिलेगी | 

यत्रीकरण में हमारे लिए एक कठिनाई यह होगी कि यंत्रों, को चलाने के 
लिए. पेल-शुक्ति मात करने मे हमें विदेशा पर आश्रित रहना पड़ेगा | परन्तु यह 
कोई ऐसी कंठिनाई नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके | बैल के स्थान पर धन्य ' 
प्रकार के डीजल-तेल द्वारा यंत्र चलाए जा सकते है। चीनी की मिल्लों मे 
शौरा से स्प्रिट बनाकर भी मशीनों को चालू रक्खा जा सकता हे | कुछ चीनी 
की मिलो ने 'स्प्रिट बनाकर ट्रेक्टरों का प्रयोग करना आरम्म कर दिया है । 
इससे हमारी हपि के यंत्रीकरण में काफी सहायता मिलती रहेगी | 
,. भाषः कहा जाता है कि हमारे कृपक अशिक्षित हैं। वे कृपि-कार्यों में यत्रों 
का समुचित प्रयोग करना नहीं जानते | दूसरे, हमारे यहां यंत्रो को चलाने तथा 


| 
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ननकी मरम्मत करनेवाले मिस्त्रियों की भी कमी है। अतः यंत्रीकरण सरलता 
वंक नहीं निमाया जा सकेगा | किन्तु यह बात भी निर्मल है। यद्यपि हमारे कृषको 
यंत्रों का प्रयोग नहीं किया है परम्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे भविष्य मे घीख 
इ नही सकते । यदि योजना बनाकर उन्हेँ इस काम की शिक्षा दी जाय तो 
हु प्रश्न हल हो सकता है। आरम्म में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस 
गये में सहायता करनी चाहिए. सरकारो को चाहिए, कि वे विदेशी फममों से 
गम्मेल करके क्ृपियंत्र-केन्द्र स्थापित करें जहाँ कृपको को यन्त्रों का बोध 
रराया जाय तथा उन्हे इस बात की शिक्षा भी दी जाय। सरकार ने हाल ही 
 ट्रेक्टर बनाने का कारख़ाना खोला है जहाँ से देश की ट्रे क्‍्टरों की आ्रावश्य- 
ताएँ पूर्ण होगी। 


अन्त में हम यही कह सकते हैं कि भारतीय कृपि का यंत्नीकरण करने के 
पांग में जो कठिनाइयों कहो जाती हैं वे निमूल और निरथ 0538 | ठीक है 
के पहिले कुछ असुविधाएँ होंगी परन्तु उनको सरलता और सर्विधानी से पार 
केया जा सकता है। छोटे-छोटे खेतों की सबसे वड़ी कठिनाई है। फिर कुछ 
वोगों को, जो वेकार होगे काम भी तलाश करना पढ़ेगा। पूंजी की भी 
ग्रावश्यक्ता होगी। इन सब कठिनाइयों से यंत्रीकरण के काम मे कुछ 
वेलम्ब हो सकता है परन्तु थोड़े-से आयोजन और प्रयत्नों से यह काम भली 
पति सम्पन्न होने लगेगा । यह निश्चित है कि कृषि का यत्रीकरण किए बिना 
देश की बढ़ती हुई जनसख्या को पर्याप्त भोजन नही उपजाया जा सकता | 
ग्राज देश में भयंकर अन्न संकट हे तथा कच्चे माल की भी कमी है,। यंत्रीकरण 
के द्वारा इन दोनों अ्रभावों को दूर किया जा सकेगा। क्ृपकों की आय बढ़ 
जायगी तथा उनका सामाजिक जीवन-स्तर भी ऊँचा उठ जायगा | कृषि के 
यंत्रीकरण से हमारा तात्पय वेचल ट्रेक्टरों के प्रयोग से ही नहीं होना चाहिए 
वरन्‌ खेत बोने में, फसल काटने मे, सिंचाई करने मे, यातायात आदि सभी 
कृप क्रियाशों मे श्राधुनिक यंत्रों का भरपूर प्रयोग होना चाहिए | यद्यपि इस 
पमय इस विपय में तत्काल ही कोई विशेष उन्नति सम्मव नही हो सकती परन्तु 
यह निश्चित है कि दीधकालान योजना में कृषि का यंत्रीकरण आवश्यक हैं 


के 
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ओर आवश्यक ही नहीं श्रनिवारय है । परन्तु यंत्रों का वास्तविक प्रयोग करने से 
पहिले हमे कुछ और काम करने होगे--जैसे यंत्रों की कार्यशेली को सममभाने का 
प्रबन्ध करना होगा तथा कृपक्ो के मनोविज्ञान में परिवर्तन करना होगा 
जिसमे वह अपने पुरातन हल-बेल को छोड यत्रों का प्रयोग करने लगे | इसके 
श्रतिरिक्त यंत्रीकरण के कुछ प्रयोग भो करने होगे अन्यथा नासमभी से काम 
करने पर यत्र हमारो कृषि को घातक भी सिद्ध हो सकते हैं |* 
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भारत में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए सुसंगठित वित्त-व्यवस्था एक अनिवार्य 
प्रावश्यकता है। भारतीय कृषक को कृषि-ऋण के गहन भार से इतना मुक्त कर 
दैना होगा कि वह अपने जीवन-स्तर को उच्च बनाकर कृषि-कार्यों के लिए 
उचित तथा आवश्यक धन-राशि प्राप्त कर सके | परन्‍्त दुर्भाग्य है कि अब तक 
इमारे देश में इस विपय की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया | यहाँ हम इस 
पम्स्या की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए यह निश्चय करेंगे कि-इस 
समस्या को किस प्रकार हल किया जाना चाहिए । 
होती है जब भूमि में कृपि-उत्पादन का काय आरम्भ किया जाय | उस समय 
कृपि-औजार, बीज एवं खाद खरीदने तथा भूमि मे आवश्यक सुधार करने के 
लिए घन-राशि की आवश्यकता होती है। दूसरे, उस समय होती है जब फसल 
को काटने के पश्चात्‌ वेचने के लिए मण्डियो में ले जाया जाय | कृषि के लिए वित्त 
की आवश्यकताएँ प्रायः अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघंकालीन होती हैं | 
बीज एवं खाद खरीदने के लिए. तथा फसल काटने के लिए, और लगानादि 
'भुगतान करने के लिए धन की जो आवश्यकताएँ होती हैं वे श्रल्वकालीन 
कहलाती हैं | इन कामों के लिए कृपक जो ऋण लेता है वह माल बिकते ही 
तुरत लौटा देता है। कभी-कभी कृपक को कृपि-श्रोजार खरीदने तथा अपनी 
भूमि में छोटे-मोटे सुधार कराने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती दे | इन 
कामों के लिए वह जो ऋण लेता दे वह अ्रपेज्ञाकृत कुछ लम्बे काल के पश्चात्‌ 
चुका पाता है । इस ऋण को मध्यकालीन ऋण कहते हैं। कभी-कभी कृपक 
_की झपनो कृपि-भूमि में स्थायी सुधार कराने के लिए पर्याप्त धन की आवश्य- 
४ कता होती है | इसके लिए वह अपनी जमीन” को आड़ रख कर लम्बे काल के 
7४ लिए. ऋण लेता हे, जिसे शनेः शनेः वार्पिक किस्तों में चुकाता रहता है। यह 
'“दीघंकालीन ऋण कहलाता है। 
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कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कृपक को आवश्यक मात्रा में सरलता 
पूर्वक धन-राशि नहीं मिल पार्ता और जो भी मिलती है वह प्रायः अपर्याप्त होती 
है तथा ऊँची-ऊ थी व्याज-दर पर मिलती दै | इसका एक कारण यह है ड़ 
कृपि-व्यवसाय, विशेषतः हमारे देश मे, बहुत ही अनिश्चित व्यवसाय दै | हमारी 
कृषि मानसूनो की कृपा पर निर्मर रहती है। यदि अधिक वर्षा हुईं तो नदियों 
की वाढ के कारण खेत के खेत बह जाते हैं ओर यदि वर्षा न॑ हुई तो श्रकाह 
पढ़ जाता दे। इसके अतिरिक्त ग्रॉधी, श्रोले, तूफान, कीड़े तथा जंगली जानवर 
के कारण क्रष-उत्पादन सदेव अनिश्चित सा रहता है। इस श्रनिश्चितता के कारण 
कृपक और उसकी कृप की ऋणदाता के मन मे साख नही जमती | दूसरा कारण 
यह दे कि वृ पि-व्यवसाय मे वीज बोने से लेकर फसल काटने तक काफ़ी लम्बे 
समय तक कृपक को इन्तजार करना पडता है। इस्से ऋण की श्रवधि स्वामा 
विक ही बढ़ जाता है भर व्याज-दर ऊँची ली जाती है । तीसरा कार यह है 
कि हमारे देश का कृपि-व्यवसाय संगठित नही है। छोटे, छिटके तथा अना- 
र्थिक खेत होने के कारण तथा सहकारी पद्धति पर कृपि न होने के कारण हो 
का उत्पादन श्रधिक नहीं हो पाता जिससे कृपक को पर्याप्त मात्रा मे ऋश-प्राप् 
करने में कठिनाई होती हे | हमारे देश में व्यापारिक-वेंक तो कृप-कार्यो के लिए 
ऋणग देते ही नही है| ये बेक केवल ठोस जम्गनत लेकर ही कृपको की ऋण देह 
हैं; कृपको की व्यक्तिगत जमानत अथवा उनकी अपनी साख पर ऋण नहीं देते। 

कृपि-कार्यों के लिए. वित्त-सहायता लेने में इसको- का एकमात्रहझ्राषा 
आमीण-महाजनः रहा है| इन्ही लोगो से कृषक धन-राशि उधार लेते आए हैं| 
जब आवश्यकता होती हे तभी उन्हे महाजनों ते फ्रण मिल जाता है। छृपओ 
और महाजको के सम्बन्ध व्यक्तिगत होने के कारण ऋण के लेन-देन, में किस 
प्रकार की कोई कठिनाई नही रहती | परन्तु महाजनो द्वारा दी जाने वाली वित्त 
सहायता दोषों से परे नही रही है। महाजन कृपको को ऊची-ऊेची व्याजनद 
पर ऋण देते हैं और इतना ही नहीं वे कृपको की अशिक्षा से लाभ उठाक! 
उन्हें कम देकर उनसे कई कई गुनो वसूल करते हैं । केन्द्रीय बैंकिंग जॉच कमेटी 
ने इस विपय में लिखते हुए एक घटना का उल्लेख क्रिया है जिसमें किसी क़पके 
ने एक महाजन से १०० ) उधार लेकर केवल १००० )ते उनका व्याज है 
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चुकाया था और फिर भी मूलधन शेप था | यह वाघ्तव में महाजन-प्रणाली का 
एक बडा भारी दोप रहा है | परन्तु फिर भी हमारें देश में इन महाजनों ने 
कृपि की एक बहुत बडी समस्या हल करने में सहायता दी है | ऐसे समय में 
जब कृपको के पास धन-राशि प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहता तो ये 
महाजन ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे हैं । वास्तव में इन्होंने देश 
की कृषि और कृपक दोनों की आड़े समय में सहायता की है | ये महाजन 
कऋृपको की मन-चाही राशि उधार देते रहे हैं । 
महाजनो को छोड कृषि को वित्त सहायता देने का काम सहकारी साख 
समितियों भी करती रही हैँ, परन्तु सहकारी आन्दोलन इतना विस्तृत नहीं हो 
पाया है कि वह देश भर में कृपको की वित्त समस्या को हल्न कर सके । जो कुछ 
भी सहकारी समितियों इस शओ्ओोर काम रही है वे कृपे जन्य घन की आवश्य- 
कताश्नों को भल्ली-मॉति पूरा नही कर पाती कृषि की वित्त-व्यवस्था के तीन गुण 
यह हैं कि वित्त सहायता लोचदार हो, तुरन्त प्राप्त की जा सके तथा पर्याप्त मात्रा 
में मिल सके । सहकारी साख समितियों में इन तीनो गुणों में से कोई भी गुण , 
भरपूर मात्रा मे नहीं पाया जाता | दूसरे, इन समितियों के श्रपने कुछ दोष मी 
हैं। सहकारी श्रान्दोलन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि आरमीण जनता 
शिक्षित श्रौर समभदार हो। परन्तु भारतीय कृपक श्रशिक्षित होने के कारण 
इन संस्थाओ से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाता । कभी-क्रमी इनके पास ऋण 
देने/के लिए राशि नहीं होती तो कमी इनके कर्मचारी ऋण देने में देर कर देते 


हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि सहकारी आन्दोलन श्रभी तक कृपि की वित्त- 
समस्या पूर्ण रूमेण हल नही कर सका है | 


सरकार भी तकावी-ऋण देकर कृपको को वित्त-सहायता देती रही है; 
परन्तु ये ऋण इतनी कम राशि के होते हैँ कि कृपको की आवश्यकताएँ पूरी नहीं 
कर पाते | दूसरे, ये ऋण विशेषतः किसो विशेष सकट के समय दिए जाते हैं 
जिससे कृपक इनके द्वारा अपनी सामान्य आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर पाते। इन 
सब बातो के अतिरिक्त सरकारी नियम इतने कड़े होते हैं श्रौर सरकारी कर्मचारी ' 
इतने ढीले होते हैं कि ये तकावी-ऋण कइपकी को न समय पर मिल पाते हैं, न 
पर्याप्त मात्रा में मिल पाते हैं और न श्रावश्यकता के अनुकूल ही मिल पाते हैं), 


॥। 
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ल्दात 
कब 


। 


जहाँ तक व्यापारिक बेको का प्रश्न है ये बेंक तो कृपकों को सीधा ऋण 


ठेकर सहायता करते ही नहीं हैं | ये वेंक कृषि-ठपज की जमानत पर केवल 


अल्पकालीन ऋण देते है और वह भी फसल के अवसर पर, श्रन्य श्रवसरो पं 
नहीं। इन बेको का कृपको से कोई सीधा सम्बन्ध नही होता। ये बेंक स्वदेशी-चेकरों 
को ऋण देते ई और स्वदेशी-वेंकर इस ऋण से कृपको की सहायता करते ई। 
इस प्रकार व्यापारिक वेक कृपको की परोक्ष रूप से सहायता करते हैं| यदि हम 
यह चाहते हैं कि ये बेक कृपकों की सीदी सहायता करने लगें तो इसके लिए 
इमें कुछ विशेष परित्यिति बनानी होगी । हुसडी-बाजार को संगठित करना 
पड़ेगा जिससे हुरिडियो की जमानत पर ये वेंक राशि उधार दे सके । साथ है 
साथ वाजारों में माल के नाप-तौल के साधनों भे भी सुधार करने होगे, उपज 
का संग्रह करने के लिए गोदाम बनवाने होगे, और उपज की कित्म में भी 
उन्नति करनी होगी | तभी ये बेक कृषकों को वित्त-सहायता दे सकती हैं | 
रिज़र्व बेक बनने के पश्चात्‌ कुछ लोगों का ध्यान इस ओर आकार्थेत होने 
लगा है कि इस बेंक को भी कृपि को वित्त-सहायता में कुछ काम करना चाहिए। 
श्रतः हम यहों देखे कि रिज़र्व बैंक ने इस विपय में क्या-क्या प्रयत्न किए है। ' 
हमारे देश में रिज़र्व बेंक ने हृपि-साख को संगठित करने के लिए जो काम 
किए उनका विचार तो हमें देश की विशेष परिस्थितियों को तथा श्रन्य ऐसे ही 
क्षपिशप्रधान देशों में केद्धीय बेंक को क्रियाओं को दृष्टि में रखकर करना“ 
होगा | रिज़ब बेंक को स्थापित करते समय निस्सन्देह यह वात सोची गई थी 
कि देश के केन्द्रीय वेंक को कृपि-साख मे विशेष कार्य करना होगा और ड्सीः 


पं >> ५ 
' लिए इस बेक में कृष साख विभाग का निर्माण किया गया | कृषि-साख विभाग 


का मुख्य कार्य कृपि-साख सम्बन्धी प्रश्नों को अध्ययन करके क्षपि-संध्याओं को 
समय-समय पर मार्ग प्रदर्शित करना है। इसके अतिरिक्त यह विभाग अपनी 
क्रियाओं द्वारा प्रान्तीय सहकारी बैंको तथा श्रन्य वैकिंग-संस्याओं में कार्य- 
संगठन भी करता है। सब १६३४ में इस ब्रिभाग को स्थापित करते समय यहाँ 


: चात सुझाई गईं कि यह विभाग ३१ दिसम्बर १६३७ तक रिज़य बैंक के संचा- 


जक-मणडल के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करे कि किस प्रकार कृपि-साख॑ 


पद्धति को उन्नत करने के लिए कानून की घाराएँ साहकार, महाजन तथा 
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अन्य ऐसे ही लोगों पर लागू की जा सकतो ई। स्मरण रहे कि यह विभाग केवल 
कृषि सम्बन्धी कार्यो की शोध करने तथा कृषि-रुस्थाक्षा को नए-नए सुझाव 
देने के लिए ही बनाया गया था। श्रास्ट्रेलिया की केन्द्रीय बेंक की भाँति इसको 
कृपको को धन-राशि देने के लिए कोई वित्त-कोप नहीं सौंपा गया था | इसके 
बिना रिजव बैक अ्रन्य देशो की भाँति कृपि-साख-स्ेच्र में अधिक महत्वपूर्ण 
कार्य नहीं कर सकता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है । इस विभाग ने भारत 
तथा अन्य देशो का क्ृषि-साख सम्बन्धी सामग्री इकट्ठी कर ली है। समय-समय 
पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्शी' मे कृषि विभाग ने सरकार के सामने सुर्ताव 
रक्‍्खे हैं कि कृषकों को साख-सुविधाएँ देने के लिए साहकारों और महाजनों, 
को, जो हमारे देश में कृपि-साख के सबसे बड़े अदाता हैं, नियमवद्ध करना 
होगा और सहकारी साख आंदोलन का घुनर्निर्माण भी करना होगा । हमे देखना 
यह है कि इस विभाग ने क्‍या क्‍या काम किए हैं :-£ 


सबसे पहिले श्रमत्त सन १६३७ में एक योजना तैयार की गई जिसमें 
भारतीय-केन्द्रीय-बे किंग -जॉच-समिति के प्रस्तावों पर आधारित नये सुझाव 
रखे गए. कि अन्य बको की मॉँति महाजनों को भी रिज़ब बक द्वारा विपत्रनों 
की कटौती की सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ | परन्तु ये महाजन भारतीय-कम्पनी 
ऋनून के श्रनुसार अपना कायतक्तेत्र सीमित रखेंगे । महाजनों को कहा गया कि 
से सुचारु लेखा-विधि का पालन करे तथा लेखा-पुस्तको की जॉच समय-समय 
पर रिजव वेंक के अ्धिकारियों से करावें। योजना के श्रनुसार रिज़य वक की 
उनके वेंकिंग कार्य को निरीक्षण करने का भी अधिकार मिलना था और 
महाजनो को भी श्रधिकार मिला कि उनका नाम रिज़र्व बेक की बेंक-पुस्तक मे 
स्वीकार होने के पाँच वर्ष तक वे अपना लेखा रिज्व वेक में खोल सकते हैं। 
'परन्तु उनको रिज़ध वक में पजी जमा करने को तब तक बाध्य नहीं किया जा 
सकता तब तक कि उनका अवधि-देय तथा श्रभियाचन-देय दोनों मिलाकर 
उनकी व्यापार में लगी पंजी से पॉच. गुना या उससे अधिक .न हो । योजना के 
अमुसार केवल उन्हीं महाजनो के नाम रिज़ब बेक की बक-पयुस्तक पर लिखना 
'निश्चित्‌ किया गया जिनकी पँजी कम से कम, १२ लाख रुपये हो । यह योजना 
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क्रेवल पाँच सान के लिए निश्चित्‌ को गई | इस योजना के अनुसार इन महा- 
जनो को विपत्नों के कटौती की वे सब सुविधाएँ प्राप्त होनी थी, जो रिज़व बेढके 
के तालिका बद्ध बेको को प्रात है | इस योजना का एक मात्र उद्देश्य यही ये 
कि कृपि-साज़ का सबसे भारी दूषण--महाजन--को कानून से बॉँव दिया जार 
जिससे महाजन मनमानी व्याज-दर पर रुपया उधार दे-दे कर कृपकों का शोपर 
न्‌ कर सकने । परन्तु महाजनों ने इस योजना की सभी शर्तों को ल्वीकार नहीं 
किया | उन्होने परिकल्पना-व्यापार की तो छोड़ने का निशवय किया परन्तु केवल 
बेकिंग व्यापार तक ही सीमिद रहने कं स्वीकार न किस्ला | सन्‌ १६४ में 
रिज्व बेक ने फिर वम्बई शराफ एसोसिएशन! से प्रश्न किया कि बेकिंग 
व्यापार के श्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार के व्यापार को छोड कर रिज़र्व बैंक से सम्बन्ध 
रखने के लिए कितने महाजन तैयार हो सकते हैं ! 'शर्रक एसोसिएशन ने 
यह सुझाव रक्खा कि अगले पाँव वर्षों मे शनेः शनेः वें किंग तथा: गेर-वैंक्िग 
व्यापार अलग-अलग किए जा सकेंगे ओर उक्त योर्जनानुसार लेखा-कम भी 
रखकर लेखा-पुस्तकों का निरीक्षण रिज़ब वेक द्वारा कराया जा सकेगा; परल्तु 
एसोसिएशन ने ऐसे महजनो की संख्या के ठोक-ठीक ऑँकड़ेग्जिय बेक के 
सामने प्रत्तुत नहीं किए | नेक ने इस योजना को कार्याम्वित करना टी ने 
समझा क्योकि इपकों के हिन सें यह बेक तत्काज ही वेकिंग तथा गैर-वैंकिंग 
व्यापार महाजनों द्वारा अलग कराना चाहता था। साथ हा साथ यह भी आाव३ 
यक था कि महाजनों की अधिकांश संख्या इस योजना को स्वीकार करे। परन्तु 
सभी महाजन ऐसा करने को तेवार न थे ओर श्रपरिक्रांर महाजनों को नियम- 
वद्ध किए विना योजना के सहो और चाछिंत परिणाम सम्मव नहीं थे + इस 
प्रकार महाजनो को कायून में न बाधा जा सक्ना। परन्तु आवश्यकता इस बात 
को है कि महाजनों को किसी प्रकार नियमबद्ध किया जाय और तभो कृषि साख 
क्षेत्र में श्रावश्यक सुधार हो सकेंगे । ह॒ ॥ 

दूसरा प्रयत्न जो रेंजव वेक ने किया वह है महाजन द्वारा कृपि-उप फे 
विक्रय करने के लिए वित्त-सहायता देने का ] १६३८ में बैंक ने स्वीकृत महा 
जनों के द्वारा ह्पकों की उनकी कृषि-ठपज की साख पर शअ्रग्रिम राशि उपधा 
देने के लिए लिखे गए कषि-बिलों को वालिका-बंद् वें हो के द्वारा थोड़ी कण्यैती 
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दर पर ही कटौती करना स्वीकार किया जिससे कटौती की बचत का लाम 
छपकों को मिल सके और वे अपना माल बेचने तक आवश्यक धन-राशि प्राप्त 
कर सके | अब तक कृपक को महाजन से अत्यधिक व्याज-दर पर रुपया उधार 
लेकर अ्रपनी उपज को विवश होकर महाजन के हाथ वेचना ही पड़ता था 
क्योंकि महाजन इस प्रकार अपने ऋण की वसूली भी कर लेता था । वेचारे 
कृपको का माल महाजन मन-माने भाव पर खरीद लेते थे । परन्तु रिजव बेक ने 
यह निश्चय किया कि तालिका-बद्ध वेक रिजव वेंक की कटोती दरसे २% 

अ्रधिक लिया करेंगे ओर महाजन २ प्रतिशत अधिक मिलाकर घन-रशि कृपकों 
को दिया करेंगे | इसका अर्थ यह होता कि कृपको को रिज़्व बेंक की कटौती-दर 
से केवल ४ प्रतिशत अधिक व्याज-दर पर घन मिल सकता था और वे महा- 
जनो के चंगुलसे बच सकते थे । परन्तु तालिका-वद्ध वेकोंने इसका विरोध किया 
क्योकि वे महाजनो को कृपको के लिए. निश्चित दर पर ऋण देने के लिए वाब्य 
परही कर सकते थे | इस असुविधा के कारण रिज़व॑ बैक ने इस योजना को स्थगित 
कर दिया । कृपको को वित्त-सहायता देने मे रिज्ञव वैक का अगला कृदम सहका- 
रेता-आन्दोलन में रहा। १४ मई १६३८ को रिज़ब बेंक ने एक नई योजना बनाई 
जैेसके द्वारा सहकारी वेको को, जो कृपि-साख का काम करते थे , रिक्ष्वे वक से रुपया 
उधार लेकर कृपको को बाँटने की सुविधा दी गई; परन्तु केवल एकही प्रान्तोय सहकारी 
कने इस योजना के श्रनुसार लाभ उठाया | २ जनवरी सन १६४२ को रिजर्व 
कने दूसरी योजना वनाई जिसमे रिज़ब बैक के कानून की धारा ११ (२) (ब) 
प्रोर १९ (४) (स) के श्रनुसार वेंक ने कृपि-ठपज के विपणन के लिए कटौती- 
(र से १ £( कम पर सहकारी बैंकों को घन देना निश्चित क्रिया जिससे वे कम 
थाज-दर पर रुपया उधार दे सके | परन्तु बेंकों ने इससे पूरा-पूरा लाम न 
ठाया और केवल एक ही प्रान्तीय सहकारी बेंक ने २: पर रिजर्व बेंक से धन 
तेया और फिर ५५(पर गरीब कृपकों को उधार दिया | सन्‌ १६:४४ में 

जब बेंक ने कृपि की वित्त-समस्या को भली मॉति समझा और कृपकों को 

सल के समय से आवश्यक धन-राशि देने के लिए गत प्रण॒-पत्रों तथा व्यापार- 

ञ्रों को विशेष अ्पहार ( कटौती ) देकर स्वीकृत करना निश्चय किया | परन्तु 
हकारी वेंकों ने इस योजना से भी कोई लाम न उठाया और केवल निम्न धन- 

क्ृु०-£ 


६६ कृषि की वित्त-समस्या 


राशि हो इुछ प्रान्तीय सहकारी बेंको ने प्राप्त की और यह धन राशि हृपे-छि 
के लिए बहुत कम रही | 


वर्ष धन-राशि (ल्ञाखों में) 
१६४१-४२ ६६६ 
*६४२-४३ श्ण्प्र्र्प्‌ 
१६ ४३-४४ इ्श्७'शप्‌ | 


मार्च १६४६ तक रिज़व वेक ने उत्तर-प्रदेशीय-सहकारी बैंक को तो १ 0 
की एक विशेष छूट देकर ऋण देना स्वक्वत किया था| 

रिजब वेक कानून की धारा ११ (४) (८) थ्रमी तक कृषि साख के ह्व्ति मे 
कार्यान्वित ही नहीं हो सकी है। इस धारा का नियमानुसार उपयोग तव तद 


नहीं हो सकता जब तक क्रि देश में रजिस्टइ-गोदाम न हों | इस अ्रमाव क्रीपूरत 
करने के लिए 


नवम्बर १६४४ परे रिज़ब वेक ने एक आज्ञा पत्र निकाला कि देश 

में रज्स्टिड-गोदाम स्थापित किए जाएँ जहाँ हप उपज इ्झी बी जाय; इसबा 
अशक ((97709009) किया जाय तथा उनका समय समय पर निरीक्षण मे 
किया जाय | यह सोचा गया कि रजित्टई-गोदाम होने से वेंक कृषि को विद 
सहायता देने में अधिक काम कर सकेगा | परन्तु अमी तक हमारे देश में एम 
प्रकार के गोदाम नहीं वन सके हैं। 
इस प्रकार स्पप्ट होता है कि हमारे देश में कृषि 

का कोई उचित और संगठित प्रवन्ध 
विज्श होकर महाजन की ओर ह 


के लिए वित्त-सहायता 
नहीं है। आवश्यकता के, समय ढृफ 

गी देखता है और वही उसको श्रावश्यकताशओं 
को पूर्ति कर पाता है । परन्तु अब परह-तरह के कानून बनने से साहुकारो और 
'महाजनों की शक्ति कम होती जा रही है । सहकारिता-प्न्दोलन की अभी में 
कोई अच्छी स्थिति नहीं है । इसके द्वारा कृपको * को वित्त-सम्बन्धी समी आरा 
श्यकताएँ अच्छी तरह पूर्ण 


नहीं हो पाती । व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन 
ऋण ही दे पाते हैं और वह भी वहुत कम । 


रिजर्व बैंक भी जैसा कि श्रमी कहा गया हे, कृषि के लिए बहुत सीमित 
पहायता कर पाता है। अतः कृषि की वित्त-समस्या एक बहुत बड़ा प्ररन है 
जिसे हल किए बिना कृषि और छयक की उन्नति सम्भव नहीं। इस विपय में 


कृषि की वित्त-समस्या ६७ 


प्रकार को आगे बढ़ कर काम करना चाहिए । औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की 
ग्रॉति कृपि-वित्त कारपोरेशन स्थापित करने चाहिएँ जो स्वयं कृपकों को ऋण दें 
कथा ऋण देनेवाली अन्य सस्थाओं को भी संगठित करें। गाँवों में ग्रामीण बेंक 
स्थापित करने चाहिए जो लोगों से रुपया जमा लेकर उन्हें बचत करना सिखाएँ 
तथा उनको ऋण देकर सहायता भी करें | सन्‍्तोप की बात है कि आमीण बेक 
व्थायित करने के विषय मे जाच-पढताल करने के लिए सरकार ने ग्रामीण 
बेंकिंग-जॉच-कमेटी नियुक्त की थी। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है 
परत्तु खेद है कि इस कमेटी ने अ्रपनी सिफारिशों मे बेंक स्थापित करने के 
प्रस्ताव तो रक्खे हैँ परन्तु उनका उद्दे श्य लोगो को केवल वचत सिखाना ही 
श्रका गया है, ग्रामीणों को ऋण देना नहीं । कहने का अर्थ यह है कि कमेटी 
ने बचत-योजना पर अ्रधिक ध्यान दिया दे परन्तु वित्त-समस्या को सुलमाने के 
कोई ठोस प्रध्ताव नहीं रक्खे हैं। कमेटी का कहना हे कि “क्ृपि की वित्त 
समस्या को सुलकाने मे काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है | इसमें समय 
ज्गेगा ओर दीघ॑कालोन योजना बनाने की आ्रावश्यक्रता होगी |” वास्तव में 
व्रात तो ठीक दे परन्तु केवल इतना कहने से सनन्‍्तोपष नहीं हो सकता । करने की 
बात यह है कि छापे को वित्त-सहायता देनेवालो भिन्न-मिन्न संस्थाओं को 
संगठित किया जाय तथा उनका काय-क्तेत्र मी बढ़ाया जाय। इसके लिए 
निम्न उपाय अधिक हितकर सिद्ध हो सकते हैँ :--- 

-+-कृपि-वित्त-कॉरपोरेशन स्थातित किए. जाएँ। एक अखिल भारतीय 
कॉरपोरेशन हो तथा राज्यों में मी अलग-अलग कॉरपोरेशन वनाए जाएँ। 

४८ सहकारी आन्दोलन की, स्थति नुधार कर उन्हें कृपकों के अधिक 
समीप लाया जाय । सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा उनके 
साधनों मे मी कुछ बढ़ोत्तरी की जाय | 

३. साहूकार और महाजनों पर कुछ प्रतिवन्‍्ध लगा कर उन्हें केन्द्रीय 
बैंक के नियंत्रण मे लाया जाय जिससे वे मनमानी व्याज-दर वसूल न कर सके | 
'उनकी कार्यप्रणाली सीधी ओर सरल वनाई जाय | 

४. रजिस्टड गोदाम स्थापित किए. जाएँ. तथा नाप-तोल का एकसा 


ह्ष्प क्ृपि की वित्त-समस्या 


प्रबन्ध हो | यदि ऐसा होगा तो व्यापारिक बेंक अधिक मात्रा में कृषि की 
सहायता करने लगेंगे | 

५. ग्रामीण वेंक स्थापित किए जाएँ, जो न केवल लोगों से राशि ही 
जमा करें वरन्‌ उनकी सहायता भी करें | 

६. रिजव बेक के कृपि-विभाग को धन-राशि देकर एक कोप बनाया 
जाय जिसमे से वह कृषि की सहायता कर सके | 

यदि ये सुझाव काम मे लाये जाएँ तो कृषि को श्रवस्था बहुत कब सुघर 
सकेगी । ि 


१०--भारत की पशु-समस्या 


हमारे कृपि-प्रधान देश मे पशुओ की उन्नति एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है 
जिस पर कृपि और कृपक की उन्नति ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण देश-वासियों का 
जीवन-स्तर तथा देश भर की भावी उन्नति निर्मर हैे। भारतीय कृपि आदि- 
काल से बैलों पर आश्रित रही है--वेलो की सहायता से खेतों की जुताई, बुवाई 
तथा फसल काटने का काम होता है। कुओ से पानी निकालकर सिंचाई करने 
के काम मे बैल ही काम आते हैं। दूध घी का व्यापार पशुओ के स्वास्थ्य तथा 
उनके रहन-सहन के स्वर पर निर्भर है। ऊन के लिए मभेड-बकरी राष्ट्र की 
सम्पत्ति कही जाती हैं । इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं व्यापार तीनो की सम्रद्धि 
भारत जेसे कृपि-प्रधान देश में पशुओ की उन्नति पर ही निर्भर दे । परन्तु खेद 
का बिपय है कि हमारे देश मे इस समस्या की ओर अभी तक आवश्यक 
ध्यान नही दिया गया है। पिछले दस-वारह वर्षों में तो सरकार ने कभी देश मे 
पशुश्रों की गणना भी नहीं की जिससे वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त 
किया जा सके ।-पशु-गणना के अभाव में यह कहना अ्रसम्मव है कि हमारे देश 
में पशुओं की संख्या क्या है; उनका रहन-सहन कैसा है? सामान्यतः पशु दुबंल 
ओर रोगी क्यो है ? श्रादि, आदि । १६४० में एक बार एक छोटे पैमाने पर 
पशु-गणना करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु उस समय भी देश भर की 
पशु-गणना न की जा सकी। उत्तर प्रदेश ओर उडीसा राज्यो में उस समय 
पशु-गणना न हो सक्की । श्रतः किसी भी प्रकार से सम्पूर्ण देश की पशु संख्या 
के विषय में जानना दुर्लभ है | एक विशेपज्ञ ने श्रपनी एक पुस्तक में १६४० 
ओऔर १६१५ की पशु-गणना के आधार पर लिखा है कि उस समय देश भर 
में कुल मिलाकर लगमग १८,६०,००,००० पशु थे। उन्होंने उनका यह 
व्यौरा दिया है। | 

भंस-गाय ४,२०,००,००० घोड़े-खच्चर २२,००,००० 

मे ४,७०,००,००० सूअर २७,००,० ०० 
बकरी ड,प०,००,००० 


७० भारत की पशु-समस्या 


इन ऑकडो के आधार पर अनुमान लगाया गया या कि हृपे के काम 
में श्राने वाली भूमि के प्रति १०० एकड़ के क्षेत्रलल में पशुओं का घनल इस 
प्रकार था | 


बेल २२१ मैस ७ 
गाय ६७ सूझर ६ 
मुर्गी २६*३ 


श्रन्य देशो को देखते हुए पशुओं का घनत्व हमारे देश में बहुत अधिक है 
झर चिन्ता का विपय भी है। गत वर्ष में लखनऊ में श्रायोजित संयुक्त राष्टू 
की खाद्य और हृपि कान्फ्रोंस मे भाषण देते हुए सरदार दातारसिह ने स्पष्ठ 
किया था कि देश भर में पशुओं की कुल सख्या लगभग १७,६०,००,०० ण्द्दै। 
इन ओकडो के आधार पर प्रति १०० एकड़ क्रृषि भूमि (जो प्रति वर्ष कृषि के 
लिए बोई जाती है ) के हिस्से से लगभग ७४ पशु आते हैं जबकि हालेखड मे 


प्रति १०० एकड़ के ज्षेत्रफल में ३८ पशु तथा मिश्र मे २५ पशु है | हमारे देश . 


में रशु-संख्या जन-सख्या का कोई ५५५ है। इस प्रकार भोजन के लिए जन 
ओर पशु--दोनो बुरी तरह से आ्राश्रित हैं । जन, पशु तथा भूमि में एक प्रकार 
का सपष-सा चलन रहा है श्रीर आज, जबकि हमारे देश में खाद्य संकट है, इस 
समस्या का महत्व श्रोर भी अधिक बढ़ जाता है | जन-संख्या तो पेट मर भोजन 
पाती ही नही, पशु भी भूखे और प्यासे रहते हैं। बतंमान परिस्थिति में पशुओं 
को पेय्मर चारा नहीं मिलता और देश के अनेक भागो से चारे के श्रकाल के 
समाचार ग्रति दिन मिलते रहते हैं | गत वर्ष गुजरात और राजस्थान के कुछ 
भागा में चारे का बहुत अभाव रहा जिससे सैकड़ों पशु मर गए.। आज भा 
राजस्थान में चारे को कमी दै। इससे पशुओं को निम्न श्रेणी के आहार पर 
जीवन बिताना पड़ता है जिससे पशुओं में रोग फ़ेलते हैं ओर उनकी नस्ल 
मिरती जाती दे । न वे कृषि के उपयोग के रहते हैं और न उनसे श्राह्मर प्राप्त 
कया जा सकता है। आ॥राज भी हमारे देश में सैकड़ो की संख्या में पशु तपेदिक 

कोढ़ तथा अन्य रोगों में फेसे हुए ई। कोनूर-इन्स्टो्पट मे शोध करके 
बतलाया गया है कि पशुओं के ुवंल और रोगी होने का मुख्य कारण उन्हें 


भोजन की कमी तथा पौष्टिक आहार का अमाव है। परत जैसे-जैसे पशुओं की * 


हे 


भारत की पशु-समस्या ७१९ 


नस्ल विगड़ती जाती है तैसे हो तेसे कृषक को अधिक संख्या में पशु रखने की 
आवश्यकता होती है । इस प्रकार पशु-समस्या एक कुचक्र मे फेंसती चली जा 
रही है। आज से लगमंग २० वर्ष पहिले कृषि के शाही कमीशन ने अपनी 
रिप्रोट में व्यक्त किया था :-- 
! “क्रिसी भी जिले में पशुओं को संख्या बैलों की स्थानीय आवश्यकताओं 
पर निभर रही है। कुशल पशुओं के पालन-पोषण की परिस्थितियाँ जितनी 
खराब होती हैं उतनी ही अधिक संख्या मे पशु रखने की आवश्यकता होती 
जाती है । ओर जैसे-जैसे पशुओं की संख्या बढ़ती है वैसे-तैसे उनका स्वास्थ्य, 
नस्ल तथा कायक्षमता कम होती जाती है |”? 

इस प्रकार यह निश्चित है कि जेंसे जैसे पशुओं की सख्या बढ़ती जाती है 
सैमे-तैप्ते उनकी कार्यक्षमता कम होती हे श्रीर उनकी नस्ल बिगड़ती है | ऋषि- 
भूमि पर दबाव पइने के कारण शअ्रन्न के श्रभाव में चारे की भो कमी होती हैं 
और चारे की कमी के कारण पशु हल्के, छोटे तथा रोगी हो जाते हैं | पशुओं 
की समस्या बढ़ने से खाद्य वस्तुओ की कमी होने लगी है क्योकि जनसंख्या के 
साथ-साथ पशु-सख्या का दवाव भी भूमि पर बढ गया है। सूखा के समय में 
पशुथ्रों को जगलो में चराया जाता है निससे जेंगलों की उपज भी कम होती 
नाती है। जैसे-जैसे पशु निबल तथा रोगी होते गए हं तेसे-तैसे वे कृषि कार्य 
को कुशलता से नहीं कर पात्र श्रीर कृषि की उपज कम होती जाती है । 

हमारे देश की पशु-सख्या श्रावश्यक्रता से बहुत अ्रधिक है। विहार-उड़ीसा, 
उत्तर प्रदेश तथा मद्रास से प्रति १०० एकड़ भूमि-क्षत्र मे क्रमानुसार ८६, 
४२ तथा ७५ पश्‌ हैं जवकि हालेए्ड, मिश्र, चीन तथा जापान मे क्रमानुसार 
३८, २५, १५ और ६ हैं। इससे ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ पशु संख्या का 
घनत्व कितना अधिक है | हमे ६ एकड़ भूमि पर एक जोडी बैल रखने पड़ते है 
जबकि मिश्र मे प्रति १०० एकड़ पर ३ बेलो को रखना पडता है। १६र३फ- 
३६ में पंजाब में अनुमान लगाया गया था कि एक महीने मे औसतन १७ दिन 
बेला को कोई काम नहीं रहता ओर वे निठल्ले रहते हैं। आवश्यकता इस 
बात की है कि देश के उत्पादन-स्तर को कम किए बिना तथा ग्राम्यन्यातायात 
के चाधनों को भंग किए बिना आवश्यकता से अधिक पशुओ्नों को कम करके 


एर भारत की पशु-समत्या 


क्षप्रि भूमि के संतुलन में ले आना चाहिए] परन्तु जब तक देश भर में पशु 
गणना न हो यह कहना कठिन है कि कितने पशु श्रनावश्यक हैं । देश के 
विभाजन से पहिले अनुमान लगाया गया था कि है पशु अनावश्यक हैं | वह 
वात पशुगणना करके निश्चित कर लेनी चाहिए। पशु समस्या को हल करते 
के निम्न उपाय हो सकते हैं :--- 

_£ देश भर की पशु गछाना करके पता लगाया जावब कि मिन्ननमिन्न 
प्रकार के कितने पशु देश मे हैं । उनमें से कितने असमर्थ हैं श्रोर कितनों को 


विय्ाप रोग आदि हैं। इस गणना से यह पता लगाया जा सकेगा कि साधना 
की दृष्टि स कितने पद्चु हशश मे आवश्यक हैं। 


२. पशुओ्रों का अ्ंशक् ( (04007 ) किया जाव जिससे उनको 
नस्त सुधारने को कोई बाजना बनाई जा सके | 


३. पशुओं की नस्ल सुधारी जाब। इस काम में सरकार को शआागे बढ 
कर काम करना चाहिए। जितने भी बुरे, रोगी तथा खराब नस्ल के पशु हों 
उनको निंग-हीन कर देना चाहिए | बूचइ़खानो में भी यह देखना चाहिए कि 
श्रच्छे श्र स्वस्थ पश्ु न काटे जाएँ परन्तु साथ ही साथ अपने चम-व्यापार 
को दृष्टि म रखना चाहिए। कही ऐसा न हो कि देश का चर्म-व्यायार कम हो 
जाय। सरकार ऐसे पशुशाला वनाए. जहाँ असमर्थ तथा रोगी पशु रह सके | 
अन्य पशुओ के साथ इन्हे न छोडा जाय | 

४. भिन्न-भिन्न प्रकार के दो नर ओर मादा पशुओं को पशु-संख्या 
बढ़ाने से रोका जाय | इस प्रकार नस्ल विगडने का भव रहता है। परन्ठ 

।.. इसमें कठिनाई हो सकती है क्योकि हमारे देश में अच्छे सॉड नहीं हैं। सरदार 
. दातारसिह ने लखनऊ कान्फ्रेंस में कहा था कि हमें १०,००,००० सोड़ो की 
आवश्यकता है जवकि हमारे पास केवल १०,००० सह़ि हैं। क्रॉस ब्रीडिंग ' 

को रोकना चाहिए । उत्तर प्रदेश के क्रपरि-मंत्री एम०“ए.० शेरवानी ने लखनऊ 

में कहा था कि (४055 97०८तोंग्रह्ठ हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा । दूसरे, 

यह ख्चोला भी बहुत है। इससे जानवरों का स्वास्थ्य गिरता है तथा उनमें 
रोग फैलते हैं। तीसरे, क्रॉस ब्रीड करने व्राले पशुओं को जितना अच्छा 


भारत की पशु-समस्या रा 


आहार चाहिए वह हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं । अतः क्रॉस ब्ीडिंग को, 
जहाँ तक हो सके, रोकना चाहिए | 

५. हमारे देश से पशुओ की एक वड़ी समस्या उनके लिए चारे का अ्रभाव 
रहता है | हम, अगर वास्तव मे देखा जाय तो, आवश्यक चारे का # भाग भी 
अच्छी तरह नही पदा करते | इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक 
है कि भूसि की कृपिकरण योजना में नई भूमि को तोडकर चारा पैदा किया 
जाय । चारागाहो को सुरक्षित रखने का प्रवन्ध हो । चारे को सम्ह करके रखने 
की सुविधाएं हो तथा साल मे दो बार चारे की फसल को जाय । चारा उगाने 
का काम गाँवों की पंचायतों को सोपा जा सकता है । ये पंचायत गाँव के आस- 
पास की वेकार भूमि पर चारा पैदा करने का प्रवन्ध करें | यदि यह प्रश्न हल 
हो गया तो पशुओ का स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में आवश्यक वृद्धि होगी । 

६. पशु-चिकित्सा का भी प्रबन्ध हो | इसके लिए गाँवों में पशु-चिकित्सालय 
हो जहॉ पशुपतियों को चिकित्सा का लाभ मिल सके | पशु-रोगो की शोध के 
लिए विशेषज्ञों का प्रवन्ध करके.शोध-केन्द्र खोले जाएँ । 

७. पशु-संस्या के घनत्व को संतुलन में लाया जाय | अधिक घनत्व वाले 
प्रदेशों से कम घनत्व वाले क्षेत्रों म पशुश्रा को मेजा जाय | इस के लिए, सरकार 
पशुशाला तथा डेरी फार्म खोलने का प्रबन्ध करे। 

८. सरकारी सोड़-घर खोले जाएँ । इनमे अ्रच्छी-अच्छी नस्ल के साँड हो 
ओर ये सॉडढ़ आवश्यकता के समय पशुओं की संख्या बढ़ाने मे योग दें | 

यदि ऐसा किया गया तो देश की पशु-समस्या हल हो जायगी श्रोर कृषि, 
कृपक तथा जनता को भी आवश्यक लाभ होगा | कृपि-प्रधान देश की समृद्धि 
पशु-सम्पत्ति पर निर्भर होती है । ग्रतः कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृपक 
को सुखी करना होगा श्रौर कृपक का सुख पशु-सम्पत्ति पर निर्भर है | 


$ 


१ १--कृषि-आयाजन की आवश्यकता ९ 


भाग्तीय कृषि की नई-पुरानी समस्याओं का वर्णन पीछे किया जा चुका है। 
हमारी हपि में ऋुछ ऐसी अ्रसुविधाए, अडचने तथा कठिनाइयाँ हैं जिन्हे दूर 
करना इतना सरल नहीं है जितना प्रायः समझा जाता है| इन कठिनाइयों के 
कारझ ही देश के कृपि-साधनों का पूरा-पूरा विदोहन नहीं किया जा सका है 
जिमसे समि की उद्तादन शक्ति कम हो गई है तथा उत्तादन-च्यय बहुत बढ़ 
गया है। इन दानो कारणा ने हमारे कृपक् तथा समूचो ग्रामोण जनता गरोी 
मे अमित होती जा रहो है । अलु ! कृषि सम्बन्धी समत्याओं को अलग-अंज्ग 
करके नहीं सुलझाया जा सकता | इसके लिए तो सर्वाज्ञ पूर्ण कृषि-योजना वी 
श्रावश्यकता है जिसके अनुसार काम करते हुए कृषि-साधनो का पूरायूरा विदो- 
हन किया जा सके तथा उत्तादन व्यय कम करके कृपकों की आय बढ़ाई जा ; 
सके श्रोर इस प्रक्नार उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा सके । शाट्ट्रीय श्रार्थिक 
शायोजन के क्रिसो भो प्रोग्राम में छृषि-उन्नति तथा कृषि सम्बन्धी उद्योग-वर्न्धा 
के विकास को स्वमे पहिला स्थान मिलना चाहिए | झ्रार्थिक आयोजन का श्र 
यह है कि देश की उत्तादक-शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग किया ऊाय कि 
जिससे समसत्ति का उत्तादन बड़े, वितरण में सुधार हो तथा जिससे सामात्य 
जनता का जीवन-स्तर ऊँचा बनाया जा सक्के । यही नहीं, श्रायोजन करते समय 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक ठेशदासी को काम करने के समान 
अवसर मिल सके ओर सम्य समाज के अन्तगत उसकी न्यूनातिन्यून आवश्यक- 
वाएँ पूरो हो सके | राट्रोय आयाजन-समि;ते ने अपनी योजना में देश की ूगि 
आर कृपक को मुख्य स्थान दिया था | आवोजन करते समय केवल शआर्थिक 
जावन-त्तर क वषय्‌ से नहां वरन सास्कछातंक, आध्यात्मिक तथा मानवीय पे 
की श्लोर मो विशेष ध्यान देना चाहिए। योजना के लक्ष्य और उद्देश्य योजना 
कार्यान्वित करने से पहिले ही निर्धारित कर लेने चाहिएँ | हमारे देश के कृषपि- 


आयोजन में निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा :-- 


कृषि-आयोजन की आवश्यकता ? ७ 


६. कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है और रहेगा । अतः इसको विशेष 
स्थान देना चाहिए | आयोजकों को देश की ग्रामीण जनता के आर्थिक और 
सांस्कृतिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कृषि के साथ-साथ 
तत्सम्बन्धी उद्योग-धन्धों को उन्नत करने का प्रयत्न भी करना चाहिए जिससे 
कृपक श्रपने खाली समय मे इन उद्योगों भे काम करके अपनी आय बढ़ा सके | 

२. कृषि व्यवसाय मे पूजी की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषकों को बचत 
करना सिखाने के लिए सहकारी बेक होने चाहिएँ और यदि श्रावश्यकता पड़े तो, 
विशेष प्रकार की साख-संस्थाएँ भी स्थापित करनी चाहिएँ जहाँ लोग अपनो 
बचत जमा कर सके तथा जहाँ से वे ऋण भी ले सके । कृपको को दिए जाने- 
वाले दीघकालीन ऋणो पर ४ प्रतिशत से अ्रधिक तथा अन्य ऋणों पर ६३ 
प्रतिशत से अधिक व्याज नही होना चाहिए । रिजय बैक को कृषि और क्षपकों 
'से सीधा सम्पक स्थापित करना चाहिए । 

३. कृपि-योजना मे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. कि जिससे देश में आर्थिक . 
विपमता दूर होकर सन्तुलन उत्पन्न हो। हमारे देश के वर्तमान आर्थिक-सगठन 
मे अधिकाश जनता कृषि पर अ्रवलम्बित है और बहुत कम लोग उद्योगों, 
यातायात तथा अ्रन्य व्ययसायों पर आश्रित हं। योजना ऐसी होनी चाहिए 
जिससे कृषि पर पडा हुआ भार कम हो। कृषि-क्रियाश्रों में ऐसे सुधार होने 
पाहिएँ कि जिससे जन-बइद्धि के साथ-साथ कृषि-उत्वादन भी बढ़ता जाय । 
प्हायक उद्योग पन्‍्धे भी स्थापित होने चाहिएँ जहाँ कृपि पर आश्रित लोग काम 
कर सके | 

४. नई भूमि को तोड़कर उसे कृपि के काम में लाना चाहिए.। बिना भूमि 
फी कृपिकरण किए खाद्य तथा अन्य पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। 
सरकार यह काम कर रही है परन्तु इससे भी अधिक काम की आवश्यकता है | 

५, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए | इसके लिए 
एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके अ्न्तगंत सिंचाई के नए-नए साधन 
बनाए जाएँ, तथा पुराने साधनों को विकसित किया जञाय | सरकार को इस 
विषय मे कृपको के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने से घन तथा यात्रिक सहायता 
देने की व्यवस्था करनी चाहिए । 


है] 


७्ध कृषि-आयोजन को आवश्यकता ? 


६. भूमि-व्यवस्ण तथा हण्िक्रियान्नों में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए 
विलसे हुपक छतंत्रता पृर्वक्ष काम कर सके। उसे किसी वाह्म शक्ति पर आधित 
न रहना पड़े | इसका अर्थ यह है कि जिस वायु मएइल भे आज हमारे झझ 
जीवनयाण्न करते हूँ उस वायु मएडल मे ही सुधार कर देना लाहिए। 


5] 


७. कृपे-भूमि का इस प्रकार विनरण होना चाहिए कि जिससे खाद्यन्पदा: 
तथा अन्य कच्चा माल सतुचनन के साथ श्रावश्यक्तानुसार उत्मन्न क्रिया द 
सके | देश के विभाजन से उपजाऊ भूमि का एक बहुत बडा हिस्सा पाकित्ताः 
में चले जाने से हमें कच्चे माल की बहुत कमी हो गई है | छपे-योजना में करे 
गाल के मामले में देश को स्वनन्त्र बनाने का झ्रायोज्न होना चाहिए | गहं/ 
खेती करने के साधनों का प्रयोग क्रिया जाय | आधुनिक वेजानिक यत्तरों 
प्रयोग किया जाब | उत्तम प्रकार के बीज्ये का प्रयोग हो तथा पर्वाप्त ओ 
राखवनिक रझाद लगाई जाय | इन उपायों से कृषि की उपज बढ़ने लगेगी 
सरकार को पक के लिए इन सब वलुओ को नुविधाएँ देकर उसके हाथ मर 
वृत करने चाहिएँ । ' 

८. कृषि आयोजन में सिंचाई के लिए पानी प्रात्त करने के प्रवत्त तण 
शोध होने चाहिएँ। जिन स्थानों में सिंचाई आवश्यक है वहाँ जल-साथनों के 
निवन्नित करके उचित रूप से काम मे लाने का प्रबन्ध करना आवश्यक है। 
देश में अनेक ऐसे प्रदेश हू जहाँ पानो के अमाव के कारण भूमि से विल्द॒ुत 


पे 


काम ही नहीं लिय गया है। राजत्पान में चदि सिद्दाई का प्रबन्ध किया जाग 
तो वहाँ की भूमि सचमुच ही छोना उगल सक्तती है, परन्तु सरकार ने इस झोर 
प्रभावशाली ऋइन नहीं उठाया है | यदि योजना बनाकरे नलेन्वूप बनाए जाएँ 
ओर किसी भी प्रकार एक नहर का प्रवन्ध किया जा सके तो राजल्थान दी 
चूम देश के अधिकांश भाग को अक्ू दे सकती है | बहुनुखी जल-बोजनाएँ दो 
का्यान्वित हो रही ईं परन्चु छोटो-छोटी योजनाओं को मी छार्यानितत करनों' 
'चाहिए। स्पानोय और छोटो-छोटो सिचाई हो योजनाएं गाँव-पंचायतों को 
जैंप दी जानी चाहिएँ जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार डनरीं 
प्रन्‍न्ध कर सकें । । 


६. मूमि-स्तर तथा संगज्ों को सुरक्षित रखने का दायित्व सरकार वो 


रपि-आयोजन की आवश्यकता ? ७७ 


अपने ऊपर लेना चाहिए | देश मर की भूमि की जॉच-पडताल करके यह पता 
लगाना चाहिए कि कितनी भूमि कृपि-योग्य होते हुए भी कृषि के काम से नहीं 
आती | ऐसी भूमि को कृपि के काम में लाने का कास बहुत आवश्यक है। 
ज॑गलों का विंदोहन करके उन्हें सुरक्षित रखना भी झ्रावश्यक है। जितने भी 
व्यक्तिगत जंगल हो उन सबको सरकार को अपने अधीन कर लेना चाहिए। 
सरकार ऐसी वन-नीति बनाएँ जिससे जगलों का अधिकाधिक उपयोग हो सके । 

१०, कृपि-मजदूरो की स्थिति सुधारने की भी व्यवस्था होनी चाहिए | इन 
मजदूरों का शोपण बन्द करके इन्हे सामाजिक-सुरक्षा-योजना का लाभ देना 
आज बहुत आवश्यक है । न्यून्यातिन्यून मजदूरी का प्रबन्ध करके इनके जीवन- 
स्तर को उठाने का प्रश्न आज बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

११. कृपि-जन्य बस्तुश्रों के यातायात की सुविधाएँ देकर उन्हें मण्डियों में 
बेचने का प्रबन्ध करने की व्यवस्था कृपिग्योजना मे अवश्य होनी चाहिए। 
झआजकल इन बातो की बहुत अ्रसुविधाएँ हं । इसके लिए योजना में संचालित- 
वाजार (7२८४2०४६८० १(४::605 ) स्थापित करने चाहिएँ । कृपको को 
मण्डियो के भाव समय-समय पर मिलते रहे । इसकी भी व्यवस्था योजना में, 
करनी चाहिए | 

१२ योजना-अ्रधिकारियो को एक निश्चित मूल्य-नीति निर्धारित करनी 
चाहिए जिससे कृपक न्यूनातिन्यून तथा श्रधिकाधिक मूल्यो की सीमाएं जानता 
रहे | सरकार को चाहिए कि वह कृपि-पदार्थों' का मूल्य स्थायी बनाने का प्रयत्न 
करे। न्यूनातिन्यून तथा अधिकाधिक सीमाएँ निश्चित की जाएँ और फिर 
सरकार देखे कि इन सीमाओं से नीचे या ऊपर मूल्यो का उच्चावचन न हो। 
कृषि की उन्नति के लिए मूल्यों का संचालन एक नितान्त आवश्यकता है। 
मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाएँ कि जिससे कृपक खाद्यान्न तथा श्रन्य कचा 
माल समी वस्तुएं उपजाता रहे | कही ऐसा न हो कि खाद्यान्न के भाव अपेक्षा- 
कृत ऊँचे हो या अन्य वस्तुओं के भाव ही ऊँचे हो। यदि ऐसा हुआ तो 
कृपि-उत्पादन अ्रधूरा रहकर एक-पक्ती बन जायगा | कृषि उत्पादन में संतुलन 

:होना चाहिए,। 
77१३, योजना में एक ऐसी व्यवस्था भी होना चाहिए कि जिसके अनुसार 


थ्८ कृपि-आयोजन की आवश्यकता ? 


ग्रामीण जनता को शिक्षा तथा सस्कृति सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त होती रहें। 
योजना के अंतर्गत शैक्षणिक तथा सात्कृतिक लक्ष्य अवश्य होने चाहिए। 
गाँवों में अनिवार्य शिक्षा प्रणाली आरम्भ हो और श्रावश्यकतानुसार माल- 
मिक तथा उच्च शिक्षा का भी प्रवन्ध किया जाय | ग्रामीण शिक्षा का श्रायोजन 
इस प्रकार हो ।क उसमे शारीरिक श्रम को यथेष्ट स्थान मिले और विदार्यी 
प्रत्यक्ष शारारक श्रम के योग्व वन सके । इसके लिए विश्वविद्यालय कमीशन के 
सुझाव बहुत उपय'गी हैं कि देश मई प्राम्यनवश्वावद्यालय खोले जाएं सरकार 
को इस आर ढील नहीं करनी चाहिए। कहने का श्रथ यह है कि शिक्षा द्वारा 
देशवासियों के दृष्टिकोण भें मूल परिवतन करके ही कृपि को उन्नत बनाना 
सम्मव है । इसके लिए एक बृहद्‌ ये।जना बननी चाहिए, | 

छपि आयोजन का लक्ष्य ऐसा हाना चाहिए कि जिससे इपि ओर उद्योग 
दोनों में सतुजन उत्तन्न करके देश के मानवीय और भौतिक साधनों का अधिक 
से अधिक विदोहन किया जा सक्ते | कृपि के विकास के साथ-साथ छोटे ओर बड़े 
दोनों प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।। इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है ओर एक ' 
की उन्नति दूसरे के विकास पर आश्रित है । कभी-कभी कहा जाता है कि कृषि 
आर उद्योग दोनो में से किसी एक को ही उन्नत किया जा सकता है और किसी 
एफ के विकास को ही पर्यात पूंजी मिल सकती है इसलिए|किसी एकका ही 
विकास होना चाहिए. । परन्तु यह दृष्टिकोश विल्कुल गलत है। दोनों का ही 
विकास आवश्यक है परन्तु यह तभी हो सकृता है जब कि कोई संगठित योजना 
बने | कृषि ओर उद्योगों में होने वाली प्रतियोगिता को रोक कर ऐसा प्रवन्ध 
क्रिया जाय कि जिससे उत्पादन, उपभोग, पूंजी, विनियोग आदि सभी के लक्ष्य 
निर्धारित करके उन्हें प्रात्त करने को दीघंकालीन और अल्यकालीन योजनाएं 
बनाई जा सके | लक्ष्य वनाकर निश्चित समय में उन्हें प्राप्त करने के पूरे-पूरे 
प्रयत्न होने चाहिएँ । इस ओर रूस का उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ पंच- 
वर्षीय योजनाएँ बनाकर विकास होता रहा है | योजना सरकार बनावे परन्छु उस 
योजना के साथ जनता की स्वोहृति तथा सहयोग होना चाहिए क्योंकि बिना 
जन-सहयोग के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती | 





१२---पंचवर्षीय-योजना सें कृषि का स्थान 


योजना कमीशन ने हमारी छृषि का महत्व समझ कर अपनी “पंचवर्षीय 
योजना? में इसको विशेष स्थान दिया है । कमीशन ने शीघ्रगति से बढ़ने वाली 
हमारी जनसंख्या को इष्टि मे रखते हुए. ऐसी व्यवस्था की हे कि /जससे खाद्यान्न 
तथा कच्चे माल की माँग ओर पूर्ति में संतुलन बनाया जा सके | गत झुछ वर्षो" 
से हम श्रन्न के मामले में विदेशों पर निभर रहे है परन्तु इस प्रकार किसी देश 
का काम सदेव नहीं चल सकता | अ्रतः योजना के श्रन्तगंत देश को आत्मनिर्भर 
दनाने को व्यवस्था को गई है। योजना के श्रनुसार #पि-विकास पर अगले 
पाँच वर्षो' में इस प्रकार राशि व्यय क्री जायगी :+-- 
(करोड़ रूपयो में) 
दो वर्षो में मिलाकर पाँच वर्षो से मिज्ञाकर 


( १६५१-४३ ) ( १६९१-२६ ) 

क््पि ६०'प १३६६ 
यशु व्यवस्था, पशु चिकित्सा 

तथा डेरी-स्थापन ६०७ श्राप 
वन श्र १० २ 
-सष्ठकारिता-विकास रे जार 
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अनीता अनननन वन्‍मभभ+-+भ 


योजना के अन्तर्गत कमीशन ने अपने लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं 
'कि पाँच वर्ष के पश्चात्‌ योजना पूर्ण होने पर ७२,००,००० टन अधिक अन्न; 
२१,००,००० अधिक पट्सन की गोंटें; १२ लाख अ्रधिक रूई की गॉटे; 


द८ पंचवर्पीय-योजना में कृषि का स्थान 


३,७५,००० उन निननहन और ६,६०.००० टन अधिक चीनी उत्पन्न हो सकेगी। 
इन नच्ष्यो का ब्यौरा प्रत्येक राज्य में अलग अलग इस प्रकार दियां गया है-- 
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पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान परे 


इससे ज्ञात होता हे कि योजना कमीशन ने अ्रपना दृष्टिकोण कितना विस्तृत 
बनाया है श्रौर क्तिनी व्यापक योजना पैयार की दे । देश के प्रत्येक साण में 
कृषि के विकास की व्यवस्था की गई है | इन लच्यों को प्राप्त करने के लिए 
कमीशन ने सिंचाई को विकसित करने, खाद तथा अन्य बवेजशानिक साधनों का 
प्रयोग करने, उत्तम वोटि के बीज प्रयुक्त करने तथा भू!म के इषीव रण की 

व्यवस्था की है | इस व्यवस्था का व्योरा इस प्रकार है-- 
अधिक क्षेत्र जो अधिक अन्न-उत्पादन 





हैः योजना के अनुसार जो योजनानुसार 
099-_ प्रयुक्त हागा। * घढ़ेगा। 
( ००० एकड़ ) ( ००० टन ) 
१. बद्ी-बददी सिंचाई योजनाओं द्वारा ८,७१२ २,२७२ 
२. छोटी-छोटी सिचाई योज्नाओ द्वारा ७,६२१ श्६३२ 
३ भूमि-सुधार तथा कृपीकरण की 
योजनाओं दाग छ्डग्प्‌ १,प्रथ८ 
४ खाद तथा अन्य रभायनिक पदार्थों 
के प्रयोग द्वारा डर प्प्४ 
प्र उत्तम कोटि के वीज-वितरण को 
योजना द्वारा बह ३७० 
5६ अन्य योजनाओं द्वारा. ' हक पू२० 
योग र३ ७३८ ७,२०२ 


' कमीशन ने यह भली मॉति समझ लिया है कि देश वी कृपि-व्यवस्था और 
संगठन में कुछ ऐसे मूल दोप हैं जिनके कारण कृषि की उन्नति नही हो सकी है । 
योजना कमीशन ने इन ठोपो को दूर करने के लिए प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक 
जिले को कई-कई विकास-प्रदेशों मे बॉँटा जाय | प्रत्येक विकास-प्रदेश में २५ से 
३० इजार की जनसंख्या वाले ५० से ६० तक गाँव ह । इन प्रदेशों का अलग- 
अलग संगठन किया जाय | प्रत्येक विकास प्रदेश एक |वक[स-अफसर के प्रबन्ध 
में रहे। ये अ्रफसर कृषि, सहकारिता तथा. पशु.विभागो का काम संगठित करें | 

कू०-६ ' 


घ्र्‌ पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान 


इस श्रफसर के नीचे बुछ ऐसे कायकर्तां हो जो ५ या ६ गाँवों का दायित्व ले। 
इनके काम की देख भाल तथा घन-राशि सम्बन्धी व्यवध्या 'रुहवारी कैन्र! के 
जो उस प्रदेश में स्थापित किया जाय, सौंपदी जाय । प्रत्येक जिला एक जिला- 
कटी के अधीन हो । इस कमेटी भें विवास विभागों के कायकर्ता तथा श्रल्व 
विशेषज्ञ हो, जिलाधीश इसका अध्यक्ष रहे | जिलार्ध श वी सहायता के) जिला- 
विकास अफसर रहे | यह ज्लिा-कमेटी नीति निर्धारण का काम करे ओर 
विक्नास प्रदेशों का काम देखे भाले । एक-एक राप्य के लिए विकास वमिश्नर 
रदुखा जाय और यह राज्य के कृप सम्बन्धी वाम की देख भाल करे। वर्मीशन 
का विचार है कि योग्य क्मचारियों के अभाव के कारण यह ये.जना एक साथ 
ही सारे देश में लागू नहीं की जा सकती | अतः इस योजना को पहिले उन 
राज्यों में लागू किया जाय जहां वर्षा श्रच्छी होदी है श्रोर सिंचाई के श्रावश्यक 
साधन भी उपलब्ध हों । इस प्रकार यह योजना धीरे-धीरे सभी राष्यों मे लागू 
कर दी जाय। कमीशन की यह योजना वास्टव में रुशहर्न.य है | बमीशन ने 
भूमि-व्यवस्था का सुधार करने के लिए राज्यों द्वारा ऋ्पनाई गई जमीदारीः 
जागीरदारी-उन्मूलन योजनाओं का स्वागत किया हैं और कहा है कि इससे 
भूमि की उन्नति भें काफी योग मिलेगा | 

योजना में सहकारिता के सिद्धान्त पर गांवों का प्रबन्ध वरने का प्रस्ताव 
किया गया है । सहकारी-कृषि पर श्रधिक जोर दिया गया है। कमीशन का 
मत है कि सहकारी-कृषि के लिए भृपति-कृपकों की भूमि को मिला लेना चाहिए। 
अपनी-श्रपनी भूमि पर उनके अधिकार रहे परन्तु वे कप कामों को सब मिल 
कर करें। यह योजना उन्हीं गोंबों मे लागू की जाय जिनमें कम से कम २/१ 
भूपति इक, जिनके पास गांव की कम से कम १/२ भाग कृषि-भूमि हो, राजी 
हो जाए | 

कृषि-मजदूरों की स्थिति सुधारने के विपय में योजना-कमीशन का 
विचार है कि सहकारिता के आधार पर कृपि करने तथा सहकारी-गोंव पंचायवों 
के बनने से उनकी श्रवस्था में श्रवश्य सुधार हो जायगा। जब तक ऐसा 


संगठन कार्यानिवित किया जाय तब तक के लिए योजना कमीशन ने राज्य 
सरकारों को निम्न सुकाव दिए हैं :-- 


पंचवर्षोय-योजना में कृषि का स्थान ये 


१. जिन प्रदेशों मे कृपि-मजदूरों की मजदूरी कम है और स्थिति बहुत 
खराब है वहों न्यूनातिन्यून मजदूरी कानून (१६४८) को लागू कर दिया जाय | 

२. भूमि की कृपीकरण योजना में नई भूमि को तोडकर क्ृपि-मजदूरो 
को बसाया जाय जिस पर वे क्ृषपि करने लगे । 

३. उनके रहन-सहन की स्थिति सुधार कर उनका सामाजिक स्तर 
उठाने के प्रयत्न किए जाएँ। 

कृपि के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए कमीशन ने छोटी बढ़ः 
अनेक जल-योजनाएँ निश्चत की हैं। इनवो प्र॒रा करने के लिए योजना में 
४५० करोड रुपये की व्यवस्था है। योजनानुसार खच्न का व्यौरा इस 
प्रकार है :-- 


अधिक विद्युत- 
व्यय. अ्धिक-रिचित क्षेत्र उत्पादन 

बंध (करोड रुपयो मे). (एक्डों में) (किलोवाट में) 
श्धर2-पर ह्६ १२४,५४६,००० 2 ४४,००० 
१६५२-५३ ११२ २७,१०,००० ३२,७३,००० 
२६५३-५४ १०० ४५,२५,००० ८,८६,००० 
१६ प्४-प ७७ ६७,२५,००० १०,००,००० 
१६५५-०६ ३ प्८,३२,००० ११,२४,००० 
अन्त में हि १,६४,०१,००० १६,३२,००० 


योजना के प्रथम भाग में, जिसमें कुल मिलाकर १४६३ करोड उपया 
ज्यय करने का अनुमान है, केवल उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा 
रहा है, जिनके द्वारा अल्पकाल में हो खाद्यान्न उत्तादन बढ़ाया जा सकेगा । 
योजना में प्रस्तावित नदी-घाटी-योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक योजनाएँ 
कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी अगले १५ वर्षों में पूर्ण होने की आशा है | 
जनता का सिंचाई-योजना में सहयोग तथा समर्थन बढ़ाने के लिए. कमीशन 
ने प्रस्ताव किया है कि नहरें आदि बसाने के लिए जहाँ अकुशल श्रम की 
आवश्यकता पड़े वष्टों पर आमीण लोगों को काम पर लगाना चाहिए | इससे 
उन्हें काम भी मिलेगा और इन योजनाओं मे उनका समयन भी प्राप्त होगा | 





पड पंचवर्षीय-योजना मे कृषि का स्थान 


वोजनानुस्यर रुप की उन्नति होने से श्राशा है कि सामान्य जनता को 
ग्रधिक भोजन तथा उद्योगी को श्रविक कच्चा माल मिल सकेगा | तब श्रन्न श्रायात 
करने वी ध्रावश्यक्ता भी नहीं रहेगी। अनुमान है कि योजना रुूफल होने पर 
प्रति व्यक्ति १४५ ञ्रोंस भजन मिल सज्गा जबकि आज १० ओस भोजन 
प्रति वालिंग के हिसाव से ही प्राप्त है 


१३--भारत में ओद्योगीकरण की समस्या 


भारत की अनेक आर्थिक समस्याश्रों मे से एक मूल समस्या यदह्द है कि देश 
की शआर्थिक विषपमता को दूर करके कोटि-कोटि देशवासियों के जीवन स्तर को 
उनच्नत किया जाय । जोवन-स्तर वो उन्नत बनाने के लिए देश की राषध्ट्र- 
सम्पत्ति में न्‍्यूनातिन्यून दो गुनी ब्रद्धि करनी होगी |" इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए कृपि-धन्घे को व्यवस्थित करना होगा, खनिज-पदार्थों का विदोहन करके 
उनका सदुपयोग करना होगा तथा देश के छूटे बड़े रूव प्रकार के उद्योगों का 
संस्थापन तथा पुनसंद्वठन भी करना होगा | टृवं अनुभव से प्रत्यक्ष है कि देश 
की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रही और प्यों प्यो त्नरूख्या में बृद्धि 
होती गई कृषि-व्यवसाय ढीला और श्रवनत होता गया एवं परिणामस्वद्धप 
भारत में दुभिक्ष, वेकारी तथा श्राथिक विपमता का प्राधान्य हो गया। 
अब आवश्यकता इस बात की है कि देश का श्रार्थिक कलेवर संतुलित हो 
जिसके अनुसार अन्न-उत्तादन में स्वावलग्बी होने के अ्रतिरिक्त देश में भिन्न- 
भिन्न प्रकार के छोटे-चड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग धन्धों का निर्माण किया 
जाय, जिससे लगभग श्राधी जनसंख्या का भार कृषे से उठ जाय और देश 
स्वावलम्बी होने के साथ-साथ राषप्ट्र-सर्म्पत्ति मे भी बृद्धि हो । देश के आर्थिक 
ऋलेवर को उन्नत तथा सन्तुलत करने के लिए देश का श्रोद्योगीकरण अनिवार्य 
है जिसके बिना सामान्य जनता की स्थिति सुधर ही नहीं सकती | राष्ट्र की रक्षा 
ण्व॑ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देश का श्रौद्योगीकण आवश्यक है | आज 
के युग का तो नारा ही यह हो चला हैं कि “ औद्योगीकरण करो अन्यथा नष्ट 
हो जाओ ? ([#005025९ 0४ ?९7१६७) | 


हमारे देश मे श्रोद्योगीकरण का ज्षेत्र विशाल है। औद्योगिक साधनों की 
भी कोई कमी नहीं परन्तु अब तक इन साधनों का विदोहन करके उपयोग ही 
नहीं किया गया। शआ्राज औद्योगीकरण की नितान्त ग्रावश्यकता हो चली है | 


* राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट : प्रष्ठ संख्या २१ हा 


भारत में औद्योगीकरण की समस्या 


की] 


पि के, जो हमारे देश का प्रधान व्यवसाय माना जाता है, विकास एवं 
नर्निमाण के लिए भी श्रौद्योगिक विकास की आवश्यकता है। जेसा कि 
पिछले पृष्ठो में बताया जा चुका है हमारे श्रार्थिक कलेवर का मुख्य आधार-- 
कृषि बहुत अवनत ओर हीन दशा में है | इसका कारण यह है कि इस पर 
जनसंख्या का भारी दबाव है ! देशवाधियों को व्यवसाय के अन्य कोई खोत न 
हेने के कारण कृपे परही आश्रित रहना पड़ता है। यदि देश में उद्योग 
न्थापित किए जाएँ तो कृषि पर श्राश्रित लोगो को एक अन्य व्यवसाय भी मिले 
मकता है और ऋृपे का भार भी कम हो सकता है | इसके अ्रतिरिकत उद्योगों के 
द्वारा कृषि-कार्यों' को अधिक शक्तिवाले उन्नत प्रकार के यन्त्र मिल सकते है 
यातायात की सुविधाएँ मिज्ञ सकती है तथा कृपि क्रियाओं को सम्पन्न करने के 
लिए वेजानिक साधन भी प्राप्त हो सऊते हैं। श्राज श्रवेक उन्नत देशों के 
श्रनुभव हमारे सामने ह कि उन्होंने किस प्रकार उद्योगों को उन्नत बनाकर ऋषि 
की उन्नति की | इन सब देशो में पहिलें वेकारी की समस्या आई ओर इसे दूर 
करने के लिए उन देशों ने उद्योगों का निर्माण तथा पुनर्सद्ठठन-किया-' | 
उद्योगों के बनने से श्रमिकों की मॉग वढ़तो है ओर श्रमिकों की माँग बढ़ने से 
उनकी मजदूरी भी बढ़ने लगेगी जिससे उनका जीवन-स्तर ऊँचा बनेगा । 
देश का औद्योगिक विकास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मी आवश्यक है । आज के 
युद्द ग्रसित संसार में यद्यपि प्रत्येक देश शान्ति-शान्ति पुकार रहा है परन्तु फिर ' 
भी हमे किसी आकस्मिक दुर्घटना के लिए तैयार रहना चाहिए । युद्ध छिड़ 
जाने पर युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निमर नहीं रहा जा सकता | श्रतः 
ऐसी वस्तुओं को बनाने के लिए देश में श्रौद्योगिक कारखाने स्थापित करना 
श्रनिवार्य हो जाता हे। इन बातो से स्पष्ट है कि हमारे देश का श्रौद्योगीकरण 
श्रावश्यक ही नहीं वरन्‌ श्रनिवाय भी है। उद्योगो से देश की आर्थिक व्यवस्था 


में मतुज्ञन श्रायेगा श्रोर देशवासियों का कल्याण होगा। किसी भी श्रार्थिक 
आयोजन में ओद्योगीकरण को उचित स्थान मिलना चाहिए | 


* के० मण्डेलवनू द्वारा लिखित 'दो इंण्डस्ट्रियलाइजेंशन श्रॉफ वैकवर्ड 
एरियाज़ः : पृष्ठ ३ 
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अब प्रश्न यह है कि क्‍या भारत में श्रौद्योगीकरण के लिए आवश्यक साधन 
और सुविधाएं उपलब्ध हैं ? किसी भी स्थान के ओद्योगिक विकास के लिए जिन 
बातों की श्रावश्यकता होती है वे हैं --जनशक्ति, घनशक्ति (वित्त), कच्चा माल 
विद्युत शक्त, क्रय-विकय की सुविधाएँ, प्रबन्ध टथा साहस । इनमे से श्रधिकांश 
बस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं | हमारी जनशक्ति किसी भी देश 
से कम नहीं। हजारों लोग काम के लिए मारे मारे फिरते हैं । हा, यह वात 
अवश्य है कि हमारे लोग श्रभी कुशल, कार्यशील और चतुर कार्यकर्ता नहीं हैं, 
परन्तु उनमें जन्मजात कोई ऐसा दोष नहीं है | उनको शिक्षा-दीक्षा देकर कुशल 
श्रोर योग्य चनाथा जा सकता है। यदि इस विषय में कोई योजना बनाकर 
लगन से काम किया जाय तो हमारी विशाल जनसख्या को योग्य बनाया जा 
सकता हैं और आज के वैज्ञानिक युग में तो यह बात बहुत ही सरल है | जब 
तक हमारे देशवासी कुशल नही बनते तब तक विदेशी कुशल श्रमिकों को बुला 
कर काम चलाया जा सकता है । भारत सरकार श्रव ऐसा करने लगी है। ह 
अमरीका, जम॑नी तथा अन्य देशों से कुशल कारीगर बुलाकर ओऔद्योगीकरण का * 
कार्य हो रहा है । 

कच्च माल की दृष्टि से हमारा देश भरपूर है। बहुतसा कच्चा माल तो देश 
में कारखाने, न होने के कारण विदेशों को निर्यात किया जाता है। अ्रमरीका 
तथा फ्रांस को छोड़ कर हमारे देश में सबसे अधिक लोहा निकलता हे | भुड़-( 
भुड़ के मामले भें, जो विद्युत सम्बन्धी उद्योगों में काम श्राता हैं, हमारा एका- 
घिकार है। 'रूस को छोड़ कर हमारें यहाँ सबसे अधिक और सबसे श्रच्छा 
मेगनीज़ निकलता है जो इस्पात-उद्योग तथा अन्य रसायनिक उद्यागो में काम 
आता है। हों, टीन, रॉगा, तोबा आदि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी हमारे देश 
में कमी है परन्तु इस प्रकार तो कोई भी देश सर्वाज्निपूर्ण नहीं दे श्रौर न हो 
सकता है | कहने का अर्थ यह है कि शओ्रौद्योगीकरण के लिए आवश्यक कचा 
माल अच्छी तरह से हमारे देश में मिलता है । 

श्रौद्योमीकरण की तीसरी श्रावश्यकता प्रह है कि देश में सस्ती और पर्यास 
मात्रा में विद्युत-शक्ति प्राप्त हो । शक्ति मुख्यतः कोयले, तेल, हवा ओर पानी से 
प्राम होती है। भारत में कोयला सन्तोषजनक मात्रा में प्राप्त है परेंच् पेट्रोल और 
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प्राकृतिक गस हमारे यहाँ नहीं है । इस कमी को पूरा करने के लिए हमारें यहाँ 
शक्ति अगर है| हिमि.ल्य की वर्ष भर बहने वाली नदियों में अपार जल-शरक्ति 
छिपी पी है परन्तु दुर्भाग्ययश इसका विदोहन करके उपथोग नहीं किया गया 
है। यदि प्रयक्ष किए जाएं तो गन्ने के शीरें से स्प्रिट तथा कोयला से गैस तैयार 
की जा सकती है| पन बिजली बनाने के लिए सरकार ने काम श्रारम्म कर 
दिया है | नदियों की वहुमुखी योजनाओं के अन्तग्त यह काम चालू है । श्राशा 
है देश भर को पर्याप्त पन-विजली मिल सकेंगी। 


प्रश्न यह है कि क्‍या हमारे उद्योगों में बनाए गए माल की खपत हमारे 
यहाँ हो सकेगी ! इसके लिए हमे अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हमारी 
अपार जनरूंख्या है--उसके भिन्न-भिन्न प्रकार के स्तर हैं। तो क्या ऐसी 
उनसंख्या में हमारे माल की खपत नहीं होगी १ यह टीक़ है कि श्रभी हमारे 
देशवासी गरीब हैं ओर इस योग्य नहीं हैं कि ऊँचे स्तर का माल खरीद 
सकें। परन्तु यदि सरकार प्रयत्न करके सगठित झाथिक नीति बना कर उस 
पर चल्ले तो हम लोगो का स्तर भी ऊँचा हो सकता है | कर-प्रणाली में इृद्च 
फेर-बदल करके लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाई जा सक्रती है। दूसरे, श्रन्य देशों 
की भाँति हम भी अपना पक्का माज्न विदेशों में निर्यात कर सकते हैं| श्रतः 
खपत की समस्या को लेकर हमें श्रोद्योगीकरण से विमुख नहीं होना चाहिए । 


श्र न नि की सबसे बी समस्या ह- पे जी | कहते दे हमारे देश मे 
पूंजी का अभाव है और हमारे देश की पूं जी संकुचित है; परन्तु यह वात सर्वया 
सत्य नहीं। देश में सम्पत्ति का कोई श्रमाव नहीं परन्तु कठिनाई यह है कि 


वह सब सम्पत्ति दब्री पड़ी दे | अगर हमारे देश की मुद्रा-मण्डी को संगठित 
किया जाय और दबी हुईं सम्पत्ति को निकालने के लिए सरकार विश्वसनीय 


उपाय करे और जनता को दिखादे कि देश भें वास्तविक श्रौद्योगीकरण हो : 


रहा है, तो यह सम्पत्ति पूंजी का रूप लेकर देश के हित में लगाने के लिए 
निकाली जा सकती है । वास्तव में देखा जाय तो देश की पूंजी संकुचित नहीं 
_चरन्‌ पूं जीपति भय खाये हुए हईं। उन्हें सरकार के प्रति, सरकारी नीति के 
'प्रति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रति विश्वास नहीं है। हाल्न ही में जिस तेरी 
से जनता ने सरक्रारो ऋणों में पैसा लगाया उससे नो यही शत होता दे कि 


ः 


! 


सारत में ओऔद्योगीकरण की समस्या ५ 5लेट 


देश में पैसे की कमी नहीं है। कमी दे पारस्परिक विश्वास की, सरकारी संगठित 
नीति की, पूंजी लगाने के लिए. आवश्यक तथा उपयोगा क्षेत्र की | फिर भी 
यदि पूंजी वी कमी हो तो विदेशों से उघार लिया जा रुकता है। अनेक ऐसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं जहाँ से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। 
सरकार ने विश्व बेक से तीन ऋण तो ले लिए हैं ओर चौथा ऋण लेने की 
चात-चीत चल रही है । इसी प्रकार विदेशी सरकारों से ऋण लेकर काम 
चलाया जा सकता है। इंगलैण्ड अर अमरीका ने भी अपने-अपने आ्रौद्योगी- 
करण मे सबसे पहले विदेशी पूंजी लेकर काम चलाया था। हम भी ऐसए 
कर सकते है | 

अन्त में प्रश्न हे प्रवन्धक और साहसी लोगों का जो उद्योगो का आयोजन 
करके कारखाने स्थापित करें, उनका प्रबन्ध करें श्रोर संचालन करते हुए 
उनको उन्नत बनावें। ओऔद्योगीकरण करने तथा उद्योगों को उन्नत बनाने के 
लिए बुद्धिमानी, द्रदर्शिता. प्रवन्ध-शक्ति तथा ततव्न दृष्टि वी श्रावश्यकता 
होती है। परन्तु हमारे देश में तो इन गुणों का भी अमाव नहीं। हमारे यहाँ 
के प्रवन्ध-अ्रभिकर्ता ( मेनेजिग एजेश्ट्स ) इन कामो मे दक्त रहे हैं | इन्ही के 
प्रयत्नो से मारत अ्रव तक थोडी-बहुत ओऔद्योगिक प्रगति कर सका है। टाटा, 
बिडला जैसे द्रदर्शी, निपुण, चसुर तथा कार्यशील उद्योगपतियो ने देश का 
आशिक नकशा ही वदल दिया है। यह ठीक है कि इस पद्धति में श्रपने कुछ 
दांप हैं परन्तु इुछु प्रबन्धकी ने तो निश्चय ही अपने उत्तरदायित्व, योग्यता, 
कुशलता तथा देश प्रेम का परिचय दिया है। जहाँ तक साहस का प्रश्न है 
वह तो झोद्योगिक विकास के साथ-साथ छायणा | ज्यो-्ज्यो श्रोद्योगिक प्रगति 
होगी कार्यकर्ता कुशल और साहसी वनते चले जायेगे । 

इन सब बातो से शात होता हे कि हमारे देश में औद्योगीकरण के लिए 
आवश्यक सभी चस्तुएं उपलब्ध हैं। इतिहास इस बात का सात्ची हे कि जब 
योरप के अ्रनेक देशों ने, जो आज ओऔशद्योगिक क्षेत्र में अगुश्नां बने वेठे हैं, 
सम्यता का प्रकाश भी नहीं देखा था तो भारत अपने देशवासियों 
कला और कलाकारों की निपुणता के लिए प्रसिद्ध था | हमारे देश का क 
लोहा, हाथीदोँत की वस्तुएं, हीरे जवाहिरात के आभूषण तथा 
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ही वस्तुएं भ्रपनों कला के अद्वितीय नमूने समझे जाते थे। कहा जाता है कि 
बादशाह श्रौरड्जजेव ने एक बार श्रपनी लडकी को नगे शरीर दरबार में श्राने 
के लिए डॉटा था जबकि वह साड़ी को सात तह शरीर पर लपेटे हुए थी । 
यह थी हमारी कपड़े की कला | अनेक वस्तुएँ अपनी औद्योगिक कला के 
लिए संसार भर मे प्रसिद्ध थी। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के आते ही भारत की 
कला लुस हो गई | इसके कई कारण थे, जैसे ( १) देशी राज्यो का अन्त, जो 
देशी कला का सम्मान करते थे; ( २) विदेशों शासन सत्ता; (३ ) पश्चिमी 
सभ्यता के कारण जनता में भारतीय सौंदर्य के प्रति उदासीनता; तथा ( ४ ) 
मशीन द्वारा बनाएं गए माल की प्रतियोगिता | हमारी श्रौद्योगिक व्यवस्था में 
दो सबसे बड़े ठोप रहे हैं--( १ ) पूंजीगत माल का अभाव; ( २) विदेशी 
पी एवं विदेशी शासन-सत्ता का प्रमुत्त | इन दोनो कारणों से हमारा 
श्रोद्योगिक कल्ेवर नितान्त निर्वल, अस्थायी और अनिश्चित रहा है | हमें 
इन दोनो को दूर करना चाहिए तभी देश का वाछित श्रौद्योर्गकरण सम्मव हो 
सकता है। फ़िर भी ओ्ौद्योगीकरण कोई बहुत सरल बात नहीं है | इसके लिए 


34 प्रयसय और श्रायोजन की ग्रावश्यक्रता है। यदि श्रायोजन करके 
मतत्न कए जाएँ तो निश्चय ही देश श्रौद्योगिक क्षेत्र में अपूर्य उन्नति कर 
सकता है। 
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भारत के प्रमुख उद्योगपत्तियों मे श्राज श्रौद्योगिक श्रवसाद का भय रूमाया 
हुआ है। युद्धकाल में श्रोर उसके पश्चात्‌ भी मुद्रा की क्रय-शक्ति में क्रमशः 
हास होता गया | मुद्रास्फीति की नीति के कारण भी जनसाधारण को कोई कम 
कठिनाइयों नही मोगनी पड़ी । श्रमिक वर्ग के नेताओं को इस बात का भय 
है कि निकट भविष्य मे भ्रमजीवी पर्याप्त मात्रा में बेकार हो जावेंगे। हमारा भी 
यह विचार है कि यदि निकट भविष्य मे यह भय सत्य का रूप घारण करले तो 
आ्ौद्योगिक अ्रशान्ति के श्रतिरिक्त हम सामाजिक जगत्‌ में भी उन प्रतिक्रियात्मक 
तत्वो को जागरूक करेंगे, जो भारत की वर्तमान परिस्थिति मे उसके लिए 
अकल्याणकारी सिद्ध होगे | यदि भविष्य में हमे श्रपना आर्थिक जीवन सुदृढ़ 
बनाना है और उसे ऐसे बाह्य प्रभावों से दूर रखना है जिससे कि उसमें 
अस्थिरता न थाने पावे, तो हमे श्रपना आर्थिक संगठन इस दृष्टिकोण से करना 
चाहिए कि जिससे उसकी अस्थिरता ही दूरन की जा सके, वरन्‌ जिससे 
जनसाधारण का श्रार्थिक-स्तर भी ऊँचा बनाया जा सके । 

श्राज का युग कुछ ऐसा हो चला है कि आर्थिक जगत्‌ मे व्यक्तिगत कार्यों 
को अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता, और न हम व्यक्तिवाद के 
सिद्धान्तो पर पूर्यरूपेण विश्वास ही कर सकते हैं | हमारा जीवन इतना जख्लि 
होता जा रहा है तथा अन्य व्यक्तियों और राष्ट्रों के जीवन से इतना सम्बद्ध 
होता जा रहा हे कि किसी भी वड़ी और महत्वपूर्ण समस्या का हल व्यक्तिगत 
रूप से व्यक्तिगत सहायता पर निर्भर रहकर करना सम्भव नहीं। हमारे जीवन 
के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन करना अ्रव व्यक्तिगत वाद के सिद्धान्त पर 
सम्भव नहीं । श्राज का तो युग ही व्यक्तिगत वाद के विपरीत हे। जनरूंख्या 
बदने के कारण, उत्पादन में परिवर्तन के कारण और इन दोनों के कारण 
मनुष्य का जीवन इतना यंत्र-चालित सा हो गया है कि जन साधारण को 
भलाई के लिए आ्राजकल के युगकी मोंग है उत्पादन में इद्धि तथा उत्पादन के 
साधनों का राष्ट्रीयरण | राष्ट्रीयरण की मॉग की तह में है समाजवाद की 
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भावना जिससे कि ग्यौद्योगिक उत्तादन का वस्तुओं का जनसाधारण में केवन 
उचित वितरण हो नहीं वरच्‌ उद्योगों के फलस्वरूप जो लाम कुछ इने-गिने 
लोगो को ही प्रामत होता है, वह केवल उन्हीं को प्राप्त न होकर उत्तादन ही 
वृद्धि में लगाया जा सक्के अन्यथा जनसाधारण की भलाई के लिए उसका उप 
योग किया जा सक्के। उत्चादन के साधनों पर वेयक्तिक एकाधिकार होने मे 
श्रौद्योगिक एकाधिकार की आशंका वनी रहती है और उसका प्रभाव प्राय 
जनसाधा रण के हिनो के विपरीत होता है। भारत ही के नहीं वरन्‌ प्रत्येक देश 
के ओर गिक्र जगत्‌ के इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं 
ओर इसोलिए आजकल की विचारधारा इसके प्रतिकूल है । 
इसके अ्तिरक्त और भी कई कारण हैं जिनसे यह आवश्यक हो जाता है 
कि उस्चादन ओर वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत श्रधिक्वार न रहकर सामूहि 
अधिकार रहे ओर सरकार ही जनहित के लिए इनका सचालन-भार अपने ऊपर 
ले। आजकत्र हमारे देश में जीवन की समी ग्रावश्यक वस्वुओ का भारी थेट्ा , 
है। अन्न ओर कपड़े का तो मुख्यतः अभाव है। माँग की अश्रधिकता और पूर्ति 
को कमो के कारण उनके बाजार-भाव उनके उत्पादन-व्यय से वहत अधिक हैं। 
जनसाधारण को इस अधिक मूल्य के कारण बहुत कठिनाई भोगनी पढ़ते 
है। कुछ लोग तो धन के अमाब के कारण इन वल्ठुओं को परयात्ि 
मात्रा में खरोद ही नहीं पाते जिससे उनको अवस्था श्रत्वन्त शोचनोय है। इससे 
नतो उनके व्यक्तित्व का ही विक्रास होता है ओर न जीवन में उन्हें वह 
आर्थिक संतुष्टि ही हो पाती हे जो अपने सामाजिक और राजनैतिक संस्था के 
सदस्य होने के नाते उन्हें प्राप्त होनी चाहिए | इस आर्थिक शोपण का परिणाम 
होता है मानसिक असन्तोप की वृद्धि, जो देश की उन्नति में सहायक नहीं हो 
सकती। दूसरों ओर, माँग को श्रधिकता और प्रदाय की कमी के कारण, बाजार 
मूल्य में उत्तादन-मूल्य के अतिरिक्त जो अभिव्ृद्धि है, वह वृद्धि सिफ उत्तादन- 
संचाज्ञका को ही प्राप्त होतो हे | हमारे सनन्‍्मुख जो उदाहरण उपस्थित हैं उनकी 
सहायवा से हम यह निसंदेह कह सकते हई कि इस' अतिरिक्त घन का उपयोग 


आधकांश जगहों में उत्तादन की बूद्धि में नहीं क्रिया ज्ञाता जिससे कि उपभोग 
की चत्तुओं के मूल्य में कमी हो। ४ 
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बह सव इसीलिए होता है कि वततमान श्रार्थिक संगठन में उत्पादन सिर्फ 
लाम-सिद्धान्त को ही लेकर किया जाता है, जनहित वी भावना को ल्लेक्र नही। 
श्रौर यदि श्रधिक लाभ प्राय मे कमी कर प्राप्त किया जा सकता है, तब 
कोई भी व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि न करना चाढेगा और जबतक 
हमारा आर्थिक रुगठन व्यक्तिगत संबल को लेकर विद्यमान है, तबतक इस 
दशा में विशेष सुघार की श्राशा नही की जा सकती | यद्यप श्रथ्शास्त्र के 
विशिष्ट निय्रमो के अनुसार यांद बाजार मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक है तो 
कुछ समय वाद ही उत्पादन में अवश्य बद्धि होगी और उस समय तक होती 
रहेगी जबतक कि बाजार-मूल्य और उत्पादन-प्यय एक दूसरे के वशावर न 
हो जाएँ औ्रौर मॉग तथा प्रदाय में साम्य बिन्दु (4०॥97"ए॥7 07॥) 
न स्थापित हो जावे। लेकिन अर्थशास्त्र का यह नियम वरतुनः सत्य नहीं 
होता । इसका कारण है कि आ्राजकल वर्तमान मे प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में 
उनके उत्तादन-कर्ताओ ने पूर्ण एकाधिकार ( (077०८ ०४०७० ) 
स्थापित कर एकाघधिकार मृल्य भी स्थापत करने का प्रयास क्या है। 
शक्कर के ही व्यवसाय को ले लीजए.। उसकी कीमत किसी एक फंक्ट्री 
के उत्पादन-मूह्य पर नही निर्भर रहती थी वरन्‌ शुगर सि्डीक्षेट द्वारा निर्धा:रत 
की जाती थी। और यदि कीई मिल इस निर्धारित मूल्य पर न विश्नय करे 
तो शुगर सिंडीकेट अपनी अ्रन्य मेम्बर-मिलों क। सहायता से इतना कम मूल्य 
बाजार में रख सकता था जोकि उस मिल के उल्मयादन व्यय ने कहींकम 
होता तथा प्रतियों गता के कारण उस मिल को इतनी श्रधिक हानि शेती |क उसे 
सिद्दीकेट के निर्धारित मूल्य को ऋपनाना पडता | फल स्पप्ट है । यही कारण 
है कि मुख्य-मुख्य उपभोग की वे वस्तुएं जिनका उत्तादन यत्रोकी सहायता से बड़े 
पैमाने पर किया जाता है, उनमें के किसी भी एक उत्तादक के लिए स्वयं के उत्तादन- 
. व्ययसे उसका विक्रय करना कठिन हो जाता है। यही हाल उस व्यवसाय में प्रवेश 
करनेवाले नये व्यक्ति का होता है। वह उसका एक श्रलत्षित अंग मात्र 
बन जाता है जिसमे उसके स्वय॑ के श्रस्तित्व का कोई विशेष मूल्य नहीं। 
इस दशा के प्रतिकार का सिर्फ एक ही उपाय है,झौर वह यह कि उत्मादन के 
साधनों के रुचालन का भार सरकार के हाथों मे रदे जो उत्तादन लाम-सिद्धान्त 
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को लेकर नहीं वस्न्‌ू जन साधारण को श्रधिकाधिक इच्छा: तृप्ति की मावना 
को लेकर करेगी | युद्धकालीन वर्षों मे श्रोर उसके बाद के वर्षों के अनुभव से 
यह स्पष्ट है कि यदे सरकार उत्यादन व्यक्तिगत होने पर उचित मूल्य निर्धारण 
करने की चेष्टा करती है तो उसफ़ा प्रयास सफलीभूत नहीं होता। इसी कारए 
हम इस बात को जोर देकर कह सकते ई कि आज के युग की माँग है हि 
उत्पादन के उपकरणों पर श्रधिकार व्यक्तिगत न हो। उत्पादन का मूल घेप 
लाम ही न हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसी कारण श्रागिक 
व्यक्तिबाद आजकन अर्थ हीन-सा प्रतीत होता है । 

एक कारण ओर है । किसी मी देश का आर्थिक जीवन-स्तर उत्पादन पर 
निर्भर रहता है, यह हम स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर मी कई ऐसे स्थल ई 
जहाँ वैयक्तिक पूंजी को लाभ न होने के कारण या बड़े लंबे समय के बाद लाम 
को आशा के कारण, शायद कोई आक्पण नही | लेकिन देश को परिस्थिति 
शायद ऐसी हो कि उनका उत्पादन देश की राजनैतिक सुस्त्ता के ध्यानरे 
आवश्यक हो जाता है । उदाहरण के लिए, भारत सरकार की उन कई योक- , 
नाश्रो को लीजिए जिनमें कि आज वह व्यस्त है | इसका एक मात्र कारण यह 
है कि सरकार को यह ज्ञात है कि यह स्थल ऐसे ह कि जिनमे व्यक्तिगत पूंजी 
शायर कभी न लगे या वह अपर्याप्त मात्रा मे मिले। इसी कारण उनके 
निर्माण की ग्रावश्यक्र ता को समभ कर, सरकार को उनके संचालन का कार्य 
प्रारम्भ से ही स्वयं करना पड़ा है । 

उक्त कारणों से यह स्पए्ठ हो जावेगा कि ग्राजकल के श्रार्थिक जीवन के 
निर्माण में सरकार का काफ़ी हाथ रहता है। वरन्‌ यह कहना अधिक ठीक होगा 
कि किसी भी देश के जनवासियों के श्रार्थिक-स्तर का निर्णय वहाँ को सरकार 
ही कर सकती है | हिटलर की अजेय शक्ति का दंभ चूर करने का श्रेय रस 
की आर्थिक योजनाश्रों ही को है | युद्धके पश्चात्‌ भी इंगलेंड की शआ्रर्थिक योजना « 
का ज्वलंत उदाहरण हमारे सन्मुख उपस्थित हे । थुद्ध से क्षतिपूर्ण राष्ट्रों को 
उनके युनर्निर्माण में जो सहायता मार्शल योजना द्वारा दी जा रही है, उसे मी 
हम भुला नहीं सकते । युद्धकालीन वर्षों भें प्रत्यक्ष रूप से भले ही भारत के 
आर्थिक जीवन को उस तरह की ज्ञति न हुई हो जो यूरोप के श्रन्य राष्ट्रों को 


ओद्योगिक आयोजन की आवश्यकता ६५ 


हुई है, पर विदेशी सरकार की उपस्थिति के कारण भारत के आर्थिक विकास में 
जो हानि हुई है, उसे हम भूल नहीं सकते। युद्ध के वर्षों में भी, जब ब्रिटेन को 
युद्ध सामग्री के उपादानों की अत्यन्त आवश्यकता थी ओर जबकि आस्ट्रेलिया 
सरीखे देशो को नये उद्योग खोलने का प्रोत्साहन दिया गया, भारत को कोई 
भी ओद्योगिक विकास में विशेष सहायता नहीं दी गई कि कही भारतीय उद्योग 
युद्ध के वाद ब्रियन के उद्योगों से प्रतियोगिता न करने लगें । अ्रंडी मिशन की 
योजनाओं को इसीलिए प्रकाश में कभी न श्राने दिया गया बल्कि युद्ध समस्या 
के बहने भारतीय उद्योगों को क्षति ही पहुँचाई गई। जो भी उद्योग यहा 
विद्यमान थे उनकी मशीनों से लगातार कार्य लिया गया श्र उनके 
सुधार को कोई चेप्रा न की गई । फलस्वरूप हमारी उत्सादन-शक्ति 
ओर भी कम हो गई यहाँ तक कि खाद्य समस्या का भी ठीक हल न 
किया गया ओर बंगाल के अकाल में सहल्ों को अपने जीबन की वलि 
अकारण ही, सरकार की शोचनीय उदासीनता के कारण देनी पड़ी। जन 
साधारण को सरकार की मुद्राश्क्रीति के कारण यथेप्ट कठिनाइयों का सामना 
, करना पडा | युद्ध के पश्चात्‌ स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद जो कुछु भी हम करना 
चाहते थे वह विभाजन के पश्चात्‌ की घटनाश्रों के कारण न कर सके | 
योरप के श्रन्य देशों की तरह हमारे सन्मुख यह समस्या नही है कि हम किस 
तरह युद्ध के कारण हुई क्षति की पूर्ति करे। हमें तो प्राथमिक अ्रष्याय से ही 
अपनी श्रार्थिक नीति का निर्माण करना है | हमें इस विपय का हल करना है 
कि छिस तरह से शीघ्रातिशीघ्र हम उत्तादन में वृद्धि कर राष्ट्रीय आय में भी 
वृद्धि करें तथा प्रति व्यक्ति आय में इंद्धि कर जन साधारण का आर्थिक 
जीवनस्तर ऊपर उठायें। इन सबका उत्तरदायित्व आज की सरकार पर है 
शोर यही कारण है कि शार्थिक योजना की आवश्यकता इतनी बढ़ गई है। 
युद्धकालीन वर्षो” में 'बाग्वे प्लान! ( 800702५ए ?]27 ) तथा और भी कई 
ऐसी योजनाओ्रों के नाम प्रकाश में आये, पर उसके पश्चात्‌ उनके विचारों के 
श्रनुसार कुछ प्रगट किया गया हो, यह हमें विदित नहीं | 
यद्यपि हम यह मानते ह कि हमें उत्पादन में वृद्धि करनी दे अन्यथा हमारे 
आर्थिक जीवन का अंत हो जावेगा, फिर भी भारत के पूर्ण विकास के लिए 
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आर्थिक योजना हा निर्माण करना सरल नहीं है। उत्पादन पूजी शोर श्रम पर 
निर्भर रहता है। ज्हाँ तक श्रमिक बग में स्थायित्र का प्रश्न उठता है. वहाँ 
उनमे व्याप्त श्रोदों गक अशाति के कारण हमें उनमे ग्रस्थग्ता ही दृष्टिगोचर 
होती है। श्रमिक व ने यह सोचा कि अपनी सरकार की उपस्थिति के कारण 
शायद उन्हे वे सब सुविधाएँ प्राप्त हो जावे, जो उनके जन्मसिद्ध अ्रधिकार हैं। 
यह उनकी भूल थी | लेकिन इसी कारण तो अभीतक उनमें स्थायित्व श्रा नही 
पाया है। वर्तमान उत्पादन के हास में श्र मक वगका यथष्ट उत्तरदायित्व है। 
इसी तरह मारत सरकार ने अपनी भावी श्राथिक नीति का जबतक स्पष्टीकरण 
नही किया था, तबतक रजी का भी श्रसहयोग रहा श्रीर श्राज भो हम पूर्ण 
विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि उसका पृणतः सहयोग प्राप्त है। 
इसके सिवाय जिन महत उद्यागे को भारत सरकार स्त्रव प्रारम करना चाहती 
है उसके लिए शायद उसे उपयुक्त टेकनिकल्ञ व्यक्ति भारत मे प्राप्त नहीं हो 
सकते इस्लिए हमे इस दशा में विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। ' 

आौद्योगिक योजना के अंतर्गत हमे कई और बातों का ध्यान रखना 
पड़ेगा | हमे यह निर्णय करना पड़ेगा कि देश के किस विभाग में कौन-से 
छद्योगो का प्रारंभ किया जावे। हम देश के सभी उद्योगों का विकास करना है 
और इस तरह से विकास वरना हे कि देश को कोई भाग अछ्ुत्ता' न रह जावे। 
इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की योजना प्रान्तो पर निर्भर 
न रह बर केग्द्रीय विषय हे ओर वही से उसका नियंत्रण किया जावे। हम 
आशा है कि ठीक ठीक आर्थिक योजना के प्रयोग के वाद हम अपनी कई उने 
कुरीतियो को दूर कर सकेंगे ।जनसे आज हम गत्त हैं। 
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गत महायुद्ध में युद्ध सम्बन्धी तथा अन्य झ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए 


. भारत के उद्यगों ने पूरी शक्ति से कार्य किया परन्तु फिर भी सरकार तथा 
: विशेषज्ञों का मत था कि अन्य देशो की अपेक्षा इस देश मे श्रौद्योगिक निर्माण 
' की एक विशेष श्रावश्यकता है| श्रोद्योगिक निर्माण का एकमात्र उद्देश्य 


केवल युद्ध जन्व आवश्यकताओ की पूर्ति ही नहीं वरन्‌ स्वतंत्र भारत के श्राथिक 
संगठन को भी एक श्रनिवार्य ग्रावश्यकता है। हमारे देश में ओोग्रोगिक 
निर्माण के उद्देश्य तीन हैं (१ ) देश मे प्राप्त सुविधाओं का श्रधिकाधिक 
विदोहन करके राष्ट्र-रपत्ति मे वृद्धि करमा, ( २ ) युद्ध काल के लिए आवश्यक 
वस्तुओं का निर्माण करके देश को भली भॉति सुरक्षित तथा सुदृढ बनाना, और 
(३) देश की अ्रधिक से ग्रधिक जनसंख्या के लिए उच्च तथा स्थायी धंघे काभी, 
प्रन्‍न्ध करना । इसके साथ-साथ युद्धकाल में हमारी वस्तुओं के विदेशी अहक 
मी श्रधिक बन गये हैं जिनको स्थायी रखने के लिए औद्योगिक निर्माण की 
शीघ्र आवश्यकता है। उद्योगों की उन्नत से ही हम बाह्य आहको को स्थायी रख 
सकेंगे । परन्तु इसके लिए. इतनी श्रधिक चिन्ता की आवश्यकता नहीं | 
राष्ट्रीय योजना-समिति-के निश्चयानुसार ''ओऔद्योगिक निर्माण का प्रधान उद्देश्य 
श्रभी देश को स्वावलम्बी बनाना ही होना चाहये »र विढेशों मे माल मेजना 
नहीं । परन्तु इसका यह श्रर्थ नही कि हम अमन्‍्तराप्ट्रीय व्यापार को उन्नतन कर | 
हमें सबसे पहले तो स्थानीय अनिर्मित माल तथा निर्मित-वस्तुश्ओं की अआव- 
श्यकता को देशवासियों के लिए पूर्य करना होगा | इसके पश्चात्‌ फिर बची 
हुई वस्तुओं को अन्य देशो में मेजने का मार्ग खोजा जा संकता है”? 
ओद्योगिक-प्ररूप के सम्बन्ध मे साधारणतः अनेक मत हं। बुछ विशेषज्ञों का 
कष्दना है कि “नवभारत में 'अ्रधिक उत्पादन” की इतनी समस्या नहीं हे जितनी 
देश की भारी जनसंख्या को “घंघा प्राप्त करने की? |” बड़े पेमाने के उद्योग घन्धे 
ही इस प्रश्न को नहीं सुलमका सकते। इन बड़े-बड़े कारखानों में तो वैज्ञानिक-यंत्र 
कूल्-७ * 
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जन-शक्ति की आवश्यकता को दूर करके केवल थोड़े व्यक्तियों को अपना दाह 
बनाते हैं और इस प्रकार वेकारी की समस्या और भी मीपण हो जाती है 
एसी अवस्था में थे विशेषज विकेन्द्रित कुटीर-धधों पर श्रधिक जार द्ते है। 
उनका कथन है कि केवल वे धन्वे जिनमे अधिक पूंजी तथा अ्रधिक ध्रम-शक्धि 
की आवश्यकता है और स्निम स्वभावतः एकाघिकार होना श्रावश्थक हे 
जैसे कोयला की खानें, संयान वाहन (रिप्षा|ए४०8) श्रादि ही बड़े पैमान पर 
होने चाहिए। उनके विचार में बढ़े पेमाने के कारखानों का कार्य प्राकृतिक 
वस्तओं को झटीर धंधो के लिए अनिर्मित मात बनाना मात्र हो है!” परनु 
हमारे देश की परिस्थितियों में यह कथन सत्य ओर उसके अनुरूप नकवी 
सकता । गत महायुद्ध के पश्चात भारत ही नहीं सारे रुंसार का आर्थिक 
नकश। वढल रहा है । सभी देश युद्ध के द्वारा शियिल हुई आर्थिक अवस्था हे 
निर्माण मे व्यस्त है। इसके साथ-साथ राजनैतिक परिस्थिति भी छिलत्र-गित 
और सभी राष्ट्र वृवीय महायुद्ध की तबारी में सलग्न है। कोरिया में युद 
चल रहा है। स्वेज मे भी झंगडा पेंदा हो गया है तथा #रान में ते $« 
मामले में इगलेरड और ईरान मे खीचा-तानी चल रही है। भारत के सामने 
भी काश्मीर की विक्रट समस्या हैं। इसलिए आवश्यकता है कि देश को समय 
बनाया जाय ताकि हमे दूसरों का मुंह न देखना पड़े | इस कार्य के लिए देश 
में बड़े-बड़े विशाल उद्योगों का निर्माण करना चाहिए जिससे उत्पादन कीयग 
शीघ्र बढ़े ओर देश की रक्षा के लिए सामग्री इकट्ठी की जा सके | हों, धंधे की ' 
दृष्टि से तथा कृपको को कृपि-कार्य से बचे हुए समय का उपयोग करके 
आवश्यकता की वस्तुएँ बनाने के लिए, हम ग्राम्य या कुटीर-धंघो का निमर्णि 
भी ग्रावश्यक समभते है | परन्तु देश के अ्धिकाधिक प्राकृतिक साधनों, 
जनसंख्या, देश की आवश्यकताओं तथा संसार की राजनैतिक परिस्थितियों 
को सामने रखकर इसमे बड़े पेमाने के कारखानों को अवश्य स्थापित करना/' 
होगा | इसके अतिरिक्त अभी तो देश मे श्रार्थिक संकट ने ही पैर जमा रखे 
हैं। इस समय तो देश में किसी जादू को मी सहायता से अत्यधिक उद्मादन 
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बढ़ाने की आवश्यकता है । हम सरकार की इस नीति की प्रशंसा करते हैं कि 
उसने पुराने विशाल कारखानों की उन्नति के लिए तथा नए-नए विशाल कार- 
खाने स्थापित करने के लिए सुद्दढ नीति से काम लिया हैं ओर इस प्रकार की 
अनेकों सुविधाएँ स्वीकार की हैं। सरकार ने स्वय श्रोद्योगिक कारखाने 
स्थापित किए हैं । 

जहाँ तक श्रौद्योगिक निर्माण की सौमा का प्रश्न है इसमे सन्देह नहीं कि 
विशाल कारखानो का विस्तृत रूप ही वतमान श्रावश्यकताओं को हितकर 
होगा | परन्तु केवल विचार-मात्र से ही सीमा का निर्धारण सम्मव नहीं। देश 
मे प्रात कच्चे मसाज, श्रम-शक्ति, पूंजी तथा पक्के माल को खपाने के लिए 
मण्डियो के विस्तार आदि वातो पर उद्योगों की निर्माण-सीमा अवलम्बित 
होगी ! सम्भव है प्रथम तीन वस्तु" विशाल कारखानो की शआ्रावश्यक्रतानुसार 
ग्रावश्यक रूप में और आवश्यक मात्रा में अ्रभी प्राप्त न हों सके | ऐसी 
अवस्था में भी हम ओद्योगिक निर्माण तो करना ही हे । कुशल श्रम-शक्ति 
पूंजी और आवश्यक कच्चा माल हम विदेशों से भी ला सकते हैं | 

पिछली शताब्दी से श्रव तक लगभग सभी ठेश उद्योगों के केन्द्रीकरण के 
पक्त में रहे हैं । इसका कारण यही था कि जिस स्थान पर उद्योगो मे खपाने 
के लिए. कच्चा माल तथा कारखानो को चलाने के लिए शक्ति, जेंस कोयला, 
विद्युत आदि मिलते गए उन्हीं क्षेत्रों मे उद्योगो का निर्माण होता गया और 
देश के अन्य भाग इससे अछुते रहे । उदाहरण के लिए लोहे के कारखानों का 
केन्द्रीकरण कोयले तथा लोहे के खानो के आस-पास बंगाल, विहार मे; जूठ 
उद्योग कक्‍लकत्ते के आस-पास, सूती कपड़े की निर्माणियाँ अ्रहमदाबाद तथा 
बम्बई मे केन्द्रित हो गई', परन्तु गत महायुद्ध मे उपस्थित हुईं परिस्थितियों ने 
यह सिद्ध कर दिया कि केन्द्रीकरण की नीति स्वथा उपयुक्त नही, विशेष कर 
भारत जैते विशाल देश में जहाँ जनसंख्या एक लम्वे-चौड़े क्षेत्र में फैली 
हुई है | देशवासियों को रोजगार देने के लिए उद्योगो का विकेन्द्रीकरण एक 
अनिवाय आवश्यकता हो गई है और अब- हमे देश का ओद्योगिक-निर्माण 
इस भोति करना है कि भारत के सभी क्षेत्रों में छोटे-बड़े उद्योग-धथे स्थापित 
हों और इस प्रकार सम्पूर्ण देश की वेकारी की समस्या मी सुलक जाय! 
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सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समी दृष्टिकोणों से श्राज विकेल्द्रीकरण 
की ग्रावश्यक्रता है। उन ज्ेंत्रों मे जहाँ उद्योगो का केन्द्रीकरण हुआ है, देश 
की अधिकाश जनसंख्या रोजगार की नीयत से एकत्रित हो गई है और किसी ' 
किसी स्थान पर तो इतनी श्रधिकता हो गई है कि इन स्थानों पर स्वास्थ्य तथा 
आध्यात्मिक और नेतिक ब्रद्ध में ग्रथिक बाधा हुई श्रीर रोगादि के भयकर 
दुरिणाम हुए हैं। इस हानि-मय को दूर करने के लिए विकेन्द्रीकरश ही एक 
रुघा उपाय हो सकता है। जापान वी ओ्रौद्योगिक उन्नति का रहस्य विकेन्दी- 
करण है। आर्थिक दृष्टिकोश से भी उद्योगों का केन्द्रीकरण उपयुक्त नहीं। 
इस प्रकार देश के बुछु स्थान तो उन्ननिशील हो जाते हैं तथा अन्य अधिशश 
भाग, जहाँ उद्योग नही होते, आशिक दृष्टि से पिछुड जाते हैं. जिसके परिणाम 
स्वरूप आर्थिक विपमता तथा देशवासियों के जीवनस्तर में भारी भ्रन्तर हो 
जाता है। कुछ स्थान तो उद्योगशील हो जाते हैं श्रौर देश का अधिक भाग 
कृपि या अ्रन्य अपर्याप्त साधनों पर ही श्रवलग्वित रह जाता है। कुछ मांग 
घनी-मानी तथा शेप साधारण क्हलाने हगता है जिसका दुष्परिणाम पू जीवाद 
हमारे सामने है। ग्राज की राजनैतिक परिस्थिति विकेन्द्रीकरण के प्त मे 
ही है। वतमान युग संघ तथा युद्ध का युग है। श्राघुनिक युद्ध में अ्रकाश पे 
उड़कर विध्वसकारी बम्ब गिराना एक साधारण बात हा गई हैं। ऐसी अवस्था 
में यदि देश की सभी उद्योग शक्ति एक ही स्थान पर केन्द्रित हुई तो किसी भी 
समय युद्र कान मे थोड़े ही वम्ब गिराकर शत्रु, देश की सम्पूर्ण शक्ति को नह 
कर सकेगा श्रौर फिर देश को अपनी शक्ति खोकर शत्रु के आसरे ही रहना 
पड़ेगा । इसका एक मात्र उपाय विकेन्द्रीकरण हे। यह वात संसार वो गत॑- 
महायुद्ध के श्रनुभव से प्रत्यक्ञ है। इसके अ्तिरिफ शान्ति काल में भी केसरी 
करण राजनैतिक हित में नहीं। श्राश्चर्य होगा कि देश के उन प्रांतो मे, जहाँ 
उद्योगों की श्रधिक भरमार है तथा उन श्रान्तों मे जहाँ या तो कोई कारश्षाने' 
नहीं है या जहाँ हैं भी तो उतने नहीं हैं, पारस्परिक वैमनस्य के चिह्न दृष्टिगोचर 
हुए ह जो केन्द्रीकरण की योजना'से और श्रधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए देश 


की श्रार्थिक विषमता को सन्तुलित करने के लिए उद्योगों का विकेन्द्रीकरण ही 
एक रामबाण ओरोषधि है | 
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नव भारत के श्रौद्योगिक निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है 
के बड़े-बड़े वर्तमान उद्योगो का तथा नए बनेने वाले विशाल उद्योगों का 
ग्रधिपति कौन हो--सरकार या जनता १ अब तक भारत की सरकार विदेशी- 
प्रकार थी श्रीर विशाल उद्योग जनता की पेजी से खड़े थे । दोनो ही मे अज्ञात 
हूप से संघर्ष था | परन्तु श्रव मारत का शासन भारतवासियो के ही हाथ मे है। 
इस प्रश्न का मूल्य अब और भी श्रधिक वढ़ जाता है। इस विपय में कई मत 
हैं। दुछु लोगो का कथन है कि देश के उद्योग-धंधो का स्वामित्व, श्रधिकार 
तथा नियत्रण सरकार के ही हाथ में होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार भारी-भारी 
लाभ जो कुछ इने-गिने पजीपतियों को जेबो मे चले जाते ई सरकार को 
जनता का सेवा के लिए प्राप्त हो सकेगे श्रौर सरकार को इन उद्योगो को चलाने 
के लिए पूजी भी अधिक मात्रा में थोड़ी व्याज-दर पर मिल सकेगी | इसके 
श्रतिरिक्त यह भी कहा गया है कि उद्योगो के सरकार के हाथ मे होने से 
श्रमजीवी अधिक से अधिक कार्य करेंगे क्योकि वे समझ लेंगे कि अ्रव प्र जीपति 
इसके स्वामी नहीं वरन्‌ सरकार के रूप मे सम्पूर्ण जनता ही इसकी मालिक है 
ओर इस प्रकार उत्पादन काय में अधिक इृद्धि होगी। दूसरी विचारधारा है 
कि सयुक्त श्रमेरिका की भोति जनता ही उद्योगो की अधिपति रहे »परोर सरकार 
का .उन पर थोड़ा वहुत नियन्त्रण रखा जा सकता है। हमारे विचार मे देश की 
आध्िक विषमता को मिटाने के लिए, दं।नो ही विचार-घाराएँ समयानुकूल नहीं 
रहेंगी | कॉर्ग्रेंस ने १६३१ में ही घोषित किया था कि सरकार के श्रधिकार में 
आधाय-उद्योग ( [(८ए-7900807८5 ) ( यंत्र बनाने के कारखाने; रसायन- 
पदार्थ-निर्माणियों; जहाज, मोटर, इजिन, श्रादि बनाने के कारखाने; शक्ति 
उत्न्न करने के कारखाने, खनिज तैल, लकडी, कोयला आदि ) रेल मार्ग, 
जलमार्ग, समुद्रमार्ग तथा श्रावागमन के साधन होने चाहिएं ओर उनका 
नियन्त्रण भी सरकार के हाथ में ही हो। अखिल-राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों 
( 99870 ॥7008074८5 ) का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है क्योकि इनका 
जनता के नियंत्रण में रहना राष्ट्र के हित में नहीं। हमारे विचार में ऐसे 
उद्योगो को, जिनमे लाम की अ्पेत्षा कर ,(!'५5४) का अधिक महत्व हो, सरकार 
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को अपने भ्रधिकार मे ले लेना चाहिए क्योकि इससे, नियन्त्रण होने के अ्रतिस्कि, 
सरकार की आय मे कमी नहो हो रुकती | ऐसा सुकाव-राष्ट्रीय-योजना समिति 
मे भी देश के सामने उपस्थित किया था। ( राष्ट्रीय योजना-समिति-रिपोर्ट 
प्रृ सं, ३८)। परन्तु सभी प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीकरण आज उपयुक्त नहीं। 
डा जान मथाई ने रेल किराया मे इृद्धि करने के पक्ष में भाषण देते हुए एक 
बार यह चेतावनी दी थी कि देशको भिन्न-भिन्न प्रकार की श्रनेकी कठिनाइयो को 
सुलमाये बिना राष्ट्रीवकरण > विस्तृत पुरोगम पर अभी कोई कदम नहीं उठाना 
चाहिए | झारत सरकार थ्रमी सफल उद्योगपति नही वन सकती | डा० मथाई 
ने भ्रपमी अगली धोषणाओं मे इस वात पर जोर दिया था कि भारत के श्रोग्रो- 
गिक निर्माण में अभी जनता का ही व्यक्तिगत हाथ होना देश के हित मे हे 
सकता है परन्तु इन सभी पर थोड़ी-बहुत देख-रेख सरकार की अवश्य होनी 
चाहिए। जन-लाभ के उद्योग जैसे विद्युट-वितरण, जल-वितरण, आवागमन 
आदि सरकार के अधिकार में हेने चाहिए, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे 
प्रान्तीय सरकार हो अथवा स्थानीय | श्राधाय उद्योग ( |६९ए 770080768 ) 
तथा रेक्षा-उअ9 गो का सवथा राष्ट्रीयकरण होना ही अनिवाय है| इसके अतिरिक्त 
श्रत्य उद्योगों को थोड़ी-योडी सहायता देकर जनता को उनका च्यक्तिगत-स्वामी 
चनाया जा सकता है | इनमें भी जिन उद्योगो को सरकार कुछ वित्त सहायता दे 
उन पर वह अ्रपना कुछ नियंत्रण रक्ले जिससे जात होता रहे कि सरकार की 
नीति का सर्वथा पालन किया जा रहा है या नहीं। इस प्रकार-'सरकारः तथा 
'जनता' दोनो के द्वारा नियंत्रित श्रोर संचालित उद्योग-धंधों की सम्मिलित 
योजना सारत की व्यावहारिक ओद्योगिक योजना होनी चाहिए। सरकार यां 
जनता दोनो में से कोई भी अकेले ही इस योजना को सफल बनाने के योग्य 
नहीं। सम्मिलित समाज अर्थात्‌ सरकार श्रौर जनता ही एक ऐसा आधार है 
जिसके द्वारा सभी भारतवा्सी देश को कंगाली, भूख, अजान, रोग तथा अवनति 
के दुर्दान्त चंगुल से उमारने के पुण्यकार्य में सहायक हो सकते हैं। डाक्टर 
लोकनायन्‌ , ने इसे 'मैनेजेरियल इनामी! के नाम से पुकारा है। 

ऊँसा कि पहिले उल्लेख किया गया हे, भारत के औद्योगिक निर्माण के 
लिए कच्चे माल का देश में कोई श्रमाव नहीं | भारत ने तो विदेशी कारखानों 
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| अनेक वर्षो तक कच्चा माल दिया है | फिर अपने उद्योगो को क्या कमी होनी 
एहिए.। देश के अनेक प्रकार के कच्चे माल का विदोहन करके या तो उद्योगो 
5 अभाव मे प्रयोग नहीं किया गया ओर या उनका विदोहन ही नहीं किया 
या। फिर भी विदेशा से कच्चा माल आयात करने पर अनेक वार जोर दिया 
ता है। स्मरण रहे कि यदि हमने अपने ही देश के सभी कच्चे माल का सर- 
क विदोहन किया तो हमें कच्चे माल की कोई कमी नहीं। सारत के श्रौद्योगिक 
उर्माणु की योजना के अ्रन्तर्गत हमें केवल कारखानो को ही बनाकर खड़ा नहीं 
र देना है'वरन्‌ उनके लिए कच्चे माल का उत्पादन या निर्माण करने की 
पेजना बनानी है। वैज्ञानिक-योजना-निर्माण में तो देश में प्राप्त समी माल 
ग विदोहन करके देश में ही स्थित उद्योगों के उपयोग के लिए उपयुक्त वनाना 
गा। कृषि के पुनर्निर्माण एवं वन तथा खनिज-पदार्थों का विदोहन करने से 
श की सभी आवश्यकताओं के लिए देश मे ही अधिक मात्रा मे कच्चा माल प्रात्त 
रके उद्योगो को निकट भविष्य में उन्नत बनाया जा सकता है। हा, कुछ ऐसी 
स्वुएं अवश्य हैं जो हम विदेशों से ही मेंगानी होगी । ये वास्तव भें कचा माल 
ही वरन्‌ यंत्रादि तथा अन्य पूंजीगत माल और कुशल भ्रम है जो हमारे 
शशाल कारखानो के लिए. श्निवाय है| इन यंत्रादि अनिवाय वस्तुओं फो हमें 
हर से ही श्रायात करना होगा। इस कार्य मे दो समस्याएँ उपस्थित हो 
कती हैं | एक यह कि इन वस्तुओं के लिए. धन कहाँ से प्रात्त हो और दूसरी 
है कि कौनसा देश हमारी इन श्रावश्यकताओं की पूर्ति करे | अस्तु, पहिली 
मस्या को सुलझाने के लिए निकट भविष्य तक हमें चिन्तित होने की आवबश- 
कता नहीं। भारत ने विश्व वेक से ऋण लिए हैं और आगे भी ऋण लेकर 
ग़म निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे निर्यात के बदले में ऐसी 
स्तुश्ना का ग्रायात किया जा सकता है। दूसरे प्रश्न के लिए हमें विशेषतः 
मरी का पर ही निर्भर रहना है | ग्रमरीका ने हाल ही में कई सुविधाएँ देकर 
मारी सहायता की है--अन्न दिया है, कुशल श्रमिक भेजें हैं, यंत्राद भेजे हैं तथा 
नये मुविधाएँ भी दी हैं। श्राशा है इसी प्रकार सहायता मिलती रहेगी | भारत 
रकार ने जमनी, जापान तथा इंगलेंड से भी कुशल कारीगर बुलाकर कारखाने 
लाये है | इसलिए इस विषय में अ्रधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 


१०४ ओऔद्योगिक-निर्माण का रूप 


ओ्ौद्योगिक निर्माण में तीसरी समस्या श्रम-वर्ग की है। ओऔद्येगिक उत्नति 
के लिए कुशल ( 9).]८0 ) श्रम की जितनी श्रावश्यक्रता है उतनी श्रकुशत 
( एछतत०त ) अमिवों की नही। इस समस्या को हल करने के लिए. : 
प्रभिको की उनित शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये और यह भी देखना चाहिए 
कि इस प्रकार शिक्षित श्रमिकों को उचित भृति पर कार्य भी मिल जाता है या 
नहीं। परन्तु निकट भविष्य मे कुशल श्रम केसे प्राप्त हो * इस प्रारंभिक श्रवस्था 
में कुशल श्रमिक बाह्य देशों से लाकर उद्योग-निर्माण मे लगाए जा सकते हैं। 
श्रमिकों को इतनी अ्रधिक भूति देनी होगी कि वे अपनी कार्य कुशलतां को जीवित 
रखकर उसमे वृद्धि कर सके। जैसा कि पश्लि सुझाया गया है कुछ उद्योग 
जनता के अधिकार त्था नियत्नण में भी रहने अनिवार्य हैं । ऐस। अवस्था 
उत्पादन की वृद्धि के लिए उद्योगपतियों तथा श्रम-वर्ग के संघर्षों को रोकना 
होगा | उद्योगपतियों को श्रम-भूति उचित मात्रा मे देनी होगी। सरकार को 
इस पर पर्याप्त नियत्रण रखना होगए। 

कहा गया है कि भारत में पूंजी संकुचित हे। देश में पूंजी का श्रमाव 
तो दे ही परन्तु जो कुछ पजी विद्यमान है वह भी देश के उद्योगो के लिए 
नही प्राप्त होती। इस पी के प्राप्त न होने का कारणः पं जी प्राप्त करने की 
सुन्यवस्था का »भाव तथा ऐसी पी के स्वामियों वी मने ध्रति ही है | दूसरी 
बात यह तो हे है कि पूंजी प्राप्त करके उद्योगों भें लगाने के साधन भी देश 
में उपलब्ध नही। इसके लिए सरकार को मुद्रा- मण्डियो का विकास करना होगा, 
अधिकोपण प्रणाली को भी विस्तृत करना होगा तथा प॑जी वाले व्यक्तियों के 
इृदय मे उद्योगों के प्रति विश्वास जमाकर प्जी प्राप्त कब्नी होगी | यह बात त। 
हमार देश वी पुडी की हुई | निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी पूंजी 
लेने में कोई दोप नहीं। कुछ लोग विदेशी पंजी भारत मे लगाने के विचार मे 


सहमत नही | परन्तु लगभग सभी राजनीतिश, समी श्रथ-शास्त्री विदेशी पंजी | 
को कुछ नियंत्रण के साथ भारत के उद्योगो में लगाने के पक्ष से हैं। समान 


यादी नंता श्री ज्यप्रकाश नारायण ने भी औद्योगिक-उत्पादम की वृद्धि के विषय 
में भाषण देते हुए कहा था कि नए-नए उद्योग स्थापित करने तथा पूर्वस्थित 
विशाल उच्योगा के विस्तार के लिए श्रावश्यक विदेशा प॑ जी ले लेनी चाहिए। 
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विदेशी पूंजी का नियंत्रण भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकता है। उसको 
राष्ट्र महत्व के उद्योगों भे तथा सक्षा-सम्बन्धी उद्योगों मे नरी लगाना चाहिए 
जिससे उन पर किसी भी प्रकार से विदेशियो का आधिपन्य हो जाय | ऐसे 
उद्योगों मे ज्निवी ।नर्माए-क्ला भारतवा स्यो को जात नहो »र न निकट 
भविष्य में ज्ञात होने की सम्भावना हो विदेशी पृजी, स्र्भदारे के साथ 
स्वामित्व अधिकार को देकर भी लगाई जा सकती है। यह विदेशी पू जी 
विव्शों से सरकार या ज्नता द्वारा ऋण लेकर ही लगानी चाहिए जिससे 
विदेशी पूजीपतियो का £॥धपप्य न रह रूवे | विव्शी प्‌छी को दिना सरकार 
की शा के देश के विस उद्योग घंघो में नहीं लगाना चाहिए. | 

नव मारत का श्रैद्योगिक निर्माण केवल विशाल उद्योगों के स्थापित करने 
से ही सर्वाड्ग पूर्ण नही कहा जा सकता । जब तक विशाल उद्योगो के साथ- 
साथ ग्राग्य या कुटीरस्‍-धंधों का निर्माण न क्या जाय तव तक वेकारी की 
समस्या शत प्रतिशत हल नही हो रुकती । आमों मे छोटे छोटे ब॒ टीर-घघे जैसे, 
कपड़ा इनना, सत कातना, लकड़ी श्लौर चमड़े का काम, वतन बनाना, कागज़ 
तथा बीडी बनाना, ठेल घानी, टोकरी बनाना आदि श्रादि यदि स्था।पत हो जाएँ 
तो कृपयों को उनके कृपकाये से बचे हुए समय में कुटीर-धंधो द्वारा अपनी 
आवश्यकताश्ो की र्ति करने का अवसर मिलेगा । नव भारत में इस योजना 
को सफल बनाने के लिए कुछ अ्रसुविधाएँ हागी | इन धंघो क लिए अनिर्मित 
द्रव्य, राजस्व, वस्तुविक्रय की सुविधाएँ देना तथा इनको विशाल उद्यागों की 
प्रतियोगता से भी सरकार को रक्ता करनी होगी। 

भारत का उत्थान बिना ओऔद्योगीकरण और वह भी शीघ्र किए. बिना 
नहीं हो सकता। हमे आ्राशा है कि नवमारत की राष्ट्रीय-सरवार इस योजना 
पर विचार कर देश के औद्योंगक निर्माण मे अधिक विलम्ब न करगी। 


१६--उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 


आधुनिक काल में सभी देशों में श्रीद्योगिक उन्नति हो रही है। जन- 
साधारण के जीवन-स्तर में परिवतन हो रहे हैं | प्रति-व्यक्ति वार्पिक-श्राव 
पर्याप्त मात्रा में बढाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मजदूरों तथा सामान्य जनती 
की दैनिक आवश्यकताओं को पर्याप्व पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया जा 
रहा है। पाश्चात्य देशो मं हर एक व्यक्ति के लिए. भूख, बीमारी, वेकारी 
इत्यादि कठिनाइयों से बचाने के पूरे प्रयत्न किए. जा रहे हैं। यह सब कुर्छ 
उत्पाठन वृद्धि के द्वार ही सम्भव हो सकता है श्रोर उत्पादन-दृद्धि के लिए 
उत्मादन के साधनों का टौक प्रकार से संगठन होना आ्रावश्यक्रीय है, तथा 
पाश्चात्य देशों में ऐसा हो भी रहा दै। उत्तादन-कार्य में दो प्रकार से प्रगति 
हो सकती है | एक तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्पादन कार्य, जैसे वह 
चाहे, वैसे ही चलाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाये | सरकार की शोर से उस 
कार्य में कोई हस्तक्षेप न हो। इसको व्यक्तियाद या स्वेच्छावाद कहते हैं। 
दूसरा मार्ग यह है कि उत्पादन के साधनों का स्व्रामित्व सरकार के हाथों में हो 
तथा वही उद्मादन-क्रियाओं का नियंत्रण करे। आधुनिक ओऔद्योगिक क्रान्ति 
के आरम्म मे श्रथंशास्त्री पहिले मार्ग के पक्ष में थे । उसी नीति का बहुत समय 
तक प्रयोग किया गया । इसका परिणाम यह निकला कि संसार मे पूँ जीवाद 
बन गया तथा मजदूर तथा प्र जीपतियों में संघ होने लगे | इच्लेण्ड' तथा 
श्रन्य परिचमो देशो के श्रार्थिक इतिहास के श्रध्ययन पे शात होता हे कि 
व्यक्तिबाद की नीति से समाज को क्षति श्रवश्य पहुँची | फलतः ऐसे कानून 
चने जिनसे उत्तादन तथा वितरण सम्बन्धी कार्यों में सरकार को पर्याते 
अधिकार मिलने लगे | 

प्रश्न यह ह कि देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ सरकार का क्या 
सम्बन्ध हो ! इस सम्बन्ध भे राष्ट्रीयररण के कई रूप होते है जिनमें से मुख्य 
तीन हं।, एक तो यह कि सरकार हो उद्योग-घंधो का प्रवन्ध तथ। संचालन करे 
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ओर उसमे लगाने के लिए. आवश्यक पूंजी भी जुटावे। इस प्रकार सरकार 
उद्योगो का स्वामित्व और नियन्नण अपने पास रकखे; दूसरा यह क्लि उद्योगो का 
सचालन तथा प्रबन्ध व्यक्तियो के हाथ में हो और वे हो लाभ-हानि के 
अधिकारी हो परन्तु उनका नियंत्रण सरकार के हाथ में हो, तीसरा यह कि 
सरकार उद्योग-धंघों का सचालन करे परन्तु पू जी जुटाने तथा प्रबन्ध का काम 
व्यक्तियों के ही हाथ में हो, पू जीवादी देशों में भी आज उद्योग-धंधों की 
पूर्ण स्वतन्त्रता पू जीपतियों के हाथ में नही रही हे । वहाँ भी लाभ का नियंत्रण , 
मूल्य-निर्धारण तथा कर-नीति के द्वारा सरकार उत्पादन की इकाइयो पर उचित 
नियंत्रण रखती है | एकाधकार-््तेत्र में तो सरकार मूल्य निर्धारित करने का 
काम स्वय ही करती है । रूस में सभी आर्थिक क्रियाएँ सरकार के अधिकार 
मेहँ ओर इड्ललेए्ड जैने पूजीवादी देशो में भी राष्ट्रीकरण की मोग बढ़ती 
जा रही है। हमारे देश मे भी उद्योगों के रा्ट्रीयकरण की लहर चली हुई है । 
राष्ट्रीय सरकार ने रिजब बेक झ्ॉफ इण्डिया जैसी संस्था को तो श्रपने स्वामित्व 
मे ले ही लिया है। रेले केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व मे श्रा गई हैं तथा कुछ 
राज्य सरकारो ने मोटर सबिस का राष्ट्रीयवरण कर लिया है । ऐसी परिस्थिति मे 
हमारे सामने प्रश्न यह हे कि हमारे उद्योग धंधों की उन्नति का रूप क्‍या होना 
चाहिए, राष्ट्रीयररण या व्यक्तिवाद | इस विपय में निश्चित करने से पहिले हमे 
श्रपने आर्थिक आदर्श और उद्देश्य निश्चित कर लेने चाहिए और उसके 
पश्चात्‌ उन्हें क्रियात्मक रूप देने के लिए उचित साधनों का प्रयोग करना 
चाहिए | हमारा आशिक ध्येय स्पष्ट है। हमे देशवासियों का जीवन-स्तर उँचा 
करना है जिसमे उन्हे खाने-पीने की पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो, पहिनने के लिए 
कपड़ा मिले, रहने के लिए साफ खुला हुआ मकान मिले और स्वास्थ्य तथा 
शिक्षा क्री उचित सुविधाएँ प्राप्त हो । हमारे आदरशों में वर्ग संधर्ष को कोई 
स्थान नही होना चाहिए । इन आदर्शों की पूर्ति दो बातो पर निर्मर है--(१) 
उत्तादन में बढ़ोत्तरी हो, (२) वितरण-प्रणाली मे उचित परिवतन हो | हमारे 
देश में उत्पादन वी भी कमी है तथा वितरण की प्रणाली मी सुब्यवस्थित नहीं 
है | हमारी आ्िक नीति ऐसी हो जिससे उत्पादन बढ़े, प्रति-व्यक्ति वापिक आय 
में बढ़ोत्तरी हो, कृप उन्नत हो. बड़े-छोटे सब प्रकार के ड्द्योग बनाए जाएँ 
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तथा विनग्ण प्रणाली सुव्यवस्थित हे । यह तो निश्चित ही है कि उत्पादन मे 
बढ़ोतरी कप, घरेलू घंधों तथा बड़े पैमाने के विशाल उद्योगो द्वारा ही हो 
सकती है। इन सभी साधनों को उन्नत करना आवश्यक है। परग्तु देखना 
यह है कि धंधों का राष्ट्रीकरण हो अथवा इनकी व्यवस्था का भार तथा 
उत्तरदायित्व व्यक्तियों त्था कम्पनियों पर ही छोड दिया जाय | उद्योगों के 
राष्ट्रीयक्रण के विपय मे हमारे देश में दो ॥बचारधाराए हो चली हैं। बुद्ध 
लोगों का बहना है कि देश में उद्योगों का शीघ्र ही राष्ट्रयक रण होना चाहिए 
जिस्से पृ जीवाद का श्रन्त हो श्रोर बर्ग-रुघप वी समस्या समाप्त हो जाय। 
दुसश मत है कि हमारी सरकार श्मी उद्योग का प्रबन्ध एवं सचालन बरने के 
योग्य नहीं हुई है इसलिए इनका प्रवन्ध व्यक्त के अधिकार में ही रहना 
चाहिए। ध्यक्तिवादी विचारधारा के पक्ष वालो ने बुछु ऐसे तक दिए हैं. जो 
राष्ट्रीयव रण वा विरोध बरते हैं | उनका कहना है कि-- 

(१) प्रत्येक उद्योग-धधे में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा-वहुत हानि- 
भय रहता है। सरकार को उद्योगों का राष्ट्रीयरण करके इस हा.न-मूय को 
अपने सिर मोल लेना न ठीक है और न वाहछ्ुनीय ही । 


(२) उद्योग-धधों को चलाने के लिए कुछ व्यक्तिगत योग्यता और 
साहस की आवश्यकता होती है। सरकारी कर्मचारियों में यह योग्यता और 
साहस नही होता श्रीर न उनमे इनका कुछ अनुभव ही होता है | श्रतः सरकार 
उद्योगों का ठीक-ठीक संचालन नहीं कर सकती। 


(३) सरकार उद्योग चलाने के लिए. आवश्यक माज़ा मे पूंजी इकटी 
नहीं कर सकती । 


(४) सरकार को उद्योगों में काम करने के लिए. कुशल मिस्त्रियों तथा 
इंजीनियरों की जो आवश्यकता होगी उसे वह उतनी सरलता से पूण नहीं कर 
सकती जितनी सरलता से व्यक्तिगत उद्योगपति कर लेते हैं। ऐसी अवस्था में 
यह भय होना है कि राष्ट्रीयकरण से उद्योगों की उत्तादन-शक्ति बढ़ने की जगह 


उल्टी गिरने लगेगी जिससे समाज और देश को और भी अधिक हानि होने की 
सम्भावना है | 
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परन्तु इन कारणों से ही राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को टाला नहीं जा रूकता ॥ 
प्रो० के ० टी० शाह ने उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे निम्न तके दए ईं'- 

(१) उद्योगों का स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार के अधिकार में आने से 
उद्योगों में संगठन आए गा तथा बचत भी होगी | 

(२) शाष्ट्रीयकृत उद्योगों मे जो लाभ होगा वह जनता के हित में व्यय 
किया जा सकेगा ) इससे सरकार के हाथ मजबूत होगे और फिर उसे जनता 
पर भारी-भारी टैक्स लगाकर अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रदेगी | 

(३) राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों का ध्येय जनता की सेवा करना होगा न कि जनता 
का शोपण करके भारी-मारस लाभ कमाना | इससे देश के आर्थिक क्लेबर में 
हृढता आएगी तथा जन साधारण की उन्नति होगी | तव पुंजीवाद और वर्ण 
संघर्ष के दोप नही रहेगे । 

(७) राष्ट्रीयक्ृूत उद्योगों में श्रमिकों को श्रपनी-अपनी रुचि के अनुसार 
पूरा पूरा रोजगार मिल सकेगा | श्रमिकों को शिक्षा तथा उनके कल्याण का 
समुचित प्रबन्ध होगा और श्रम-शोपण वी समस्याएँ न रहेगी। 

(५) उद्योगों का राष्ट्रयकरण होने से देश मर में स्थान-स्थान पर उद्योग 
स्थापित होगे | सरकार को व्यक्तियों की भाँति विशेष प्रदेश मे हित न रहेगा | 
इससे उद्योगों का विकेन्द्रीक रण स्वतः ही हो जायगा तथा देश के हर एक भाग 
मे लोगे को रोजगार की सुविधाएं हो जाएँगी | 

इसी प्रकार उद्योगों के राष्ट्रायकरण के पक्ष शरीर विपक्ष में युक्तियाँ दी 
जाती है परन्तु उचित बात तो यह है कि ये सभी वातें परित्थिति के अनुसार 
बदलती रहती हैं| आर्थिक मामलों में देश, काल ओर परिस्थिति के अनुसार 
परिवर्तन हुआ करते हैं और होने भी चाहिए । प्रारम्म में रूस ने सामू(हक कृषि 
प्रणाली न रखकर व्यक्तिगत क्वांप-प्रणाली ही रक्‍्खी थी परन्तु समयानुवूल उनमें 
उचित परित्रतन होते-होते ग्राजकल्ल वह सामूहिक क्रृषि-प्रणाली हो गई है। 
हमारी वर्तमान त्थिति मे राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र सीमित ही है। कुछ उद्योग- 

घन्घे तो ऐसे हैं. जिनका राष्ट्रीयकरण होना बहुत आ्रावश्यक हैं। रेल, सड़क 
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तथा अन्‍य मुख्य यातायात के साधनो का तो राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए। 
बहुत से आधार-भूत घन्धे ऐसे हँ जिनका ठीक ठीक ग्वन्ध और संचालन सर- 
कार अच्छी तरह से कर सकती है। भारो रसायनिक पदार्थ तथा मशीन बनाने के 
कारखानों, कल-एजें बनाने के कारसानो का भी राष्ट्रीयकरण करना आ्राव- 
श्यक है क्योकि इनके लिए पर्यात मात्रा में पुजी का प्रबन्ध करना तथा देश 
हित के लिए उनक्रा सचालन करने का प्रवन्ध सरकार अच्छी तरह कर सकती 
है। ऐसे उद्योगा को, जिनमे उपभोग्य वस्तुएं वनती हैं, व्यक्तिवाद के आधार 
पर ही छोड देना उचित है, परन्तु सरकार का इन पर नियन्त्रण अबर्य होना 
चाहिए । छोट पैमाने के उद्योगो तथा कुटीर-धन्धो को सरकार के अधिकार में 
देने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी इनके संचालन मे जिन साथनों दी 
आवश्यकता होती है उनके सम्बन्ध में सरकार को सहायता अवश्य करनी 
चाहिए। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो या नहीं सरकार को यह अवश्य देखना 
चाहिए कि देश के सभी भागों मे श्रौद्योगिक उन्नति हो रही है या नही | उद्योग 
सम्बन्धी नई-नई खोज करने मे, माल बिकवाने में तथा इस सम्बन्ध में व्यक्ति- 
गत सचालको को आवश्यक जानकारी देने का काम सरकार को करना चाहिए। 
विभिन्न प्रान्‍्तो की आवश्यकताओं के अनुसार धन्धों का स्थानीयकरण सरकार 
का उत्तरदायित्व है | 

हमारे उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के विवादग्रस्त विषय को सरकार की ओऔद्यो 
गिक नीति ने अगले दस वर्षो' तक लगभग समाप्त ही कर दिया है । सरकार 
का मत है क्रि देश के आर्थिक उत्थान के लिए, राष्ट्रीय सम्पत्ति मे वृद्धि करने 
को आवश्यकता हे शोर इस उद्देश्य के लिए. सब सम्भव साधनों से देश मे 
उत्पादन बढ़ाना चाहिए | सरकार यह भी समभती है कि यदि उत्पादन वढाना 
है तो देश के वर्तमान औद्योगिक कलेवर को नहीं छूना चाहिए | सरकारी नीति 
की घोषणा करते हुए पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि ' “इस विपय में 
( उद्योगों के राष्ट्रीयकरण ) कोई भी कदम उठाते समय यह देखने की आवश्य- 
कता है कि देश सें वर्तमान आर्थिक कलेवर को कोई हानि न पहुँचे | देश और 
संसार की वर्तमान परिस्थितियो को देखते हुए वर्तमान कलेबर को बिल्कुल भंग 
कर देने से आशिक विकास को गहरी चोट लगने की आशंका हो सकती है । 
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इसलिए यह आवश्यक है कि इस क्लेवर को शनेः शने: बदला जाय” हमारों 
सरकार के पास उद्योगो के स्वामित्व ओर संचालन का उत्तरदायित्व लेने को 
शक्ति अभी नहीं है। स्वर्गीय सरदार पटेल ने इस विपय में एक वार कहा था कि 
सरकार मे उद्योगो को चलाने की न योग्यता हे और न शक्ति | अतः इन्हे 
व्यक्तिगत प्रबन्ध में ही छोड़ना होगा। राष्ट्रीयक रण के विषय में काग्रेस आर्थिक 
प्रोग्राम कमंटी का मत है कि देश-रक्षा तथा जनता के लिए आवश्यक बस्वुएँ 
बनाने वाले ड्द्रोग-धन्वे तथा आधार-भूत उद्योग सरकार के आधीन होने 
चाहिएँ। जो उद्योग समस्त देश के हित मे आवश्यक है वे भी सरकार के आधीन 
कर दिए जाएँ । सरकार ने अपनी श्रोद्योगक नीति मे स्पप्ट कर दिया है कि, 
पुराने उद्योगी का दस साल से कम समय मे राष्ट्रीयकररण करने का कोई प्रश्न 
नही है | परन्तु हमारी राय में इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का समय निश्चित करना 
ठीक नहीं है क्योकि उद्योगपति इस वात से भव खाकर इनमे श्रपनी पंजी 
लगाना बन्द कर ठेंगे । यदि दस वर्षो' मे हमारी आर्थिक व्यवस्था संगठित 
हो जावे और सरकार इस भार को सेंमालने के योग्य बन सके तो राष्ट्रीयकरण 
सफल हो सकता है। थदि जल्दबाजी में आकर अमभी-श्रभी उद्योगो का राष्ट्रीय- 
करण किया गया, जेसा कि कुछ लोग कह रहे हें, तो उत्पादन व्यवस्था विल्कुल 
भग हो जाबगी और समूचा आ्िक कलेवर छिन्नभिन्न हो जायगा | राष्ट्रीयकरण 
करने से पहले इस बात की आवश्यकता है कि योजना बनाई जाय कि किस 
प्रकार राष्ट्रीयकरण हितकर होगा ? कौनसे उद्योगों का पहिले राष्ट्री यकरण होना 
चाहिए?! किस प्रकार उद्योगा को व्यक्तिगत स्वामियों से प्राप्त किया जाय ! 
उनको बदले में क्या दिया जाय ? तथा फिर उद्योगों का प्रवन्ध तथा संचालन 
कैसे किया जाय ? इन सब वातों को निश्चित करने के वाद ही राष्ट्रीयकरण के 
विपय में सोचना चाहिए ! 
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१७--ओद्योगिक-च्ेत्र सें केन्द्रीय सरकार 
देश की वतमान स्थिति में उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की योजना को व्याव- 
हारिक न जानकर केन्द्रीय सरकार श्रपने नियन्त्रण श्रौर स्वामित्व में नए-नए 
उद्योग स्थापित करने लगी है | सरकार ने अपनी पजी लगाकर कारखाने खोले 
हैं, विदेशी उद्य गर्षातयों के सामे मे भी खोले हैं तथा कुछ ऐसे कारखाने 
भी स्थापित करिए है जिनमे सरकार तथा जनता ढोनों का साभा है। यहों हर 
ओद्योगिक ज्षेत्र मे केन्द्रीय सरकार की मुख्य-मुख्य क्रियाआ का अध्ययन करेंगे। 


१. रेल के इंद्धतों का कारखाना 

रेल के इंजनो में देश को कात्मनिभर बनानेके उद्देश्य से सरकार ने आसन- 
सोल से कोई २३ मील की दूरी पर पश्चिमी बंगाज् मे चितरज्लनन नामक स्थान 
पर रेल के इजन बनाने का एक विशान्र कारखाना स्थापित किया है। इस 
कारखाने का काम १६४८ में आरम्भ किया था और लगभग समाप्त हो चुका 
है| इस कारखाने मे कुल मित्नाकर १४ ६३ करोड़ झुयये व्यय होने का अनुमान 
है परन्तु अभी तक १२:२० करोड रुपये व्यय हो चुके हैं। १६४६ तक इसमें 
२० इजन तथा ५० वाष्प ठऊ्ियों प्रतिवर्ष बनने लगेंगी । इतना काम करने में 
कोई २०,००० टन इस्फात को आवश्यकता हुआ। करेगी जिस देश मे है निकाले 
हुए लोहे से पुर करने का प्रवन्ध क्रिया जा रहा है। १६४० और ५४१ में 
आवश्यक माज् न मिलने के कारण इस कारखाने का काम श्ाशानुदूल उन्नति 
नहीं कर सका है परन्तु फिर भो अ्रत्र तक २० माज़गाड़ो के रेंलवे इंजन बनाएं 
जा चुके हैं जो वगवर काम दे रहे हैं। अनुमान है कि इस वर्ष इसमे ३८ इजने 
तथा श्रगले बंप ५२ इजन बनाए जा सकेंगे। यह कारखाना एशिया भर में 
अपनी सानी का अद्भुत कारखाना वन जायगा | इसमे १३००० अश्व-शक्ति 
के ११८६ मोटर इंजन लगाए गए हैं। आजकल इस वारखाने में र८५० से 
अधिक व्यक्ति काम करते ईं परन्तु श्रन्त मे चलकर ४००० से अविक व्यक्ति 
इसमें काम करने लगेंगे | ध्मिकों को यत्र सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए यहाँ 
एक यात्रिक-स्कूल भी खोला गया है ! सरकार ने इस कारखाने में काम करने 
वाले लोगा के कल्याण की समी श्रावश्यक सुविधाएँ दें रक्‍्खी हैं । 


के 
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२. कल्न-पुर्जो का कारखाना 

कल-पुर्ज़े ऐसी श्राघार-भून वस्तुएँ हैं जिन पर किसी देंश का ओ ्रौद्योगिक 
विकास निर्भर होता है | युद्ध रे पहिले हमारे ठेश में कल-पुज्ञे बनाने का कोई 
संगठित उद्योग नहीं था | उस समय लगभग १०० प्रकार के कल पुज़ें देश में 
बनते थे । परन्तु चुदकाल में इनकी आवश्यकता बढ़ी और ६००० प्रकर के 
कल-पुर्ज प्रति वर्ष हमारे उद्योगो मे बनाए जाने लगे। १६४७ में देश भर में २४ 
अच्छी तथा १०० निम्न कोटि की ऐसी फर्म थी जो कल-पुर्णे बनाया करती थी । 
देश के विभाजन से इस उद्योग को काफी चोट लगी ओर कल-पुर्जों के कारखाने 
तथा उनमें काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या कम हो गई । विभाजन के 
पश्चात्‌ हमारे देश मे १६ उत्तम कोटि की तथा ५० निम्न कोटि की फर्म थी 
जो कल-पुलें बनानी थी। इनमे लगभग ४० लाख रुपये के कल-पूर्ज़ प्रति वर्ष 
बनाए जाते थे | श्राजकल हमारा कुल श्रावश्यकताओ का ४ प्रतिशत माग भी 
हमारे देश में बने हुए कल-पुज़ों से पूरा नहीं हो पाता | इस समय हमारे 
कारखाना को १० करोड न्पये के मूल्य के कल-पुर्जो की प्रति व आवश्यकता 
होती हैं जो हम विदेशों मे आयात करने पडठते हैं। सग्कार ने कल-पुर्जो मे 
देश को स्वाचलम्बी बनाने के दृष्टिकोण से बंगलोर के पास जालाहाली 
नामक स्थान पर कल-पुजजों का एक कारगूखाना स्थापित किया है । मैसूर राज्य 
ने इस कारखाने को बनाने के लिए भूमि दे दी है ओर कारखाने का अधि- 
कांश काम पूरा भी हो चुका दै। केन्द्रीय सरकार ने श्रप्रेल १६४६ में स्विय्ज़र- 
लेण्ड की एक कम्पनी के साथ समझौता करके वहाँ से मशीन, कुशल कारीगर, 
विशेषज्ञ तथा इंजीनियर बुलाने का निश्चय किया है। १६४५-५६ तक यह 
कारखाना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा जब इसमें कोई ४ करोड उपये 
के मूल्य के कल-पुर्ज बनने लगेंगे | 

३. टेलीफोन बनाने का कारखाना 


अब तक एम टेलीफोन तथा उसके लिए. आवश्यक कल-पुर्ज विदेशों से 
आयात करते थे परन्तु अ्रव इनका आयात बन्द करने के उद्देश्य से बंगलोर 
में टेलीफोन बनाने का एक कारखाना खोला गया है । डायल तथा कण्डेन्सर 
कृ०-झ 
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को छोड अन्य सभी वस्तुए इस कारखाने में बनाई जाया करेंगी | इस समय 
इस क रखाने में २६००० टेलीफोन प्रति वर्ण बनाए जात ई परन्तु आशा है 
कि जब वह कारखाना अपनी प्रूण शक्ति से काम करते लगेगा तो, इस 
५०,००० टेनोफ़ोन प्रति वर्ष बनने लगेगे | आ्राजकल कच्चा माल प्रय्ण 
मात्रा में न मिलने के कारण उत्तादन सोमित हे । यह कारखाना इंण्डियत 
घ्लीफोन इन्डस्ट्री लि० के नियत्रण में खोला गया है| यह कमनी २३ 
करोड रुथये की अधिकृत पू जी से ? फरवरी १६५० को बनाई गई थी। इसको 
पूंजी में ६२% भाग भारत सरकार तथा मेयूर राज्य का दे वथ्य शेष पूंजी 
इड्न्‍ननैणड की एक कम्पनी ने लगाई है| इसके संचालन ओर प्रवन्ध के लिए 
श्राठ संचावको का एक वोड़ है जिसमें सात भारत सरकार द्वारा नि्रलित हैं। 
१६५१ के अन्त तक इस कारखाने मे ४०,००० टेलीफोन तैयार किए गए पें 
और अब यहाँ लगभग २००० टेलीफोन प्रति मास तेबार होते है। अब 
देलीकोन के बहुत से कल पूर्ज इसी कारखाने में बनाए जाने लगे है | 
टेलीफोन के लिए हमे एक प्रकार के तार को आ्रावश्यक्रता होती है जो 
श्रच तक विदेशों से मेंगाया जाता था। इस ब्ायात को बन्द करने के लिए 
सरकार ने देश में ही एक कारखाना लोल दिया हैं। इसके लिए, ३० नवम्बर 
१६४६ को सरकार ने इंगनेरड को एक करम्पनो के साथ समझौता किया जिसके 
शतुमार वह क्म्मनी पश्चिमी बंगाज्ञ में मिहीज्ञान नामक स्थान पर- एक 
कारख'ना बना रहो है । इस कारखाने में १ करोड रुपया व्यय होने का अनुमान 


है और आरा हे हि जब यह कारखाना काम करने लगेगा तो इसमे (००. 


लाख रुपये के मूल्य के तार प्रति वर्ष बनाए जा से गे | इस कारखाने के लिए 
भूमि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने दी है श्रोर कारखाना बनाने का काम 
श्रारम्म हो चुका है) विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस कारखाने में प्रति वर्ष 
६५ लाख रुपये की लागत लगाऊर ८७ लाख रुखे के मूल्य का तार बनाया 
जा सकेगा ओर इस प्रकार २२ लाख रु्ये प्रति वर्ष का लाम होगा । 

४. वायुयान का कारखाना 


देश में हवाई जहाज़ वनाने का कारखाना वनाने की आवश्यकता द्वितीय 
युद् के आरन्भ से हो होने लगी थी। दिसम्बर १६४० मे वाज्नचन्द हीरावन्द 
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नामक एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने ४ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से बंगलोर 
में जहाज बनाने को हिन्दुस्तान एश्ररक्राफ्ट ल० कम्पनी स्थापित को । १६४२ 
में केन्द,य सरकार ने इसे खरीट कर अपने नियंत्रण में ले लिया | सितग्वर 
१६४३ से युद्ध समाप्त होने तक इस कारखाने मे जहाज़ो की केबल मरम्मत 
होती थी । युद्ध के पश्चात्‌ इस कम्पनी का पुनर गठन किया गया जिसमे 
केद्धीय सरकार तथा मसूर राज्य सरकार हिस्सेदार बने | ऋब यह रक्षा विभाग 
के अन्तर्गत काम कर रहा है श्रीर इसमे जहाज बनाए जाने लगे हैं ।छु'थे छोटे 
जहाज बनाने में इस कारखाने ने अवे तक काफ़ी प्रगति की हे । इृद्नलण्ड वी 
एक जहाज़ वनाने की कम्पनी की सहायता से इस कारखाने से बड़े बड़े जहाजों 
का निर्माण भी होने लगा हैं। उत्तादव के मामले मे अभी यह काग्खाना 
स्वावचम्वी न होने के कारण इसमें जहाज़ो की मरम्मभन भी की जाती है 
जिससे अ्मिको को काम मिवता रे । इस कारखाने ने युद्धकालोन बहुत से 
इटे-कूटे जहाजो की मरम्मत करफे चालू कर दिया इ जो भव अच्छा काम 
कर रहे है। जहाज़ बनाने के श्रतिरिक्त इस कास्खाने में रेल के डिब्बे भी 
बनाए जाते हें। रेलवे विभाग से डिव्चे बनाने का काम इस कारखाने की 
मिला हुआ है। शव तक इसने तीसरे दर्ज के लगभम २०० डिव्वे तैयार 
किए हैं जो काम में आने लगे हैं । 
४. पेनिस्लिन उद्योग 

देशवासियों के जन-ल्वात्थ्य के लिए देश में हो पेनिस्लिन बनाने को 
चहुत आवश्यकता थी । इस काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 
“विश्व स्वास्थ्य सत्र! तथा “संयुक्त राष्ट्रीय वाल सहायता कोप? से सम्मेल करके 
पेनित्लिन बनाने का एक कारखाना खोलने का निश्चय किया है । यह 
सम्मेल जुलाई १६५१ मे क्रिया गया था जिसके अनुसार उक्त दोनो रुस्याओं 
ने बांबिक तथा वित्त सह यता देने का वचन दिया है । सम्मेल के श्रनुसार 
भारत सगकार कारखाने के लिए भूमि देगी, कारज़ाना बनवाएगी, प्रयोग- 
शालाएं बनाएगो तथा विजल्ों आदि का प्रचन्ध करेंग।। वाज्न सहायता कोप? 
८,४६०, ००० डॉलर के मूल्य की अन्य सामग्रा मगा कर कारखाने को देगा 


त्ट 
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तथा विश्व स्वास्थ्य संघ! तात्रिक सहायता पर ३,५०,००० डॉलर व्यय करेगा। 
अनुमान है कि आरम्म में इस कारखाने मे प्रति वर्ष ३६०० थूनिट पैनिर्तिर 
बनेगी परन्तु धीरे-धीरे ६००० यूनिट बनने लगेगी। यह कारखाना पूना के 
पास देह सड़क पर बनाया जा रहा है ओर श्राशा है कि १६५३ के अन्त तड़ 
काम करने लगेगा | जब्र तक यह कारखाना बन कर तैयार हो तव तक पैनिस्तिन 
को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बम्बई के हेफ्किन इन्हटीव्यूट मे 
पैनित्लिन को बोतलों में भरने का प्रवन्ध कर दिया गया है | यहाँ प्रति दिन 
१५००० वायल्स बोतलो भे भरी जा रही है '' यह काम र८ मई *६४। पे 
आरम्भ किया गया था जो अब तक सरकार तथा जनता की पेनिल्लिन की 
माँग को पूरा करता रहा है | 


ही 


६. ओजारों का कारखाना ४ 

सरकार ने गणित सम्बन्धी तथा अन्य ओऔज़ार बनाने का भी एक 
कारखाना स्थापित किया है | कलकत्ते मे अब तक गणित सम्बन्धी ओऔज़ारं 
का जो कार्यालय था उसको “शाप्ट्रीय औज़ार निर्माण कारखाने का रूप दे 
दिया गया है | योजना कर्मीशन ने अपनी पंचवर्षीय य्रोजना में व्यवस्था कौ 
है कि इस कारखाने पर १६५१-५३ में ५० लाख रुपये तथा १६५१-५६ मे 
इल १५४४ लाख रुपये व्यय किए जाएँ। कारखाने को संगठित करने की 
योजनाएँ वन रही हैं और श्राशा है कि शीघ्र ही इसमे इतना उत्पाठन होगा 
कि फिर देश को विदेशों से इस प्रकार के ओऔज़ार आयात करने की श्रावश्व- 
कता न रहेगी । यहाँ इतना कहना भी उचित होगा कि इस कार्यालय की 
स्थापना सबसे पहिले १८३० में हुई थी। तब से यहाँ बराबर प्रकार-प्रकार के 
गखणित-ज्योमिति सम्बन्धी औज्ञार बनते रहे थे। आज इसकी सम्पत्ति सरकार 
ने देशहित के लिए अपने नियंत्रण में ले ली है और बड़े पमाने पर 
श्रौज़ार बनाए जाने लगे ई | 

७. वैज्ञानिक खाद का कारखाना 


ओद्योगिक क्षेत्र मे सरकार 
वह है वैज्ञानिक 


ने ऐशिया भर में बहुत वडा काम जो क्रिया ई. 
शानिक खाद बनाने का सिंधरी का कारखाना | हमारे देश में वैशा* 
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पेक खाद की बहुत आवश्यकता थी। इसको पूरा करने के लिए भारत 
रकार ने लगभग आठ वर्ष पहिले इस सम्बन्ध मे एक योजना तैयार की थी | 
स योजना के अनुसार १६४४ में बिहार मे सिंधरी नामक स्थान पर भूमि 
बरीद्नें, उसे समतल बनाने तथा कारखाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री 
एुटानें का काम आरस्सम कर दिया गया था। १६४६ मे कारखाना बनाना 
ती आरम्भ कर दिया गया। पॉच वर्ष तक लगातार काम होता गया ओर 
उन्‍्त में राष्ट्रीय सरकार ने कोई ३० करोड की लागत से यह कारखाना 
यार ही कर ठिया | कारखाने का काम ३० अक्टूबर १६४१ की आधी 
पत से श्रारम्म हो गया है ओर १५ जनवरी १६५२ को सिधरी फटिलाईज्र 
(एड केमिकल्स लि०, कम्पनी बनाकर इसे उसके आधीन कर दिया गया । 
:ख कम्पनी की श्रधिक्रत पूंजी ३० करोड़ ठपये है | यहाँ अमोनियम सल्फेट 
यार होता है | यह सल्फेट भूमि की उबरता बढ़ाने के काम आता है । हमारे 
श॒ में इसकी बहुत अपश्यकता थी | आशा है कि इस वर्ष के मन्य तक इस 
गर्खाने में १००० टन अ्रमोनियम सल्फेट बनने लगेगा । श्राज तक भारत 
रकार ४,००,००० टन श्रमोनियम सल्फेट विदेशों से ग्रायात करती रही थी 
प्रौर बह भी देश की आवश्यक्रताओ के लिए पूर्ण नही था । जब हमारा यह्द 
गरखाना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा तो इसमे ३,६४,००० टन 
प्रमोनियम सल्फेट प्रति वर्ष बनने लगेगा जिससे हमें १० करोड़ रुपये के मूल्य 
$ विदेशी विनिमय की बचत होगी | सरकार का प्रयल्न है कि इस कारखाने 
 विभिन्न-प्रकार कली वेजानिक खाद इतनी सस्ती लागत पर तेयार की जाय कि 
परत के गरीब से गरीब कृपक भी उसे खरीदकर अ्रपने खेतो मे प्रयोग कर , 
के | यह लिखने में तनिक भी सन्देह नहीं कि सिंधरी का यह कारसवाना बना 
२ भारत सरकार ने रासायनिक ओद्योगिक चेन्र मे एक नया कदम उठाया है। 


८. निवास-गृह वनाने का कारखाना 


नई दिल्‍ली के पास िथित एक ऐसा कारग्ताना बनाया गया हेजो 
नेवास-गह बनाने का काम करता है | सरकार की योजना है कि यह कारखाना 
उपयोगी और सस्ते घर बनाए जो जनता को वेचे जा सके | इस उद्देश्य 


११८... क्रौद्योगिक-ओओत्र में केन्द्रीय सरकार 


की प्राप्ति के लिए सरक र स्वीडन की एक कम्पनी से बातचीत कर रही है| 
आशा है यह काम शीघ्र प्रा हो सक्ेया श्रौर बड़े-बड़े नगरों मे मकानों की 
समस्या समाप्त हो ज्ञायमी | 


६. जलपोत बनाने का कारखाना 


सरकार पानी के जहाज बनाने के उद्योग को भी अपने हाथ में लेना 
चाहती है । सिधिया स्टीमशिप नेबरीगे शन कम्पनी के प्राप्त विजगापद्र्स पर 
एक ऐमस' कारखाना है जहाँ पानौ के जदाज बनाए जाते हैं | सिधिण कम्पनी 
इस कारखाने को बन्द करना चाहती थी परन्तु सरकार का विचार थाक़ि 
इसके बन्द होने से देश का जडाज निर्माण उद्योग अ्रस्त-व्यंस्त हो-जायगा 
ओर उसमे काम करनेवाले कुशल कारीगर भी देश के हाथ से निकल 
जाएँगे | अतः सरकार ने इस कम्सनी को २५ फरवरी १६५० को ८००० टन 
वजन के तीन मात ढोने के जहाज बनाने के श्रार्डर दे दिये जिसमें यह 
कारख'ना चालू बना रहे श्रीर कुशल विशेषज्ञ काम में लगे रहें | सरकार 
यह भलो भाँति जानती थी कि इस कम्मनी से जहाज बनवाने में उसे एक 
जहाज का मूल्य ६४ लाथ रुपये देना पड़ेगा जबकि इगलेण्ड में वेसा ही 
जहाज ४२ लाख झुयये मे वन सकता था | किर भी सरकार ने भारतीय कसनी 
से ही जहाज वनवाए श्रीर २२ लाख झुयये प्रति जहाज की दर कम्पनी को 
अधिक मूल्य देकर इस उद्योग की एक प्रकार से परात्ष सहायता कर दी | 
अभी तक तोन जहाज बन चुऊे हैं ओर काम कर रहे हैं। तीन श्रोीर जहांज 
बनाने का आडंर अ्रगत्त ५१ में दिया गया है | इस प्रकार सरकार इस उद्योग 


में सहायता दे रही है । परन्तु उद्यग का उन्नन करन का यह एक श्रस्यायी 


उपाय है| मरकार की योजना है कि जिधया कम्पन से कारखाने को खरीद 
ही लियय। जाय ओर किसी विदेशा कम्पना के साथ सामा करके इसमें बड़े 
पैमाने पर जह्यज बनने लगे | विश्वास हे वह काम शाघ्र पूरा हा जायगा | 


इन प्रयत्नो के अतिरिक्त केद्धाय सरकार ने श्रोग्यागक ज्षंत्र म और भी. 
अनेक छाटे-मोटे काम किए हैं । हाल हा में ओपाधया तथा रंग बनाने के 
एक कारखाने का निर्माण कार्य आरम्म कर [दया है जहाँ शुद्ध श्रीपाघ तया 
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सच्चो रंग बना करेंगे। विदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर साइकिल बनाने 
के कारखाने भो स्थापित किए गए हैं | नदियों को बहुनु्खी योजनाओं में 
सरकांर ने जो प्रश॑सनीय कार्य किए ईं उनका वर्णन तो पीछे किया हं! जा 
चुका है | परेलू-उद्योग-घंवों मे भी सरकार ने जो सदायता दी है वह भी कम 
नहीं दे, उनका उल्लेख मी पीछे फ़िया जा चुका है | अव तो यह आशा हैं. 
कि सरकार इस ओर श्रोर भी अधिक काम करे । राज्य सरकारों को भी इस 
कार्य मे भाग लेना चाहिए। प्रादेशिक उद्योगों का स्थापना तथा उनका 
संचालन तो राज्य सरकारों को ही लेना चाहिए. | मध्य प्रदेश की सरकार 
ने कागज की एक मित बनाई है तथा मद्रास, मेसूर और पश्चिमी बंगाल की 
सरकारों ने भी उद्योगों में हिस्सा बढाया है। अन्य राज्यों को भी इस क्षेत्र 
में आ्रना चाहिए | 


] 


“ १9 ८-.कुटीर-धंधों की समस्याएँ 


प्राचीन काल से हो भारत के ग्राथिक कलेवर में छोटे तथा कुटीर-ध्ो 
का एक विशिष्ट स्थान रहा है | थ्गरेजी शासन से पहिले ये धये देशवासियों 
के आशिक जीवन के मूल श्राधार थे । ढाका को मलमल, वनारस की साढ़ियों, 
काश्मीर के शाल, घात की मूर्तियाँ, लक्डी के खिलौने आदि संसार-प्रसिद 
वस्तुएं इन्ही कुटीर-बंधो में बनती थी | विदेशी राजनेतिक सत्ता के कारण 
इंगलैएड में मशीनों से बनी हुई वल्लुएँ, हमार देश में आने लगी | उन बसखुद्रों 
की प्रतियोगिता में हमारे ये छोटे थे न टिक सक्के | गांवों की स्वावलम्ती 
आर्थिक इकाईयाँ भंग होने लगी तथा मशीनों द्वारा बड़े-बड़े कारख़ानों में 
बने हुए सस्ते माल की प्रतियोगिता से, सरकार की हमारे उद्योगों के प्रति 
उदासीनता से एवं लोगो के रहन-सहन, रोति-रिवाजों तथा सामाजिक सम्पता 
में परिवर्तन होने से हमार छोटे तथ्य कुटीर धधो को यहरी चोट लगी, 
परन्तु फिर भी ये मैदान में जमे रहे | स्वदेशी आन्दोलन के द्वारा इन्हें कु 
सहारा मिला तथा १६२१ और १६३१ के राजनैतिक आनन्‍्दोलनों मे खादी 
तथा अन्य देशी वस्तुओं के उपभोग पर जो जोर दिया गया उससे ये धरे 
कुछ उभरने लगे। इनमें काम करनेवाले श्रमिकों की कुशलता, शेग्यता 
तथा कार्यक्षमवा में भी वृद्धि होने लगी | १६३६-३७ में जब प्रान्तीय शासन 
व्यवस्था कार्गरेस के हाथ मेआई ता इन धंधों को ओर भी अधिक प्रोत्साहन 
मिला | द्वितीय युद्धकाल मे नागरिक उपभोग के लिए कारखानो में बने हुए 
माल की कमी होने के कारण इन घधंधों म॑ बनाए गए माल का उपयोग बढते 
लगा | फलतः इन धंधों की सख्या बढ़ी श्रौर इनमें काम करनेवाले कलाकार 
को प्रोत्साहन मिला । आज भा ये छोटे श्रोर कुटर-धंथें हमारे आ्रार्थिक जीवन 
प्रमुख अद्ड हैं । श्रोौद्योगीकरण को किसी भी देश व्यापी योजना में इनकों सम्मि' 
लित करना आनेवायं होगया है । परन्तु इस विपय पर अधिक विचार करने ते 
पहिले छोटे तथा कुटीर-धघो का अ्रभिप्राय समझना भी आवश्यक है। यू> पी: 


कुटीर-घन्धो की समस्याएँ ५२१ 


औद्योगिक वित्त समिति (१६३५) के अनुसार “क्ुटीर-घंने वे होते हैं, जिन होते है, जिन्हें 
ग्रापीण अपने हा लेखे-जोखे पर अपने-बरो-मे लगाकर चलाते हैं 2 सामान्यतः 
एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर इनमें काम करते हैं--परन्तु कभी-कभी 
आवश्यकतानुसार मजदूरी देकर मजदूर भो लगा लेते हैं | इन घरों मे बिजली 
की सहायता भी ली जा सकती है | कुटीर-घंधें नगरो और गाँवों दोना स्थानों 
में चलाए. जा सकते हैं। गाँवों मे जो कुटीर-घधे स्थित होते है उन्हें कन्द्रोय- 
चैंकिंग जाँच कमेटी ने ग्रामीण या घरेलू उद्योग कहकर पुकारा है | इन 
उद्योगों में करधे से कपडा बुनना, रेशम बनाना, सोने व चाँदी के तार बनाना, 
धातु के बर्तन बनाना, बीडी-सिगरेट बनाना, चटाइयोॉं बनाना, गुड़ बनाना, 
धान से चावल निकालना, घी-दूध का काम करना, तेल परना, आदि, आदि 
सम्मिलित हैं | योजना कमाशन ने इनका अन्दर स्पष्ट करने को लिखा है कि 
जो छोटे-छोटे धर्षे गोंवो में स्थित होगे उन्हें 'कुटर-भघे! कहेगे तथा जो नगरो 
में स्थित होगे उन्हें केवल छोटे उद्योग-घेघे कहा जा सक्‍ता है | 

हमारा क्ृपि प्रधान देश है | यहॉ के निवासी गरीब हैं तथा अधिकांश 
जनता का जीवन-स्तर नीचा है । हमारे छूपको को पूरे वर्ष भर कृपि में काम नहीं 
करना पडता | कृषि के शाही कमीशन ने लिखा है कि भारतीय कृषि की एक 
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस' पर काम करने वाले कृपक को इसमें वर्ष भर 
काम करने की आवश्यकता नहीं होती । वर्ष मे कम से कम चार महीने वह 
बिलकुल खाली रहता है | ऐसे खाली समय में उसको तथा उसके परिवार को 
कोई काम देने के लिए छोटे-मोटे कुटोर-धथों की श्रावश्यकता है। भारतीय 
वेंकिग जच कमेटी का भी मत है कि 'कृपक को तथा उसके परिवार को उनके 
खाली समय में काम देने के लिए कुटीर-धधे स्थापित करना बहुत आ्ावश्यक् 
है | इस प्रकार वह अपनी आय भी बढ़ा सकता है |? डा० राघाकमल नुकर्जी 
ने खोज करके पता लगाया है क्रि उत्तर भारत के बहुत-से ऐसे प्रदेश है जहाँ 
के कृपक वर्ष भर मे लगभग २०० दिन वेकार रहते हैं । उनका कहना है कि 
कहदी-कही तो, जहाँ सिंचाई के अच्छे और उत्तम साधन प्रास है, इससे भी अधिक 
समय तक वे वेकार रहते है । जिस कृपक के पास कम भू।म हैं उसके तो सारे 
परिवार की भी उस पर काम करने की आवश्यकता नही होती । ग्रतः उन लोगों 
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को ऐसा काम देने को झावश्यकता है जहाँ वे काम करके अपनी श्रावश्यक्रता 
की बल्तुएं भी बना सर्के तथा अपनी श्राव में बृद्धि भी कर सके |? इस प्रकार 
आवश्यकता यह है कि किसी भी प्रकार ऐसे कुटीर-धंघे स्थापित किए जाएँ जो 
कृपकों को रोजगार दे सके तथा उनकी आय भी बढ़ा सक्रे | राष्ट्रीय थोजना 
समिति (१६३६) का मत था कि “प्रम्मीणग भारत की अधिफाश जनता श्रपने 
भोतिक कल्याण के लिए अपनी श्रावश्यक्रता की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं 
प्राम कर पाती | अतः उनके लिए कुट्रीर-खबों को स्थापित करना बहुत श्राव- 
श्यक है ।” ओर जब हम अरनी कृषि का वैज्ानिकन करना चाहते हैं श्रोर 
उसमें यंत्रों का प्रयोग बढ'ना चहते हैं तो यह और मी श्रावश्यक्र हो जाता है 
कि इस प्रकार जो लोग बेरोजगार होगे, उनको काम देने के लिए छोटे परेलू- 
धंय को प्रोत्साहित किया जाय | ऐसी स्थिति में तो ढेंश के श्रार्थिक श्रायोजन 
में कुटर-धथो का स्थ.न श्र भी श्रधिक बढ जाता है । इसी कारण' योजना- 
कमीशन ने अपनी पंच-वर्बीय योजना में १६ करोड़ रुपये इन घरों के विकास 
पर व्यय करने का निश्चय किया है | जम॑नी, जापान, स्विटज़रलेर्ड तथा योख 
के अन्य देशा में वहाँ क्रो जनतख्या का श्रधिकाश माग छुठे - तथा कु्टौर-धर्वो 
पर श्राश्नित रहता है | जमंनी वो कुल जनसंख्या का २/५ माय ऐसे हा छोटे 
उद्मंग घवा में क्राम करता रहा है | वहाँ बहुत से छु2-छुट उद्याग सरकारी 
सहाग्रता से खोले गए थे। यरप के अन्य देशों में कृपक श्रपनी भूमि पर काम 
करते ही हैं, उद्योगों म श्री काम करते हैँ | इससे उन्हें वर्ष भर काम मिश्नवा 
रहता है श्रीर वे निठल्ले कभी नहीं रहते | यही कारण है कि वृहों जनसख्या का 
पनत्व क्रम है झ्ोर एक वग माल में २०० से ३०० तक लोग रहते है जबकि 
हमारे दरा में जनसंख्या का घनत्व श्रधिक है और एक वर्ग मीच में ३०० से 
६०५ व्यक्ति रहते हें । जनसख्या के इस बनत्न को कम करने के लिए इपझो 
की कपि के अपिरिक्त कोई सहायक काम-बवे देने को आवश्य झा है। | 

.. प्रश्न यह है कि यदि हम आने देश में छोटे और कुर्यस्धधे-स्थापित 
करें ता क्या वे विशालकाय उद्यागों की प्रतियेशगिता मे टिक सकेंग ! यह ठीई 
है कि पिछले वर्यों में ये धंधे विशाल श्रीर बढ़े पैमाने के कारखानों के सामर 
न टिके सके ओर इन्हें गहरो चोट लगी परन्तु श्राज को स्थिति पुरानों स्थिति 
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, मे बिलकुल भिन्न है | श्राज कुछ ऐसी बाते है जिनके कारण ये धरे सफलता- 
पूर्वक बढ़े उद्योगो का सामना कर सबेंगे | ये बातें हैं-एक, झ्राज कल बिजली 
« का प्रयोग बढ़ने से इन धवो में बिजली के द्वारा मशीन चलाने मे मविधा होगी 
| तथा इन धो को बाह्य तथा आन्‍्तरिक बचतो का लाम मिल स्केगा। दसरे 
_ आज प्रत्येफ समाज में कुछ ऐसी बस्तुआ की मॉग बढ़ती जा रही है जो वस्लुए 
, सरलतापूर्वक सलते मूल्यों पर इन घंबों मे बनाई जा सफ़ती हैं| ऐसो वस्तुएं 
. विशेषतः विनास को हैँ जिन्हे जनत। इन धंधों से खरीदने में श्रार्पात्ति मी नहीं 
, करेगी | अतः छुटे ओर कुठार-घयो का ज्ञेत्र पहिले को अ्रपेत्षा अब अधिक है| 
कुछ लोगों का कहना है कि बड़े प्र ने क विशाल उद्योग स्थापित करने से 
ँ उलादन अधिक होता है इसलिए छोटे धत्रो को छोइ बड़े उद्योग ही स्थापित 
| हने चाहिए। ऐसे लोगो को यह समझ लेना चाहिए कि हमारा विचार बेड़े 
' उद्योगो को मिठाकर छोटे घर्बे स्थातर करने का नहीं है। समस्या यह है 
| कि कृपफो तथा अन्य लोगो को जो क ई मणय्य काम करते द्वा. परन्तु फिर मी 
उनके पास खाल्ली समय हो, छाटे उद्यगगा में सरायक्र काम दिया जाय। आज 
हमारे देश की समस्या केवल उत्पादन वढान का है नही है वरन्‌ देश के विशाल 
जन-समूह को रोजगार देने को भो है। बड़े पैमाने के उद्योग इतनी बडी जन- 
संख्या की एक साथ काम को व्यवस्था नही कर सकते | काम की व्यवस्था तो 
केवल छोटे-छुटे परेलू-घंधा मे ही सकती है जहाँ लोग अपने नुख्य व्यवसाय के 
अतिरिक्त यह काम भी करते रहेँ | इस प्रकार इन धंघों से हमारे देश में दो 
समस्याएँ सुलमभमतो हूँ | एक, लोगो को खाली समय में काम मिलता है तथा 
दूसरे देश का उसादन मो वड़ग़ है । एफ वात आर है। इस समय बड़े पैमाने 
के उद्योग स्थापित करने के लिए देंश के पास न तो आवश्यक पजी है ओर 
नयंत्रादि ही है | ऐसी स्थिति मे बढ़े पैमाने के उद्योगो का ध्यान लगा कर 
ब्रेठ रहने से यह बांछुनीय है कि छाटे उद्योगो को वनाकर दो समस्याएँ एक 
साथ हल को जाए] अ्तणएव देश के आकर संतुज्ञन के लिए पुराने कुटीर- 
धधों को पुनज्नोवित करना तथा नए ध्वे स्थापित करना बहुत आवश्यकदे | 
इस प्रकार देश की अतिरिक्त जनता काम पर लग जायगी तथा स्त्रियों और 
बालकों को भी उनकी शक्ति और योग्यताचुसार काम मिलने लगेगा। आमोण 
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लोगो को अपनी आय वढाने के साधन मिलेंगे जिनसे वे अपना जीवन-स्तर 
ऊँचा बना सकेंगे | हमारे गोवों का पुनरुद्धार एक प्रकार से कुटोर-ध्तों पर - 
निर्भर है । इनमे वहुत से पढ़े-लिखे लोगो को भी रोजगार मिलेगा वथा देश 
का श्राथिक कलेवर संतुलित होकर सुदृढ वन जायगा | 

हमारे यहाँ कुछ ऐसी क्ठिनाइयाँ हैं जिनके कारण कुटीर-धंधे आवश्यक 
उन्नति नहीं कर पाए हैं । धधों को उन्नत बनाने के [लए पहिले इन कठिनाइयों 
को दूर करना होगा | सबसे बडी कठिनाई यह है कि इनमे काम करनवाले 
लोग अजान, श्रशिक्षित शरीर गरोव हैं। उनका दृष्टिकोण संकुचित है और वे 
परिस्थिति से लाभ उठाकर अपने उद्योगा का संगठन नहीं कर पाते । इसलिए 
यह आवश्यक है कि उन्हे उद्योग सम्बन्धी जानकारी कराई जाय | इसके लिए 
गाबो में स्थान-स्थान पर ऐसे केन्द्र होने चाहिए जो देहातियों को उद्योगों का 
महत्व समकावें तथा तत्सम्बन्धी शिक्षा भी दें | अधिक जानकारी के लिए शओ्रौो 
गिक र्द्ल होने चाहिएँ जहाँ ऊँची शिक्षा देंने की व्यवस्था हो श्रौद्योगिक कमी: 
शन ने सिफारिश को थी कि “जिन ज्षेत्राम जो उद्योग स्थापित करने हैं वहाँ उन्ही 
उद्योगों के प्रव्शन-केन्द्र सरकार स्थापित करके लोगो को उस उद्योग सम्बन्धी 
पूरो-प्री जानकारी कराय ।? दूसरी, कठिनाई श्रवतक यह रही है कि इन उद्योगों 
म॑ काम करने वाले स्टॉक करने के लिए माल नहीं बनाते ह वरन उसी समय 
माल बनाते हूँ जब उनके पास माल के आडर आ जाते हैं । माल बनाने से 
पहिले ये लोग आइडर देंनेवालो से या अन्य मध्यस्थो से कच्चा माल उथार लेते 
हें श्रौर उन्हीं को पक्ष माल वेचने का वचन दें देते हें | इससे न तो उन्हें कच्चा 
माल सस्ते दामों पर मिलता है ओर न पक्क माजके ही अ्रच्छे दाम मिल पाते है। 
ये तो एक प्रकार से थोडी मजदूरी पर हो काम करते रहे हैं | सच बात तो यह 
है कि ये लोग ऐसा काम परिस्थितियों से विवश होकर करते रहे हैं | उनकी ऋुछे 


एसी कठिनाइयों ह जिनसे बाध्य होकर वे ऐसा करते है | ये कठिनाइयाँ 
निम्न है :-. 


पा 
२. पेजी का अभाव 


*, विशाज्ञ कारखानो में बने हुए. माल की प्रतियोगिता, जिससे उन्हें अपना 
साल बचने में सदा भय रहता है कि कही उनका माल बिना बिका न रह 
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जाय | यदि ऐसा हुआ तो उनकी पूजी उस माल में वँध जाती है श्रोर वे 
कहीं के नहीं रहते ! 

३. माल की समरूपता तथा उत्तमता के विपय में वे निश्चिन्त नहीं हाते और 
इसलिए माल सज्ाई करने के लिए वे किस्ली प्रकार का कोई वचन नहीं 
देते | इसलिए वे माल का स्टॉक भी नहीं करते । 

४. कच्चे माल का अभाव । 
इनके अतिरिक्त कुटोर-घंघो की कुछ ऐसी समस्याए हे जिन्हे दूर करिए. बिना 

इन धंधों की उन्नति सम्भव नहीं हो सकती । यू० पी० ओऔौद्यागिक बिच कमेंट 

(१६३५) ने इन धधों की निम्न समस्याएं लिखों है: - 

१ लाभ के साथ पर्याम मात्रा में कच्चे माल प्राम्त करने की कठिनाई, 
आवश्यक मात्रा मे पूँजी का अभाव, 

बना हुआ माज्न बेचने की कठिनाई, 

उत्पादन-्यय सम्बन्धी ऑकड़े लगाने मे उद्योगियो की अनभिनता, 

समस्य तथा उच्चकोटि का माज्न तेयार करने का कठिनाई, 

उद्योगिया की श्रशिक्षा तथा रुढिवाद, 

७. श्राधुनिक ऊत्तम प्रकार के श्रोजारो का श्रभाव। 

घरेलू धन्धों की सबसे बड़ो सम्स्या समय पर॒ आवश्यक मात्रा में उत्तम 
कोटि का कच्चा माल प्रात करने की है। अधिकतर उद्योगी कच्चा म'ल उधार 
लाते हैं जिसमे न तो उन्हें अ्रच्छा माल मिलता है श्रोर न॒ सत्ता मिचता है। 
कभी-कभी तो उन्हें कच्चा माल मिलता भी नहीं जिससे वे अपने धन्वे को बन्द 
किए बैठे रहते हैं| यहाँ यह आवश्यक है कि उद्योगियों की अपनी सहकारी <. 
समितियां हो जो उन्हें कच्चा माल लाकर दे | ये ही समितियों उनके माल को 
अच्छे भावो पर बेचने का प्रबन्ध करे । उत्तर-प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई में 
कपड़। बुननेवाले उद्योगियो की सहकारी समितियों हैं जो सदस्यों को कच्चा माल 
देती तथा उनके कपड़े को ऊँचे से ऊँचे भावों पर वेचने का प्रबन्ध करती है | 
ऐसी समितियाँ प्रत्येक श्रोद्योगिक-च्षेंत्र मे होनी चाहिएँ। समितियों के होने से 
मध्यस्थ लोग उद्योगियो का शोपण नही कर सकेंगे | 

दूसरी समस्या है, वेज्ञानिक यंत्रों की । अब तक हमारे उद्योगी वही पुराने 
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और टूदे-पठे ओजारों और मशीनों वा प्रयोग बरते आए है | हससे न तो 
उत्पादन बढना है ओर न उनकी आय में वृद्धि होती है! उनका माल मे 
उत्तम कोटि का नहीं बनपाता जि्सिस कारखानोमे बने हुए माल की प्रतियोगिता 
में बिक भी नहीं पात) | इस समन्‍्या क' सुल्माने के लिए उद्योगिणको नए 
नए आधुनिक यंत्र दिए जाने चाहिएं | स्थान-स्थान पर ऐसे केन्द्र छोले जाएँ 
जहाँ इन यन्‍हें का प्रदर्शन हो तथा उनका प्रयोग बतलाया जाय | सरकार एसे 
आधु नक्क यन्त्र उद्योगियों को किस्तो पर दे और देखे कि वे उनका उपयोग कर 
रहे हें या नहीं। सरकारी मिल्ज्री निदुक्त किए जाएँ जो इन बत्त्रों का प्रयोग | 
उद्यों गयो को सिखावे तथा यन्‍्त्रों की टूट-पृट के ,मरम्मत भी करें। यह कम 
सहकारी-समितियों द्वारा भो अच्छी तरह किया जा सकता हैं। बिहार में 
इस काम के लिए समितियाँ ह जा रेशमी कपड़ा बनानेवाले जुलाहो का मशों 
का प्रये ग दिखाने थ्रोर सिखाने का प्रबन्ध करती हैं | ॥ 
पूंजी का अभाव उद्योगिया की पंसरी वडी समत्या है।न तो इन लोगों 

के पास कच्चा माल खरीदने का पैसा होता है, न ये मशीन खरीद पाते हैं और , 
न इनको इतनी सामध्य होती है कि माल बनाने के वाद अच्छे भागे का 
इन्तज़ार कर सके | इन्हे माल तेयार करते ही वेचना पड़ता है चाहे भर अनुकूल 
क्षया न हो। ये लोग महाजन से या कच्चा माल्न वेचने वाले व्यापारी से रुपया 
उधार लाते है। यह रुपया इन्हें ऊ्ची व्याज दर पर मिलता है और कमी-कमी 
तो इन्हें अपना माल ही ऋण देनेदाल महाजन या व्यापारी के हाथ बेचना 
पडता है । न तो इन्हे बेंको से उधार मित्रता है और न सरकार का- ही कोई 
प्रबन्ध है । केद्धीय वे किंग जाँच क्ष्मेटी की सिस्रारेश है कि इस काम के लिए 
इनके लिए महकारी समितियाँ होनी चाहिए, जो सदस्यों को मामूली व्याज दूर 
पर रुपया दें। ओरौद्योगिक कमशन का सुझाव ई क्निराज्य में उद्योगों के 
डायरेक्टर को थोड़ी-थोड़ी राशि उद्योगियो को उधार देनी चा हिए। हमारा 
विचार है कि बड़े-बड़े उद्योगों को भाँति इन उद्योगों को भी रॉब्य से संहायेतों" 
मिलनी चाहिए | - 

५ जोटे उद्योगियों के पास अच्छे दामो पर अपना माल बेचने की भी सुविधाएँ 
तह है। जद तक इनमे काम करनेवालों को उनके माल के अच्छे दाम नहीं 
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'पमलेंगे तब तक उनको वह काम करने में राच नही होगी। सरकार को इनका 
* माल विकवाने का प्रबन्ध करना वआाहिए [उत्तर प्रदेश मे एक एम्पोरियम 
" खोला गया है जो बुटीर घध्य म बने हुए माल का विज्ञापन करता है दथा 
माल वेचने का भी प्रबन्ध करता है | ऐसा संस्थाएँ प्रान्त-प्रान्त में होनी 
“ घाहिएँ। हमारे वेश की ये बस्तुए देशों मे बेचने का रब तर बोई प्रवन्ध 
- नहीं था परन्तु अब बिदेशों मे स्थिति हमारे दूतावासों में हमारी इन कलात्मक 
- बस्तुश्रों के प्रदशन होने लगे हैं जिसने हमारी वस्दुछों का विज्ञापन होता है 
£ झोर बिकने मे सहायता मिलती है | बंबई में उद्योग-दिभाग मे एक स्थार्नय 
£ उप विभाग ब्नावा गया है जा कुटीर घदो मे बना हुई बन्‍्ठुआ का दिज्ञापन 
* करता है| इस राज्य मे मार्केटिंग आरफीसर नियुक्त नए हुए हैं जा माल के 
वेचने का प्रवन्ध करते हैं। ऐम्ग संगठन राज्य राज्य भे हाना चा हेए | इस 
विपय में सबसे बी आवश्यक्रता यदढे है कि सरकार इन वत्तुओं का लोक- 
४ प्रिय बनाने में सहायता करे। सरकारी विभाग इन उद्यागों से बनी हुई 
५ अस्तुओ का उपयोग करें तव जनता भी उत्का उपयोग कर लगेगी । उत्तर 
“ प्रदेश की सरकार अपने प्रयोग की तर पकाश बस्तुएँ इन्ही उद्योगो से खरीदने 
लगी है। इस नीति को अन्य राज्यों मे भा प्र त्साहन मिलना चाहिए | 
' / कइन्‍्द्रीय सरकार भी इन उद्यंगो की प्रगति मे विशेष रच लेने क्षगी 
४ है। १६४८ में अखिल भारतीय कुटीर-घवो का व डे बनाया गया था जिसका 
उद्देश्य देश-विदेशों मे कुरीर-निर्मित दरतुआओ को लोकप्रिय बनाना है। इसी 
बोर्ड की शिफारिश है कि विदेशों मे हमारे दूनाजस ओर व्यापार कमिश्नर 
हमारी इन बस्तुओ को प्रदर्शन करके विज्ञपन करें| आवश्यकता यह है कि 
देश मे एक वेन्द्रीय टनिग संत्था भी खोली जाय ज्हा कुटीर उद्यागयों को 
४ सत्सम्बन्धी शिक्षा दी जाय | उसी प्रकार राज्य राज्य में ऐसे वोड होने चाहिएँ 
जो इन उद्यंगो को प्रोत्साहन देंने तथा इनके माल को बेचने का प्रवन्ध करें | 
यदि इस प्रकार रुगठन से काम होगा तो हमारें प्राचीन गौरव के प्रतीक घरेलू- 
धंधे एक वार फिर उन्नत हो सक्ेगे। 7६५०-५१ में वेन्द्रीय सरकार ने 
, प्रान्तीय सरकारों तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की कुर्ट र-चधो को उन्नत 
.. बनाने के लिए ६३ लाख रुपये दिये थे | इसके अतिरिक्त वेन्द्रीय सरकार ने 
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विशेषुज्नो को जापान, डेन्मार्क, इगलैएड आदि देशों में भी भेजा था मिसते 

वे वहां की स्थिते का श्रव्ययन करके देखें कि क्‍या वहाँ को कार्य पद्धति हमारे 

कुयर-धधों में लागू ह। सकती है ? अ्रल्चित्त भारतीय बार्ड का गत जनवरी मे 

पुनर्गठन किया गया दै श्रौर उसको निनन्‍्म कार्य दे दिये गए हेँ--- 

(१) सरकार को छोटे तथा कुटीर-धंवी के संगठन एवं विकास सम्बन्धी योजनाग्रो 
पर परामश देना 

(२) सरकार को सुझाव देंना कि छोटे तथा कट्रर-धत्रो श्रोर विशाल उद्योगों 
मे क्रिस प्रकार सहयोग वनाया जा सकता है 

(३) कुट्ीर-घंचे। सम्बन्धी सरकारी योजनाओं को देखना तथा उन्हें कार्याव्ित 

$ करने मे सहायता ढेंना 

(४) कुटीर-वंधों में बने हुए. माल को भारत तथा विदेशों में विकवाने का 

प्रबन्ध करना । 


न | 
थाशा है भारत के नवीन श्रोद्योगिक कल्ेबर में इन उद्योगों की यथा 
स्थान प्राप्त होगा | 


4९] 


१६---ओखद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ 


हमारे देश में औद्योगीकरण के साथ-साथ उद्योगों में काम करनेवाले 
'मिको की संख्या तथा उनके रहन-सहन, खान-पान, रोज़गार, जीवन-मरण 
म्बन्धी समस्याएँ. भी बढ़ती जा रही हैं | इनकी इन समस्याञ्रो का महत्व 
सरकार ने भी भली प्रकार पहिचान लिया है । इसका प्रमाण हमे इस बात से 
पलता है कि सन्‌ १६३० से लेकर श्रब तक इन .,समस्याश्रों की जॉच-पड़ताल 
रने के लिए दो कमीशन नियुक्त हो चुके हैं। एक कमीशन १६३० से 
शाही कमीशन” के नाम से नियुक्त किया गया था और दूसरा कमोशन युद्ध 
ग़ल में 'रेगे कमेटी' के नाम से नियुक्त हुआ था। इतना ही नही, अप्रेल 
१६४८ में प्रकाशित अपनी श्रोद्योगिक नीति मे सरकार ने भ्रम-कल्याण की 
प्रोर विशेष रूप से संकेत करते हुए कहा था कि देश में ऐसी व्यवस्था की जानी 
वाहिए जिससे श्रमिको को भरायूरा रोज़गार मिल सके, उनको अ्रच्छी तथा 
र्याम्त मजदूरी मिल सके तथा उनका रहन-सहन का स्तर सुधर सके। केन्द्रीय 
था प्रान्तीय सरकारें श्रमिका के कल्याण के लिए अब कुछ सन्तोपजनक कार्य 
करने लगी हैं; फिर भी इन श्रमिको की कुछ ऐसी समस्याएं हैं. जिन्हें जानना 
प्रावश्यक है । 

पहिले कारखानों भे जब श्रमिकों की कमी होती थी तो गाँवों से श्रमिक 
वाने के लिए ठेकेदार भेजे जाते थे। अब यद्यपि अ्रधिकाश उद्योगों में णह 
़्त नही है और उन्हें श्रमिक लाने की आवश्यकता नहीं होती परन्तु फिर भी 
ब्रनेक उद्योगों में बह प्रथा श्रव तक प्रचलित है। ऐसे उद्योगों मे मजदूर 
वाकर भरती कराने का काम ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है और यही 
उकैदार उनके काम की देख-भाल पर भी लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार 
श्रमिक इन ठेकेदारों पर ही श्राश्रित बन जाते हैं। ये ठेकेदार अ्रमिको से उन्हें 
ज्ञम दिलाने के बदले में रिशवत लेते हं और उन्हें अनुचित से श्रनुचित वातों 
क्र लिए भी दवाते रहते हैं। शाही कमीशन ने सिफारिश की थी कि श्रमिकों 
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की भरती का काम ठेकेदारों पर न छोड़ कर भ्रम-अ्रफसरो को दें देना चाहिए। 
श्रम-अ्रफसर ही उन्हें मरती करें तथा वे ही उन्हे निकाले । इन श्रम-अफसरो 
को राज्य की ओर से इस काय में शिक्षा मिलने का प्रबन्ध होना चाहिए | 
इसी सिफारिश के अनुसार उत्तर प्रदेश, बम्बई, बंगाल तथा श्रन्य राज्यों को 
सरकार श्रम-अफसरो को शिक्षा देने को सुविधाएँ देने लगी हैँ | इसके अतिरिक्त 
भ्रमिको को भरतो कराने के लिए काम दिलाग्रों दफ्तर खोले गए. हैं जो 
वेकार लोगो को रोजगार दिलाने का प्रबन्ध करते हैं। १६४७-४८ में कुल 
मिला कर ५३ काम दिलाशों दफ्तर! थे जिनमे ७ प्रादेशिक तथा ४६ उप- 
प्रादेशिक दफ्तर थे। श्रव इनकी सख्या बढ़ती जा रही है । परन्तु इस थोजना 
को विघ्तृत बनाने की श्रावश्यक्रता है'। प्रत्येक जिले में एक 'काम दिल्लाश्रो 
दफ्तरः स्थापित होना चाहिए जिससे उस जिले के निवासी सरलता से वहाँ तक 
पहुँच सके और उन्हें काम पाने में आसानी रहे। 

भ्रमिको के सम्बन्ध में हमारे यहाँ एक समस्या यह है कि ये श्रमिक उद्योगों 
में स्थायो रूप से रह कर काम नही करते । ये लोग थोड़े दिन काम करते है 
आर जब कुछ रुपया इनके पास इकट्ठा हो जाता है तो काम पर आना बन्द फर 
देते हैं ओर जब पैसा पास नहीं रहता तो फिर काम पर झ्ञाने लगते हैं | शाही 
कमीशन ने अ्रपनी रिपोट मे लिखा है कि भारतीय श्रमिकों के विषय में सबसे 
बड़ी कठिनाई यह हें कि वे स्थायी रुप से काम नही करते | इसका कारण यह 
है कि ये लोग गाँवों से अपने खाली समय मे उद्योगों मे काम करने के लिए 
शहरों में चले आ्राते है श्रोर जव इनकी इच्छा होती है तभी फिर गांवों में लौट 
जाते हैं। इस प्रकार भारतीय श्रम स्थायी नहीं होता । इसका दुष्परिणाम यह 
होता है कि उद्योग में कभी-कभी श्रमिकों की कमी हो जाती है जिसत्ते उत्पादन 
कम होने लगता है। क्मिकों के स्थायी न रहने के अनेक कारण हैं) ये लोग, 
अधिकाश में कृषक होते हैँ अतः जेसे ही कृषि का समय श्ता है ये उद्योगो को 
छोड़कर योधों में लोट जाते हैं। दूसरे, इन्हें अपने गाँवों तथा अपने परिवारों 
का इतना मोह होता है फि थोड़े दिन उद्योगों मे काम करने के पश्चात ही 
इन्हे उनकी याद आती है और वे वही चले जाते है | श्रम्तिको को स्थायी बनाने 
के लिए यह आ्रावश्यक है कि उन्हें उद्योगों के श्रास-पास रहने-सहने की श्च्छी 
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खासी सुविधाएं दी जाएँ जिससे वे अपने बाल-वच्चो के साथ वहाँ रह रुके । 
इससे उनको अनुपस्यिति बहुत कुछ सीमा मे कम हो जायगी। परन्तु फिर भी 
यह समत्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकती । पिछले कुछ वर्षो में कूपे-उत्तादन 


“में कृमी होने के कारण तथा क्ृपि पर अधिक दवाव होने के कारण आमीण 


जनता स्थायी रूप से शहरो मे श्राकर बसने लगी है और उद्योगो में काम 
करती है । कुछ ऐसा देखने में भी आया है कि श्रमिको की अनुपस्थिति और 
अस्थायित्व के श्रोर भी कारण हैं जैसे बीमारा, उद्योगों में श्रधिक समय तक 
काम करने की थक्रावट, श्रौद्योगिक संघर्पों का भय; सामाजिक तथा धार्मिक 
रोति-स्विज, नौकरी के स्थायित्व के विषय में उनका सन्देह, श्रादि, श्रादि । 
यदि उद्योगपति इन क्रठिनाइयो को दूर करें तो अ्रमिक स्थायी वन सकते हैं 
ओर उद्योगों की यह समस्या सुलझा सकती है। 

श्रमिक के विपय मे एक समस्या यह वतलाई जाती है कि वे अपने काम 
में कुशन नदी होते | भारतीय श्रमिक श्रन्य देशो के श्रमिको की अपेक्षा बहुत 
अकुशनन होता है। इसका अधिकांश उत्तरदायित्व उनके मालिकों पर ही है । 
उनके मालिक न तो उन्हें उनके काम की शिक्षा देते हैँ और न इस वात की 
देख-भाल करते है कि जिन परिस्थितियों मे वे काम कर रहे हैं वे उनके अनु- 
कूल हैं या नहीं | कारखानो की साई, स्वच्छुता तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाश्रों 
से ध्रमिको की कुशलता पर काफी प्रभाव पड़ता है | हमारे देश के उद्योगपति 
इन बातों का विशेष ध्यान नहीं करते | न तो अ्मिकों की बीमारी में उनकी 
आवश्यक देख-माल की जाती है ओर न उनके हित-कल्याण का हो ध्यान रक्खा 
जाता है | इससे उनकी कार्यक्षमता कम होती है। फिर उनके मालिक उनसे 
आवश्यकता से अधिक काम कराते हैं । यदि इन बातो में सुधार कर दिया जाय 
तो श्रम की कुशलता के विषय में जो कठिनाई हैं वह दूर हो सकती हैं शोर 


+ अमिक कुशल वन सकते हैं | सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछु नियम बनाए हैं 


जिनके अनुसार उद्योगपतियों को श्रमिक्रों के हित-कुल्याण को आवश्यक सामग्री 
जुटानी पड़ती है | काम करने के घण्टे भी नियमानुसार निश्चित किए जाने 
लगे हैं | परन्तु इतना होने पर भी श्रमिक तव तक कुशल नहीं बन सकता जब 


तक कि उसे आवश्यक शिक्षा न दी जाय | इसके लिए शिक्षा-केन्द्र होने चाहिएँ 
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जहाँ श्रमिक श्ाने-अपने कामो की प्रारम्मिक शिक्षा ले सके | इसके अ्रतिरिक्त 
उन्हें श्रच्छा खाना, अ्रच्छा कपड़ा, मकान, आमोब-प्रमोद को सुविधाएँ भी 
मिलनी चाहिए | 

श्रौद्योगिक अमिको की एक अपनी समस्या यह है कि शहरों में उनके रहने 
का कोई उचित प्रबन्ध नहीं होता । उनके मकान छोटे, गन्दे श्रोर सद्े हुए 
होत है | उनमे संडास श्रोर स्नानशहों का कोई उचित प्रवन्ध नहीं होता। 
कही-कही तो वे इतने पास-पास होते है कि उनमे रोशनी ओर हवा की समुचित 
व्यवस्था भी नहीं होती। घड़े-बढ़े शहरों में तो मकान की श्लौर भी कठिन 
समस्या है। वहाँ जमीन की कमी होने के कारण बड़े-बड़े चॉल बना दिए जाते 
हैं ज्ञिनमे एक-एक में २०-२० परिवार रक्‍्ले जाते हैं| एक-एक परिवार के 
हिस्से में एक-एक कमरा श्राता है | श्रमिका की इस समस्या को दूर करने तथा 
उनकी कार्य-कुशलता बढाने के हित में यह आवश्यक है कि उनके रहने का 
समुचित प्रवन्ध हो | उद्योगगतियो तथा सरकार को भी इस विपय में ध्यान देना 
चाहिए | अप्रैल १६४८ मे श्रपनी औद्योगिक नीति घोषित करत समय सरकार 
ने १० लाख मजदूर-एह बनाने तथा इस सम्बन्ध मे देख-रेख करने के लिए 
एक स्थायी बोड बनाने का निश्चय किया था | अश्रमी तक हस विपय से कोई ठोस 
कार्य नहीं किया गया है ।.वम्बई राज्य में १६४६ भे एक कानून बनाया गया 
था जिसके श्राधीन जनवरी १६४६ में एक हाउसिंग बो्ड बनाया गया था। 
बम्बई राज्य की सरकार ने ५६ करोड रुपये की लागत से ६५०० मजदूर-गह 
बनाने का निश्चय किया है । भारत सरकार ने खानों में काम करनेवाले 
मजदूरों की गह-समस्या मुलमानें के लिए एक कोप स्थापित किया दहै। अमिकों 
तथा उद्योगी के हित में इस समस्या को शीघ्र मुलकाने की श्रावश्यकता है | इस 
सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों तथा धम- 
संस्थाओ--सभी को काम करना चाहिए | 

भ्रमिका की श्रपनी दूसरी समस्या सामानिक सुरक्षा की है। श्रमिकों को 
दुर्घटना, वेकारी, दीमारी तथा श्रन्य श्राकस्मिक जीवन-प्ंकटो से सुरक्षित 
बनाने की श्रावश्यकता है | उसकी श्राय तो इतनी श्रधिक होती नहीं कि वह. 
भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उस पर निर्भर रह सके | श्रतः उसके भविष्य 
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के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके सहारे वह आगे शआनेवाली 
कठिनाईयों को पार कर सके | पश्चिमी देशो में अमिक्रो के लिए इस प्रकार की 
अनेक सुविधाएँ दी जाती हैं ) हमारे देश मे सामाजिक सुरक्षा की उतनी अधिक 
यवस्था तो अभी नहीं हो सकी है जितनी इंगलेणड में या श्रन्य देशो में हे, 
परन्तु पिछुले कुछ वर्षों में इस ओर उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं | श्रमिक- 
हर्जाना कानून बनाएं गए हैं जिनके अनुसार श्रमिकों के साथ काम करते-करते 
कोई दुर्घटना होने पर उन्हें हर्जाना दिया जाता है। इससे श्रमिको की एक 
समस्या हल हो गई है। स्वास्थ सुरक्षा की ओर भी सरकार ने कुछ काम किया 
है| अप्रेत १६४८ में एक एम्प्लोईज इन्श्योरेन्स एक्ट बना दिया गया दे। इस 
कानून के अन्तगंत श्रमिकों के स्वास्थ-सुरक्षा की योजना एक कारपोरेशन को 
सांप दी गई है। इस कारपोरेशन में केन्द्रोय सरकार के अ्रम-मन्त्री, जेन्द्रीय 
सरकार का स्वास्थ मन्त्री, उद्योगपतियों के प्रतिनिधि तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि 
होते हैं | इसमें श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कोप बना हुआ है 
जिसमें मालिकों तथा श्रमिकों द्वारा राशि जमा होती है, सरकारी सहायता भी 
जमा होती है तथा अन्य किन्ही साधनों से जो राशि प्राप्त हो सके, वह भी जमा 
होती रहती है। केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पॉच सालों में कारपोरेशन के संचालन 
व्यय का ७ भाग देना स्वीकार किया है तथा प्रान्तीय सरकारे, अ्रमिको की 
चिकित्सा मे जो व्यय होता है उसकी राशि जमा करती हैं। उद्योगपति और 
श्रमिक जो राशि जमा करते हैं वह कानून द्वारा निर्धारित कर दी गई है। 
श्रमिकों की राशि उनकी तनख्वाह से काट ली जाती है। राशि प्रति सप्ताह 
जमा करली जाती है। इस प्रकार जो कोप बना हुआ दे उसमे से श्रमिकों को 
उनकी बीमारी के समय में, स्त्रियों को उनके जापे के दिनो में तथा श्रमिकों को 
उनके साथ दुर्घटना होने पर सहायता दी जाती है। श्रमिकों की मृत्यु होने पर 
उनके आश्रित परिवार के लोगो को भी सहायता दी जाती है । इस प्रकार इस 
योजना से श्रमिक्रों को सामाजिक सुरक्षा की पर्यात सुविधाएँ मिल गई हैं। 
स्त्रियां के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों मे जाबे के दिनो में सहायता देने के लिए 
कोप बनें हुए हैं| हाल ही में सरकार ने मजदूरो के लिए प्रॉवीडेएट फएड योजना 
बनाई है| यह योजना अभी कुछ उद्योगों में ही लागू हुई हैं. परन्तु शनेः शनेः 
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इसे बढ़ाकर श्रन्य उद्योगों मे भी लागू किया जायगा । 

अ्रमिको की अपनी त|सरी समस्या मजदूरी की दरो के बारे में हैं। एक ही 
प्रकार के काम के लिए एक ही केन्द्र या कारखाने भे या भिन्न-भिन्न कारखानों 
में भिन्न-भिन्न वेतन की दरें होती हैं। अमिको का वेवन न तो उनके रहन-सहन 
के हिसाव से दिया डाता है और न वह उनके पारिवारिक व्यय के लिए पर्यात 
ही होता है| कही-कहीं तो वेतन नियमित रूप से भा नहीं दिया जाता और 
उनके हिसाव में कभी-कभी गडबडी कर दी जाती है । इसके लिए उनको 
मजदूरी की निग्नतर दर बाँध देने की श्रावश्यकता है | इस समस्या को सरकार 
ने कानून बनाकर मली प्रकार सुलभाने की उेट्ठा की है। मजदरी-मुगतान 
कानून बना दया गया है जो २०० रु० मासिक से कम मजदूरी पानेवाले श्रमिकों 
पर लागू होता है। पहिले वह कानून केवल कारखानों मे काम करने वाले 
मजदूरों में ही लागू होता था परन्तु जनवरी १६४८ से यह खानो में काम 
करनेवाले श्रमिक्रों के लिए भी लागू कर दिया है | इस कायन मे वेतन समय 
पर दिए जाने तथा वेतन मे से काटे जानेवाले जुर्माने आदि बातो की व्यवस्था 
की गई है | इसी प्रकार १६४८ में निम्नतम मजदूरी कानून पास किया गया 
है। इसके अनुसार श्रमिको की मिलनेवाली निम्नतम मजदूरी की दरें निश्चित 
कर दी गई है| इससे अमिको की वेतन सम्बन्धी समस्याएँ. श्रधिक सीमा तक 
हल हो गई हैं । 

भ्रमिको में पर्याप्त श्रोर सुचाद संगठन न होने के कारण उन्हें अपने 
मालिकों से अपने अधिकारों की मॉग करने में बड़ी अ्रद्नचनें रही है और क्भी- 
कभी तो वर्ग-सघर्प इतना बढ़ जाता है कि भ्रमिको को अनुचित बात के लिए भी 
दवा कर उनसे काम लिया जाता है| परन्तु श्रव यह समस्या इतना भीपण 
नहीं रही हैं जितनी दस वर्ष पहिले थे। श्रौद्योगोकरण के साथ-साथ अमिको मे 
चेतना श्राती रही है ओर उनका संगठन भी होता जा रहा है। उनकी अपनी 
श्रम-संस्थाएँ ईं जो सदस्यों के हितों की रक्ता करती हैं। सरकार ने इन संस्थाओं 
को मान्यता देने के लिए ट्रेड-यूननयन-कानून पास कर रक्खे हैं जिनके 
अनुसार इन संस्थाश्र का सरकार और उद्योगपतियों के साथ सम्पर्क बना 
रहता है | श्रमिको तथा उनके मालिकों के बीच में होनेंवाले कगडो का 
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निपटारा करने के लिए भी सरकार नें ट्रेड डिस्पुट एक्ट पास किया हुआ है 
जिसमे इन भंगड़ो को सुवाद रूपेण निपटानें को व्यवस्था को गई है । _ इस 
प्रकार औद्योगिक श्रमिकों की अनेक समस्याओं का समाधान करनें के लिए 
सरकार ने प्रयत्न कर रक्खे हैं। यदि इन उपायों को सफल बनाया जा .सका 
तो श्रमिको की स्थिति निश्चित ही सुधर जायगी परन्तु इस कार्य में सरकार, 
उद्योगपति तथा श्रमिक--तीनों को ही काम करना चाहिए। 
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पर्यंटन-उद्योग” विदेशी मुद्रा कमाने का एक ऐसा सरल साधन है जिसके 
द्वारा राष्ट्रीय आय तथा अस्तर्राष्रीय सदभावना--दोनो ही बढ़ाए जा सकते हैं । 
, सुदूर पूर्व तथा पश्चिम के अनेक राष्ट्र नई-मई योजनाएँ बनाकर अपने-अपने 
पर्यटन-उद्योग को उन्नत बनाते रहे हैं | एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक 
कमीशन ने सुझाया है कि भारत में भी इस उद्योग को उन्नत बनाकर डॉलर 
कमाए जा सकते हैं। कमीशन का विचार है कि भारत के प्राकृतिक, ऐतिहासिक 
एव सास्कृतिक दर्शनीय स्थान डॉलर कमाने मे भ्रधिक योग दे सकते हैं | 
वैसे तो हमारा देश ब्रिदेशी यात्रियो व दर्शको का केन्द्र रहा है परन्तु उनका 
क्षेत्र और उद्देश्य केवल धार्मिक था। श्रव भारत के प्राकृतिक स्थानों को 
विदेशी दर्शकों का मनोस्ञ्ञन-द्चेंत्र वनाकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती 
हैं। हिमाच्छादित हिमालय की चीटियों, काश्मीर की मनोहर घादो, विभिन्न 
जलखोत व राजपूताना का सोदर्य प्रकृति को देन है। इसी भॉति ताजमहल, 
विशाल दुर्ग, श्रजन्ता-एलोरा की चित्रकारी तथा हिन्दू कालीन श्रन्य ऐतिहासिक 
स्थान विदेशियों फे लिए अदभुत चमस्कार हें | इन्ही सब स्थानों का भ्रमण 
करने के लिए यदि श्रमेरिका से दशक आने लगे तो देश के 'पयंटन-उद्योग? 
से डॉलर कमाए जा सकेगे | अमेरिका के दर्शक देशाटन-पर्यटन में ही 
११,००,००,००,००० डॉलिर प्रति वर्ष व्यय करते हैं | योदप के देश इसी 
उद्योग से विपुल डॉलर-राशि कमाते रहे है) १६४८ से १६५४१ तक योरुप 
को 'पर्यटन-उद्योग? द्वारा लगभग्‌.३,००,००,००,००० डालर मिले | इगलेड ने 
इन्ही तीन वर्षों मे इस उद्योग द्वारा १४,००,००,००० डॉलर कमाने की योजना 
बनाई थी | १६४८ में इंगलेए्ड ने 'पयंटन-उद्योग? द्वारा निर्माण-उद्योग की 
अपेक्षा अधिक डॉलर कमाए | उस वर्ष ५,००,००० से भी अधिक विदेशी 
दर्शको ने श्रपना श्रवकाश समय इंगलैण्ड मे व्यतीत किया | इन 'र्यटको? ने 
लगभग ४,७०, ००,००० पोरढ इंगलैरड में व्यय किए जिनमे से २,१०,००,००० 
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गंश्ड के डॉलर तथा बाकी के अन्य दुलंभ मुद्रा कमाए-गए. | १६४६ के प्रथम 
& महीनों मे २,५०,००० से भी अधिक दशक इंगलेण्ड मे श्राण तथा उस 
वर्ष कुल मिलाकर उन्होंने ४५,००,००० पौरड वहाँ खर्च किए. । स्विटजरलेण्ड 
'का तो यह प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग दे जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अधिकाश भाग 
कमाया जाता है। वहाँ की सरकार विज्ञापन पर विपुल धन राशि व्यय करके 
विदेशी दर्शकों को अपने देश के प्राकृतिक दृश्य ठेखने के लिए आकर्षित करती 
रहती है जिससे प्रतिवर्ष श्रसंखय दशक वहाँ आकर अपना समय व्यतीत करते 
हैँ और सरकार उनसे विदेशी मुद्रा कमाती है। केनेडा, वेल्जियम, स्पेन, 
लग्जमबर्ग तथा जापान श्रादि देशो ने अ्रपने-अपने पर्यटन-उद्योग” को बदाने 
के लिए विस्तृत योजनाएँ वनाई हैं | केनेडा की - सरकार विदेशों में अपने देश 
के विज्ञापन पर अतुल गशि व्यय करती रही है | नीदरलेण्ड, वेल्जियम तथा 
लग्जमवर्ग ने मिलकर संयुक्त योजना के अनुसार अपने अपने उद्योगो को बढ़ाने 
का काम आरम्भ कर दिया है | स्पेन मे विदेशियों को ठहरने के लिए होट्लो 
का प्रवन्ध किया गया है तथा ऐसे होटलों को धन की सहायता देने के लिए 
एक विशेष बेक स्थापित किया गया है | १६४६ मे स्पेन में लगभग ३,००,००० 
विदेशी आए जिनसे वहाँ की सरकार ने विदेशी मुद्राएँ कमाई । जापान से भी 
'विदेशी दशकों को श्राकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएँ वनाई जा रही हैं। 
“दक्षिणी श्रक्रीका पर्यटन कारपोरेशन? ने विदेशी दशकों को नई-नई सुविधाएँ 
देकर श्रपना यह उद्योग बढा लिया है | हमारा पडोसी देश लका भी 'पर्यटन- 
उद्योग! द्वारा ही ६०,००,००० रुपये के आस-पास प्रति वर्ष कमाता रहा है। 
१६४८ में लंका कौ सरकार ने २,६०,००० रुपये पर्यटन-उद्योग के विकास पर 
व्यय किए थे | मीरत यद्यपि इस दृष्टि स'।एक धनी देश है परन्तु फिर भी इस 
ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया दे ।ब्विद्रेशी दर्शकों को भारत शआने मे 
आकर्षित करने के लिए इस वात की आवश्यकता दे कि उन्हे भारत के उन 
आकर्षक स्थानों का बोध कराया जाय तथा 3 स्थानों के चल-चितन्न 
विदेशों मे प्रदर्शित किए जाऐ। देश-देश में परयंटर्नासचना समिति? व श्रमण- 
सूचना-केन्द्र स्थापित होने चाहिएँ जो इस प्रकार का विज्ञापन करें, प्रचार करें 
और भारत आनेवाले दर्शको को देश के विभिन्न दर्शनीय स्थानों का पूरा-पूरा 
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ज्ञान करा सके । झायर्लेरड का ओआयर-दर्शक-संघः तथा अमरीका का दक्षिण 
अमरोका दर्शक कारपोरेशन' विदेशी दशकों को विभिन्न प्रकार को ऐसी 
सुविधाएँ देते हैं जिससे भ्रमण करने में सुविधा हो व दर्शकों को यावायात- 
साधन, निवास-यह तथा भोजन आदि की उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त हो। हमारे 
देश में भो ऐसी सत्याए हनो चाहिएँ | 

भारत सरकार ने भी प्रव देश के 'पयंठन उद्योग” कौ विकास करने को 
विस्तृत योजना बनाई है | काश्मीर को मनोरम घाटी के रंगीन चलचित्र तैयार 
कराए हैं जो विदेशों में दिखाए जाते है| गन वष सरकार ने काश्मीर श्राश्रीः 
'काशमीर की सैरः आन्दोलन उठार थे | इनसे विदेशी दर्शकों को आकर्वित 
करने में काफी सहायता मित्ती | पर्यटन-सूचना-पुस्तक तथा श्रन्य ऐसे ही 
तरह-तरह के रंगीन इश्तिहार विदेशों में वितरत किए गए हैं जिनसे श्राकर्षित 
होकर विदेशी हमारे यहाँ आकर अ्रतकाश विताने लगे हैं। केन्द्रीय सरकार 
के यातायात विभाग ने इस उद्योग का दायित्व अपने ऊपर लेंकर एक समिति 
बनाई है जो इसके विकास की योजनाओं पर विचार करके कार्यान्वित करती 
है | विदेशों दशकों को यातयात की विशेष सुविधाएँ दी जाने लगी हैं। 
पर्यटकों के लिए आयात-निर्यात सम्बन्धी नियम ढीलें कर दिए. गए हें। अ्रव 
कोई भी विदेशी दशक श्रपने प्रयोग के लिए. खुली शराब बोतल में ला सकता 
है | पहिले एक दर्शक विना चुंगी चुक्रा० अपने निजी प्रयोग के लिए केवल 
एक घड़ी, एक फाउय्टेनपैन तथा एक केमरा ला सकता था परन्तु श्रव प्रत्येक 
दशक दो-दो वस्तुएँ ला सकता है। पहिले पालम हवाई श्रड्बू पर श्राए हुए 
दर्शक को रजिस्ट्रेशन सर्टोफिकेट लेने के लिए १५ मील चल कर दिल्ली 
जना पढ़ता था परन्तु अब सुविधा देने की दृष्टि से यह रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट 
हवाई अड़ पर मिलने का प्रबन्ध कर दिया गया ई। विदेशों में हमारे राजदूतों 
के पास परयंटन-पत्र! रख दिए गए हैं जो विदेशों से मारत आनेवालें पर्यय्कों 
को दिए जाते हैं । इस प्रकार उन्हें भारत सरकार के पास लिखा पढ़ी करने को 
आवश्यकता नहीं होती । सरकार की योजना है कि देश में ग्राए हुए दर्शको 
को एक विशेष प्रचार के परिचप्-पत्र दे दिये जाएँ जिनको दिखा कर दशकों 
को चुंगी की सुविधा मिलें तथा उनको ठहरने के लिए आरामण्ह एवं डाऊबंगलों 
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की सुविधाएँ भी मिल सके । अजायबघर तथा अन्य दशनीय स्थानों के 
प्रबन्धक इन पन्नों को देखकर दर्शकों को सब प्रकार दी सुविधाएँ दे | रेल में 
यात्रा करते समय विदेशी पर्यटक अपनी पसन्द का भोजन कर सक्रे इसका 
प्रन्‍न्ध भी कर दिया गया है । दिल्‍ली, आगरा, वंवई, कलकत्ता, शिमला, 
दार्जीजिंग, हैदराबाद, जयपुर श्रादि-श्रादि प्रमुख स्थानों पर 'पर्यटन-केन्द्र? 
खोले गए है जहाँ से पर्यटक्रों को आवश्यक सूचना और सुविधाएँ मिलती हैं । 
सरकार दशकों को 'मार्गवाहकः साथ देने का भी प्रबन्ध करने लगी है| स्पेशल 
रेलगा ड़ियो तथा मोटरो का भी दशक को घुमाने का प्रवन्ध किया जा रहा है | 
पर्यटन-उद्योग के विकास की योजना मे सरकार ने होटलो की सुविधाश्रो को 
बढाने का काम भो सम्मिलित कर लिया गया है। होटलों में टेलाफीन आदि 
वस्ठुओो की सुविधाएं वढाई जा रही हूँ | होटलो का स्तर ऊँचा किया जा रहा 
है जिससे विदेशी दशकों को ठहरने में श्रसुविधाएं न हो। सरकारी 'दर्शंकवाहक? 
(०१०८७) तैयार किये जा रहे हैं जिससे वे नियम के साथ दर्शकों को समी 
स्थान दिखा सके ओर दर्शवीय वस्तुओ्रों का महत्व समझा सके | १६५०-५१ में 
सरकार ने विज्ञापन पर ५ लाख रुपये तथा प्रादेशिक संगठन पर २ लाख 
रुपये व्यय किये थे । इससे ज्ञात होता है कि सरकार परयटन-उद्योग” का महत्व 
भली भॉति समझने लगी हैं | यह निश्चित है कि इस उद्योग के विकास से 
केवल विदेशी म॒द्रा ही की कमाई नहीं होगी वरन्‌ भारत ओर अश्रन्य देंशों की 
सांस्कृतिक अन्यि दृढ़ होगी श्रौर दशको द्वारा हमारे बेंको, बीमा-कम्पनियों तथा 
कुआर-धन्धो को भी प्रगति मिलेगी | 


न 
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पत्र वेचकर पूजी प्राप्त करते का तो हमारे यहाँ अ्रधिक प्रचार ही नहीं 
है | अहमदाबाद की ५६ मिलो में कुल पूंजी का लगभग १ प्रतिशत भाग 
ऋणा-पत्र वेचकर प्राप्त क्रिया गया है जबकि इड्जलेण्ड के उद्योग कुश्ष पू जी 
की आ्रावश्यक्रताओं का २० प्रतिशत से भी अधिक भाग ऋण-पत्रो को वेचकर 
प्राप्त करते हैं | ऋण पत्रों का प्रचार न होने के अनेक कारण हे जिनका यहाँ 
वर्णन करना उचित नही | जहाँ तक लोगो से जमा-राशि लेकर पूजा प्राप्त 
करने का प्रश्न है सो यह प्रथा देश भर में प्रचलित नहीं हे | केवल बम्बई 
और अहमदाबाद की ओर हो जमा लेकर पूजों का काम चलाया जाता रहा 
है। परन्तु इस प्रथा में एक बडा भारी दोष रहा है । जब तक उद्योग लाभ 

कमाते रहते है तब तक जमा करनेवाले लोग श्रपनी-अपनी रकम उसमे जमा रखते 
हैं और ज्यों हो कभो हानि हो जाती है या श्रन्य कोई अस्थायी सकट आ जाता है 
तभी वे लोग अपनी-भ्रपनी जमा-राशि निकालने लगते ह जिससे उद्योगों में 
पूंजी की कमी हो जाती हैं और वे कभी-कर्मी बन्द भी हो जाते हैं । व्यापारिक 
वेंको को कुछु अपनी ऐसी कठिनाइयों हैं जिनके कारण वे उद्योगों की सहायता 
नहीं कर सके है | उद्योगों में प्रायः दोषकाल के लिए पूजी की आवश्यकता 

पहतो है परन्तु व्यापारिक वेक श्रयनो रकम दोर्घकाल के लिए उधार नहीं दे. 
सकते क्योकि उन्हे सदेव यह भय रहता है कि न मालूम कब उनके आहक अपनी 

जमा-राशि निकालने थ्रा जाएँ | उस परित्थिति में बेंकों को संकट का भय 

रहता है | हॉ, ये बेंक श्रल्थकाल के लिए ऋण देते रहे है परन्तु वह भी बहुत 

कम | इसका अर्थ यह दे कि हमारे व्यापारिक वेंक उद्योगों को आरम्भ में 

सहायता नहीं कर पाते वरन्‌ उद्योगों के चालू हो जाने पर ही थोड़ा-बहुत 

सहायता करते ह जो उद्योगों को पर्याप्त नही होती | 

इन कठिन परिथितियों मे हमारे मेनेजिंग एजेश्ट्स ही उद्योगों को जन्म देते 

रहे है और वे ही इनका लालन-पान्नन भी करते रहे हैं । अपनों साख पर वे 

ऋण लेकर उद्योगों को देते हैं, अपनी साख ओर ख्याति पर कम्पनियों के 

अश बेचते हैं, ऋणपत्र वेचते हैं तथा ग्रावश्यकता पड़ने पर वे अपने पास से 

ऋण देकर उद्योगों की सहायता करते रहे है| इसमें सम्देह नहीं कि हमारा 

देश आज जो भी ओद्योगिक प्रगति कर सका वह है सब मेनेजिंग एजेएटस 
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के परिश्रम का फल हैं। परन्तु अ्रव यह साधन भी देश की श्रोद्योगिक 
आवश्यकताओं के अनुकूल नही पडता । भूतकाल में इन लोगों ने औद्योगिक 
क्षेत्र में कितन, ही महान्‌ काम क्या हो परन्तु आज के युग मे इनकी भी 
कुछ सीमाऐँ हो चली हैं । वन॑मान योजनाओं के अनुसार जिस गति से देश 
का ओद्योगीकरण होना है उसके लिए प्रजी जुटाने का काम करना अ्रव 
भेनेजिंग एजेए्ट्स के वश का काम नहीं है । अब यह प्रणाली प्राचीन, कुंठित 
तथा अ्रयोग्य सिद्ध होती जा रही है तथा नए-नए उद्योगो को जमाने श्रोर 
पुराने उद्योगों को संगठित करने का काम इनके वश का रोग नही है। दूसरी 
बात शऔर है| ये लोग जनसाधारण में अपने प्रति विश्वास नहीं जमा सके है ) 
पिछले दिनों मे इन्होने उद्योगों को अपने हाथ की कठपुतली वनाकर जिस प्रकार 
नच'या है और कम्पनियों के अंशधारियों का जो शोपण किया है वह कहने 
की बात नहीं है। निश्चित ही, इन्होने अनेक मरते हुए. उद्योगो को जीवन 
दिया परन्तु अनेक जीबित उद्योगो को पहिले भूठा रत बना कर अधिकार में 
ले लिया और वह स्वयँ उसके अधिपति बनकर उसको बढ़ा दिया परन्तु 
आशधारियो को मृत वना दिया । यह ठीक है कि इनके पास उद्योगों के लिए 
प्रजी का सहारा था परन्तु पूंजी के वल पर इन्होने उद्योगों की सेवा नहीं की 
वरन्‌ उन्हें गुलाम बनाया । देश के वर्तमान और भावों ओद्योगिक संगठन में 
मेनेजिंग एजेस्ट्स अब श्रधिक काम के नहीं रहे हैं। कुछ दिनों चाहे अभी 
इनसे ओर काम निकाल लिया जाय परन्तु श्रन्त में चल कर तो उद्योगों की 
वित्त समत्या का स्थायी श्रोर हितकारी इल निकालना ही है । 

विदेशी पूंजी की बात यह दे कि अब तक इसकी सहायता से भी देश के 
आओद्योगीकरण मे काफी योग मिला है। परन्ठु इसके वरिघय में भी अ्रव लोगों 
में तरह-तरह के सन्देह होने लगे हं। बिदेशी पूजी मे कुछ ऐसे दोष आ 
गए हैं जिनसे हमारे राजनेतिक छितो को चोट लगती रही है। परन्तु फिर भी 
किस मात्रा सें और किस सीमा तक इसके द्वारा उद्योगों की वित्त समस्या हल 
हो सकती है इसका विवरण श्रगल्ले एप्ठो में किया गया है । 

पिछले कुछ वर्षों भे वर्तमान उद्योगों की वित्त-समस्था कुछ सुलमती-सी 
दीख पड़ी है। नई- नई बंकों तथा इन्श्योरेन्स कम्पनियों के स्थापन से उद्योगों को 
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कुछ च्दायता मिली दे। वे संत्थाएँ उद्योगो को वित्त समत्ग में कुछ दिल- 
चलती लेते रहे ह. ओर इन्होने श्रोद्यागिक ऊम्मनियों के अंश तथा ऋग्-पत्र 
खरीद कर और श्रल्नकाज्ीन ऋछ भं, ठेऋर उनकी सहायता की है। किसी 
किसी मामले में तो इन बेको ने उद्योगो को बहुत प्रशंसनोय सहायता दी है। 
झ्रौन्‍्चागिक कम्पनियों तथा व्यापारेंक बेछो के संचालक वही व्यक्ति होने के 
कारण उन्होने उद्योगो को वित्त सहायता देने में कामी योग दिया है। श्ह्ध्८ 
मे क्रीद्योगिक वित्त कारपोरेशन' खोज कर सरकार ने भी उद्योगों की वित्त समत्या 
दुछु रूमा तकहन करने का प्रय्म्त क्या है| इस कारपोरेशन की पूंजी १०० 
करोड राया है क्षौर अपने तीन व के जीवन मे इसने अनेक उद्योगों को 
वित्त सहायता दी दे । इसने द्रविक्ररर दोधकाज्ञोन वथा मच्यकाश्ीन ऋण 
दिए हे तथा वह ओऑोद्यगिक कम्पनियों के अंश तथा ऋश-पत्र बेचने में भी 
उनर्क सहायदा करता है। कई राज्णे मे मी 'प्रान्तीय ऋद्योमिक वित्त कारपो- 
रेशना दनाए जा चुके ईजा राज्यों के उच्चोगों को वित्त सहायता देते हैं। 
परन्‍्तु इन ख्वस भी उद्योगों को वित्त समस्वा चुज्लकगों नहों हैं। भारतीय 
छोदे,सिक दिच ह्ारोरेशन ऊेवह सीमित मात्रा में ही उद्योगों को सहायना 
कर सकता है। इसके ऋण देने को शर्ते कुछ क्रम सरल नहीं है । अब तक इसने 
छुल मित्ा करे कोई १२ करोह़ रूपया आूण ठिया है। शछाज जब क्ि हमारे 
देश में औद्योगिक विक्राम का इतना भारो काम दाकी है ओर अनेक योजनाएँ 
पू जी के झ्म्गव मे ठप्प पड़ी ह--इस बान की आवश्यकता है कि उद्योगों की 
विच सम्त्या को हज्न करते के ओर भी उपाय किए जाएँ। हमारा मतलब यह 
नही कि वित्त कारपोरेशन ने कुछ काम न किया हो या ये कार न कर सकते 
हो, परन्तु हमारा उद्देश्य यह ई कि इनके ऋतिरिक्त ओर भी उपाय होने 
चाहिए जिसने ओंद्योगीकरण के काम को प्रगति स्लि । 
हमारे देश मे उद्योमो की वर्तमान दिच समत्वा के दो झुख्प पहलू हैं-- 
(१) बतमान परिस्थितियों मे उद्येगो को कितनी पूजी को आवश्यकता है ? 
(२) यह आवश्यक पूजी त्थादी रुप से किस प्रब्गर प्राप्त की जाव ? 
उद्योगों की आवश्यक पू जी की मात्रा के विपय से मिन्न-मिन्न अनुमान ह। 
इम्बई़ योजना के प्रसताओने द्ार्थिक विकार को समूदी योजना के लिए १०,०२० 
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फरोड़ रुपये का श्रनुमान लगाया था जिसमें उद्योगों के लिए अनुमानतः ३०० 
फरोड़ रुपये प्रति वर्ष की श्रावश्यकता आती है। राष्ट्रीय योजना समिति ने 
भी अपनी भूमिका में लगभग इतनी ही पूंजी का श्रनुमान लगाया था | हो 
सकता है यह अनुमान गलत हो परन्तु यह सब श्रोद्योगीकरण के क्षेत्र और 
गति पर निर्भर करता है | प्रोफेसर कोलिन क्‍्लंकि ने श्रनुमान लगाया है कि 
देशवासियों की वास्तविक श्राय मे २५ की बृद्धि करने के लिए करीब 
१५४०० करोड़ रुपये का विनियोग करना होगा। परन्तु इन श्रनुमानों से 
उद्योगों के लिए श्रावश्यक पूंजी का अ्रनुमान नहीं लगाया जा सकता। 
उद्योगों की श्रावश्यकताएँ तो उनके उद्देश्य, क्षेत्र, साधन तथा गति पर 
निभर करते हैं। जैसा कि योजना कमीशन का विचार है कि “हमारे वतमान 
उद्योगों के लिए प्रजी की जो वर्तमान श्रावश्यकता है वह अ्रधिकाशतः पुराने 
उद्योगों का पुनसेगठन तथा पुनर्निर्माण करने के लिए है नक्रि नए-नए 
उद्योगों को एक साथ ही बढाने के लिए |? कमीशन का अनुमान है कि 
पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के जो लक्ष निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त 
फरने के लिए उद्योगो के विकास मे लगभग १२४ करोड रपये की आपश्यकता 
होगी जिसमे से सरकार २५४ करोड रुपया देगी, ६० करोड रुपया उद्योग स्वयं 
जुटायेंगे तथा शेष राशि श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन से लेकर पूरी की जायगी | 
यह तो हुश्ला कमोशन का श्रस्थायी विचार केवल पोच वर्ष तक के लिए | 
स्थायी रूप से यह समस्या कैसे इल हो ? इसके लिए. दो साधन सम्भव हैं--(१) 
विदेशी पूंजी लेकर , (२) देश में ही पूजी-निर्माण करके । 

विदेशी पूंजी लेकर उद्योगों की वित्त समस्या सुलकाना कोई बुरी बात 
नही है । पिछुली शताब्दी मे जर्मनी, फ्रान्स, जापान तथा अन्य उद्योग- प्रधान 
देशों ने विदेशों से ऋण लेकर काम चलाया था। हमारे यहाँ भी श्रव तक 
विदेशी पूजी का काफी स्थान रहा है। रेल मार्ग, नदी-घाटी-योजनाएं, खाने 
चेक, इन्श्योरेन्स कम्पनियाँ तथा बड़े बड़े प्रमुख उद्योग विदेशी पू जी के कारण 
ही इतनी प्रगति कर सके हैं । अ्रव श्रागे भी इसके द्वारा समस्या हल की जा 
सकती हे। योजना कमीशन का मत है कि देश का श्रौद्योगीकरण मे हमे 
विदेशी पूँ जी का स्वागत करने में कोई हानि नहीं क्योकि इसके द्वारा हमे अपने 
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उद्योगो को पूंजीगत माल तथा विशेषज्ञ मिल सकेंगे जिनकी हमे इतनी 
ग्रावश्यकता है। परन्तु क्या हम अब विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं ? विदेशी 
पूंजी लेने से पहिलि हमे यह देख लेना चाहिए कि उसके साथ “विदेशी 
पू'जीपति! या विदेशी राजनैतिक सत्ता! हमारे देश में न आने पावे | हम 
(विदेश, पूं जी! लावे न कि विदेशी पूंजीवाद? । जैसाकि डाक्टर राव ने कहा है 
हमे विदेशी पृ जी को “राजनैतिक डोरी” से बाँध कर नहीं लाना चाहिए । 
विदेशी प्रं जोयतियों को यहाँ पूंजो लगाने की सुविधाएँ दी जाएँ, परन्तु कोई 
राजनैतिक सत्ता उनको न सोगी जाय। सरकार ने अ्रप्रेल १६४६ मे विदेशी 
पूजी सम्बन्धो अयनी नीति में जो शर्ते रक्खी हैं उन्ही पर विदेशी पूंजी को 
लाया जाय | ये शर्ते निम्न हैं-- 
१, सरकार को सामान्य ओद्रोगिक नीति के श्रन्तर्गत भारतीय श्रीर विदेशी 

पूंजी में कोई अन्तर नहीं समझा जायगा | 
२, विदेशी पू'जी पर जो लाभ होगा उसे तथा पी को वापिस ले जाने के 

जिए विदेशी विनिमप्र सम्बन्धी श्रावश्यक सुविवाएँ दी जाएँगी। विदेशी 

पुजी को लौटा कर ले जाने पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होंगे । 
३ यदि राष्ट्रीयकरण क्रिया ज्ञायगा तो परनोपतियों को श्रावश्यक इर्जाना 

विया जायगा । 

इन शर्तों पर यदि विदेशी पूजी झआरावे तो हमे उसका स्वागत करना चाहिए । 
विदेशी पूंजी प्राप्त करने के निम्न साधन हैं-- 

१, अन्तरोष्ट्रीय मुद्राकोष । 

२ विश्व बेक । 

३, अमरीका तथा इंगलैएड व श्रन्य देशो के पूनीपति | 

४ बिदेशी सरकारें | 

इन साधनों से हमारे देश में पूंजी आई है श्रौर आती रही है, परन्तु 
क्या इन साधनो से स्थायी रूप से हमारे उद्योगों की वित्त समस्या हल हो सकेगी ! 
यह टीक है कि इनसे हमारी वर्तमान श्रावश्यक्ताएँ विशेषतः पूर्जीगत माल 
की तथा पिशेषज्ञो की ग्रावश्यकताएँ प्र्ण हो जाएंगी | परन्तु जैसा कि डा० राव 
ने कहा है “स्थायी रूप से ये साधन हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते |” 


उद्योगों की वित्त समस्या श््७ 


हमे अपने देश में भी पुजी निर्माण का काम करना चाहिए | जनता के दिल 
मे से मय निकाल कर उन्हे उद्योगों में राशि विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित 
करना चाहिए | उद्योगों की श्रान्तरिक वित्त आवश्यकताओं के लिए हमारे 
देश में काफी पूजी उपलब्ध है, कठिनाई केवल उसे काम में लाने के लिए. 
निकलवाने की है | श्रीद्योगिक कमीशन ने टीक कहा था “कि भारत में उद्योगों 
की वित्त समस्या देश में धन के अ्रमाव के कारण नहीं है और न भय के 
कारण है वरन्‌ श्रोद्योगिक अकुशलता तथा प्‌जी निर्माण के साधनों की कमी के 
कारण है | इसके लिए. देश मे श्रौद्योगिक वेक बनाए जाएँ व विनियोग-द्रस्ट 
तथा विनियोग-बेक स्थापित किए जाए] वित्त कारपोरेशन प्रत्येक राज्य मे 
होने चाहिएँ। सरकार छोटी बचत योजना बनाकर लोगों को बचत करना 
सिखावे [ पंजी निर्माण की योजना पर विस्तृत लेख आगे पढिए | ] तव 
उद्योगो की वित्त समस्या अपने ही देश को पजी से हल हो सकेगी। बही 
समस्या का सच्चा हल होगा | 
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गत तीस वर्षों मे भारत ने श्रौद्योगिक ज्षेंत्र मे काफी उन्नति की है। 
श्रावश्यक्ता की श्रनेक उपभोग्य वस्तुएँ श्रव हमारे देश भे ही बनाई जाने 
लेगी हैं जिनमे कपडा, चीनी, नमक साथुन, कागज़ तथा चमड़े का सामान 
मुख्य हैं। इस्पात, सीमेए्ट तथा रासायनिक वस्तुण बनामे में भी हमारे 
उद्योगों ने सन्‍्तोषजनक प्रगति दिखाई है| युद्ध काल में वथा युद्ध के पश्चात्‌ 
श्रनेक नए.-नए उद्योग स्थापित हुए श्रोर अब हमारे देश में रेडियो, साइकिल, 
बिजली के पखे, मोटर , रेल के इंजन आदि, श्रादि, सामान बनने लगा है, 
परन्तु फिर भ' बात यह है कि उपभोग्य बस्तुश्रो के कारख़ानों में तो चाहे हम 
काफी आगे हो किन्तु प॑जी गत माल बनाने में श्रमी हमारे यहाँ काफी क्षेत्र है | 
पिछले कुछ दिनो से तो श्रौद्योगिक उत्पादन में काफी कमी होती जा रही है | 
कुछ उद्योगों मं पहिले की अपेक्षा २० से ३० प्रतिशत तक उत्पादन गिर गया 
है | यदि सच पूछा जाय तो इसके कारण हें-युद्धकाल में मशीनों की 
घ्रिसायट तथा नई मशीनों को ज्ञाने को कठिनाइयों, श्रमिकों त्रथा उद्योगपतियों 
के बीच पारस्परिक संघ तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों | योजना कमीशन 
ने ओ्रोद्योगिक उन्नति के दृष्टिकोण से इन दोपो को दूर करने का सुझाव दिया दै | 
योजना के अन्तगंत कृपि और सिंचाई को प्रमुख स्थान मिलने के कारण योजना 
कमीशन का उद्देश्य यह रहा है कि ऐसे उद्योग पहिले स्थापित क्रिए जाएँ जो 
सिंचाई योजनाओों तथा कृषि को सफल बनाने में सहायक हो । इसके वाद 
योजना कमीशन ने उन उद्योगों को उन्नत बनाने का सुझाव दिया है जो 
उपभोग्य वस्तुएँ बनाते हैं। योजना में श्रौद्योगिक विकास का निम्न क्रम, 
निर्धारित किया गया है :-- * 
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सबसे पहिले कृषि-विकास तथा सिंचाई और पन-बिजली की योजनाओं 
को सफल बनाने के लिए. जो उद्योग आवश्यक हो, उन्हीं का विकास 
किया जाय । 


इसके बाद उपभोग्य वस्तुएं बनानेवाले उ्य्ोगो की बतमान कार्यक्षमता 
के अनुसार उपभोग्य वस्तुओं के लक्ष निर्धारित करके उन्हें पूरा करने 
का प्रयत्न किया जाय । 


« इसके पश्चात्‌ इस्पात, लोहा, भारी रासायनिक पदार्थों आ्रादि वस्तुश्रो 


को बनानेवाले उद्योगों का विकास फिया जाय | 


अन्त में, देश के वर्तमान ओोद्योगिक कलेवर में जो दोष हो उन्हें दूर 
किया जाय | 


इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना कमोशन ने उद्योगों को तीन भागों 


में बॉँट दिया है, जो इस प्रकार हैं :--- 


१ 


+ 


सुरक्षा-उद्योग जिन में युद्ध सम्बन्धी वस्तुएँ जेसे हथियार, बारूद श्रादि 
श्रन्‍्य सेनिक श्रावश्यकता की वस्तुएँ बनाई जाएं। 


“उत्पादक-वस्तुश्नो के उच्चोग” जिनमें इस्पात, सीमेंट, पट्सन का सामान, 
भारी रासायनिक वस्तुएँ आदि पूँजीगत माल बनाया जाय | 


उपभोग्य-बस्तुओ के उद्योग, जिनमें जनसाधारण की उपभोग्य वंस्तुएँ 
बनाई जाएँ । 


चूँकि योजना में कृषि और सिंचाई की उन्नति के लिए श्रधिक महत्व 


दिया गया है इसलिए, सरकार के अ्रधिक्रांश साधन इन्ही बातो की पूर्ति मे लगाए, 
जाएँगे। इसालिए उद्योगों के लिए भी अधिक धन राशि का विनियोग सम्भव 
नही हो सकेगा । कमोशन के प्रस्तावों के अनुसार केवल वे ही योजनाएँ पूरी 
की जाएँगी जी। सरकार ने शआआरम्म कर रक्खी हैँ। नए क्षेत्र में केवल वे ही 
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च् हा. श है 

उद्योग बनाए जाएँगे जो वर्तमान में देश की आर्थिक उन्नति के लिए अनिवार्य 
हों | योजना के अनुसार निम्न राशि श्रोद्योगिक विकास पर व्यय की जायगी | 
( करोड़ रुपयों मे ) * 


(४ 


दो वर्षों मे मिलाकर पॉच वर्षों में मिलाकर 


१६५१-४२) (१६५२-४६) 
बढ़े पैमाने के उद्योगों में ३८१ ७६*५ 
छोटे तथा कुटीर-उद्योगो मे धप श्श्ष्ण 
श्रौद्योगिक एवं बैजानिक शोध मे... २४ ४६ 
खनिज विकास पर ०३ ११ 
योग ४५*६ १०१०० 


पंचवर्षीय योजना में न तो केवल व्यक्तिवाद पर ही जोर दिया गया है 
और न केवल राष्ट्रीयकरण पर ही | वरन्‌ दोनो प्रणालियों के आधार पर 
औद्योगिक विकास करने के सुझाव दिए गए हैं। कमीशन का मत हक 
“राष्ट्रीय आयोजन की किसी भी योजना मे औद्योगिक विकास के लिए व्यक्ति- 
बाद के आवार पर चलाये गए उद्योगों की नितान्त आवश्यकता है ! परन्तु 
इस प्रकार जो उद्योग चलाए जाएँ उनके मालिकों को उपभोक्ता, विनियोगी 
तथा श्रमिक के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्रीय हिल में काम 
करना चाहिए |” इसके लिए योजना कमीशन का सुझाव है कि उद्योगपतियों, 
श्रमिकों तथा साइसी ओोद्योगिकों को अपने-अपने दृष्ठि-कोणों भे श्रावश्यक 
परिवतन कर लेने चाहिएं। कर्माशन ने व्यक्तिवादी उद्योगो में उद्योगपतियो 
से मिल कर निम्नलिखित लक्ष निर्धारित कर दिए हैं जिनके अनार गलत 
पूर्ण होने पर उत्तादंन बढ़ाने का अनुमान हं--यह निश्चित नहीं हे क्िइन 
लक्षो. को पूरा किया ही जा सकेगा परन्तु फिर भी श्रनुमान लगा कर ध्येय बना 
लिया गया है जिसके अनुसार व्यक्तिवादी उद्योगो में उत्पादन बढ़ाया जा सके | 
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यहाँ कुछ उद्योगों के हो ,लक्ष दिए गए हैं | इसी प्रकार श्रन्य॒ उद्योगों के 


लक्ष भी योजना में निर्धारित किए गए हैं। 


जहाँ तक सरकार द्वारा उद्योगो को चलाने का प्रश्न है योजना कमीशन, 
की स्पष्ट राय है कि सरकार के पास साधनों की कमी होने के कारण वह 
कोई नए उद्योग स्थावित नहीं कर सकती | सरकार तो केवल उन्हीं उद्योगों 
को सफल बनाने में प्रयत्न करेगी जो उसने पहिले ही से अपने हाथ सेंले 
रक्खे हें जैसे, सिधरी की खाद निर्माणी, चितरक्षन का इजन-कारख़ाना, 


टेलीफोन के कारखाने आ्ादि-श्रादि । 


यह देखने के लिए कि देश के साधनों का ठीक-ठीक उपयोग हो रहा हे 





» इसके अनिरिक्त हाथ के करधे से १६,००,०००,००० गज कपड़ा और 


बनाने का /लक्ष है । 
शॉँ ः है. 
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था नही और व्यक्तियादी उंद्योग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं, 

कप्तीशन ने ओद्योगिक-विकास-नियंत्रण-एक्ट बनाने का सुझाव दिया था जो 

अ्रव पास हो चुका हे | इस कानून में निम्न वातों की विशेष रुप से व्यवस्था 
की गई है :--- 

१ सरकार की स्वीकृति के विना कोई भी नया उद्योग स्थापित न किया जा 
सकेगा और न पुराने उद्योग का विकास ही किया जा सकेगा। इस 
प्रकार को स्वीकृति देते समय सरकार उस उद्योग की स्थिति आदि के 
बारे में कुछ शर्तें रख सकती है। 

२ यदि किसी उद्योग मे उत्तादन गिर रहा हो या माल नीची कोटि का बनाया 
जाने लगा हो, श्रथवा कोई उद्योग अंशधारियों के हिंत के विरुद्ध काम 
करने लगा हो तो सरकार उस उद्योग की जाँच-पड़ताल कर सकती है। 

३, यदि कोई उद्योग सरकार की दी हुई हिंदायतों को पूरा न करे तो उसे 
सरकार अपने प्रवन्ध में ले सकती है । 
औद्योगिक विकास की जॉच-पड़ताल करने तथा उद्योग की प्रगति का 

निरीक्षण करने के लिए कमोशन ने एक केन्द्रीय श्रौद्योगिक बोड बनाने का 

सुझाव दिया था। यह बोड १६४६ के औद्योगिक विकास नियंत्रण कानून के 
अतर्गत बना दिया गया दहै। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उद्योग के लिए 'विकास 
कोसिल बनाने की योजना है । “विकास कॉंसिलो! में सरक्वार, उद्योगों तथा श्रमिकों 
के प्रतिनिधि रहेंगे । ये कॉसिले उद्योगों की प्रगति मे सहायता देंगी तथा केन्द्रीय 

. बाड़ तथा उद्योगों मे ताल-गेल बनाये रक्खेंगी । 

' योजना मे छोटे तथा कुटीर-धंघों को भी आवश्यक स्थान दिया गया है । 

कमीशन ने सुझगव दियाहद कि केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य तथा उद्योम 

विभाग कुटीर-धंघो की जॉच-पडताल करके एक विस्तृत योजना बनावें । 
योजना में ऐसे उद्योगों के विकास के लिए. सहकारी समितियों पर जोर दिया 
गया है। कमीशन का मत है कि ये समितियों छोटे-उद्योगियों को कच्चे माल 
का प्रवन्ध करें, उन्हें आवश्यक राशि दिलाने का प्रबन्ध करें तथा उनके माल 
को विकवाने में भी सहायता करें | कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि “सरकारों 
को इन उद्योगों के विकास में उतना ही काम करना चाहिए जितना वे कृषि 


पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान १४३ 


की उन्नति के लिए करती ई क्योकि छोटे तथा कुटीर-घंचे कृषि का एक 
आवश्यक श्रड्ढ हैं |? इस प्रकार पंचवर्षीय योजना में छोटे तथा बड़े उद्योगो 
पर, व्यक्तिबादी तथा राष्ट्रीय उद्योगो पर, उत्तादक तथा उपभोग्य वस्तुएँ बनाने- 
वाले उद्योगो पर समान रूप से ध्यान दिया गया है परन्तु फिर भी एक 
खास बात है--कमीशन इस योजना मे उद्योगो का विकास कृषि 3न्नतिके लिए 
करना चाहता है | हमारे देश मे यह एक शुभ शकुन की बात है । 
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सैन्य, सुरक्षा एवं उद्योग और यातायात को दृष्टि से किसी भो राष्ट्र की 
झर्थ-व्ययस्था में खनिज पदार्थों का बहुन महत्वतरर्ण स्थान होता है । श्राप्ुनिक 
पद्धति पर सेनाओ्रो को सुसल्चित करने, सुरक्षा एवं युद्ध-संचालन के लिए 
विभिन्न प्रकार के खनिज-पदार्थों की आवश्यकता होती है | यदि सच पूछा जाय 
तो सुरक्षा-संगठन की सफलता बहुत सीमा तक खनिज-सम्पत्ति पर ही निर्भर 
होतो है | लोहा, कोयला श्रौर तैल सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योगों के प्राण सान्न है--- 
यह बान गत महायुद्ध ने पर रूप से सिद्ध कर दिखाई है। ओऔद्योगिक ज्षेत्र में 
भी खनिज पदार्थों का मुख्य स्थान है | लोहे, कोयले एवं भारी-मारी रसायनिक 
पदों पर देश का समूचा श्रोौद्योगिक कत्तेवर निर्भर करता है। विशेषकर 
देश के श्राधार भूत धधे तो इन वस्तुश्रो के बिना असम्मव ही है| पूर्जागत 
माल बनानेवाले उद्योगों का प्रारम्भ लोहे और कोयले के बिना हो ही नहीं 
सकता | हमारे देश मे उद्योग एवं सुरक्षा के भविष्य के दृष्टिकोण से खनिज- 
सम्पत्ति का सुब्यवस्थित उपयोग एवं नवीन साधनों की जॉच-पड़ताल तथार 
विकास बहुत श्रावश्यक्र है। देश के श्रौद्योगीकरण के लिए पूजोगत माल 
' ऋष्जए हमे विदेशों पर श्राभश्रित रहना पड़ता हे । यदि हमारे देश के खनिज 
/मदार्य एवं धातुओं का विकास हो जाय तो हमे विदेशियों का मुँह नहीं 
ताकना पड़ेगा | है 
भारत सरकार के निर्माण, खान तथा विद्युत विभाग ने जनवरी १६४७ के 
खनिज-नोवि-सम्मेलन के समय देश क्री खनिज-सर्म्पत्ति का एक अ्नुभान-पत्र 
तैयार किया था । इस अनुमान-पत्र मे बताया गया था कि भारत के विस्तार 
तथा उसकी जनसंख्या को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं है कि देश के 
खनिज-साधन बहुत अ्रधिक है, जेसा कि बहुत से लोग समझते हैं। परन्तु 
तो भी जो कुछ खनिज-सम्पत्ति हमारे देश में है उसका समठित रुप से पूश 
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पूरा बिदोहन नहीं किया गया दै। देश के खनिज-साघनों को मुख्यतः चार 
भागो मे बॉँदठा जा सकता है-- 

१. ऐसे खनिज, जिनमे देश आत्म निर्भर है परन्तु निर्यात नहीं कर 
सकता । जैसे, कोयला, कच्चा अल्यूमीनियम, सोना, सोडियम, नमक, डुलेभ 
मिट्टी, वेरियम, नाइट्रेंट पदार्थ, श्रादि, आदि । कोयला अधिकतर बिहार तथा 
पश्चिमी बंगाल में मिलता है। अ्रनुमान है कि देश में २००० फीट नीचे 
तक कोई ६४,० ०,००,००,००० ट्न्‌ कोयला है जिसमें ५,० ०,००,००,००० 
टन उत्तम कोटि का है। इस प्रकार देश के भावी श्रौद्योगीकरण के लिए हमारे 
यहाँ पर्यात्र मात्रा में कोयला मौजढ है । 

२. ऐसे खनिज, जिनके लिए. देश को पूर्णतः श्रथवा अंशतः विदेशी 
आयात पर निर्भर रहना पढता है। जैसे, कच्चा तावा, चॉदी, निकल, पे ट्रोल, 
गन्धक, सीसा, जस्ता, पारा, टीन, पोटाश श्रादि | तावा, जस्तए, गन्धक, 
स।सा--ये चार बस्तुएँ जिनकी ओऔद्योगीकरण में बहुत आवश्यकता होती है 
हमारे देश में कम मात्रा मे निकलते हैं। १६४६ में इन्ही चार वस्थुओ्नों को 
विदेशों से झ्रायात करने पर १२ करोड रुपया व्यय हुआ था। जहाँ तक 
पेट्रोल का सम्बन्ध है वह तो हमारे यहा बहुत ही कम पाया जाता है। देश 
की कुल आरवश्यकनाशो का केवल ७: हमारे यहाँ निकलता है और शेप 
विदेशों से श्राता है । 


३. ऐसे खनिज, जो इतनी अधिक मात्रा में मिकलते हैं कि उनका: 


हि 


निर्यात करके संसार के अन्य देशो में प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। जैसे, 


» कच्चा लोहा, कच्चा टिटेनियम, श्रमरक, इत्यादि | 

४. ऐसे खनिज, जिनका निर्यात पर्याप्त मान्ना में करके विदेशी माल 
बदले में आयात किया जा सकता है। जेसे, कच्चा मेंगनीज, वाक्साइट, 
मेगनेसाइट, स्टीटाइट, सिल्लोका, जिप्सम, इमारतें बनाने का ग्रेंनाइट, मोनेजाइट 
कोरूडणर, श्रोद्योगिक मिट्टी इत्यादि। 

इसका अ्रथ यह है कि तावा, निक्िल, पेट्रोल, गन्धक, सीसा, जस्ता 
आदि कुछ ऐसी वस्तुओं को छोड़कर अन्य पदार्थों में हमारा देश धनी है। 
परन्तु इन वस्तुओं के उत्पादन एवं शोधन में ग्रव तक नितान्त अबदेलना 


हे 


| 
झ 


चला 
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होती रही है | खमिज-सम्पत्ति का विदोहन कमी संगठित रूप से किया ही नहीं 
गया | सरकार की हस्तत्ञेप न करने की नीति के बड़े भयंकर परिणाम हुए हैं। 
खनिज निकालने का काम मुख्यतः विदेशी पूर्जापतियों के हाथ में रहा, जो 
देश के पेट्रोल, सोना और ताँवे की खानों के स्वामी वने रहे ओर कोयला, 
क्रोमियम एवं मेंगनीज की खान भी उन्हीं के नियंत्रण मे रही। केवल लाभ 
कमाने के लिए. खानो का शोषण होता रहा। उनकी खुदाई के ढंग ऐसे 
श्रवैज्ञानिक हैं कि उनके कारण बहुत-सी खनिज-सर्म्पत्ति नष्ट होती है। इतना 
हो नही, देश की सम्पत्ति बढ़ाने वी दृष्टि से खानों का विदोहन नहीं किया 
गया | खान मालिकों को भरपूर स्वतत्र॒ता मिलने के कारण श्रव तक उनका 
ध्यान खनिजों के निर्यात की श्रोर ही रह्य । जो पदार्थ विदेशों में गए, वे 
अपरिष्कृत रूप मे बड़ी नीची दरों पर मेले गए। इन वस्तुश्रो का विदोहन 
यदि देश के हित में होता श्रोर देश में ही इनसे पक्का माल तैयार किया 
गया होता तो देश मे न केवल रोजगार ही बढ़ता वरन्‌ राष्ट्रीय आय में भी 
बहुत इृद्धि होती। खानों पर सरकार का जो कुछ मी नियत्नण रहा वह 
प्रधानतः प्रान्‍्तीय सरकारों का रहा केन्द्रीय सरकार का नहीं। प्रान्तीय 
सरकारों ने कोई दीघकालीन दृश्कोण से काम नहीं लिया श्रौर खानों के 
,' लाइसेंस देने का काम अधिकतर लगान-वसल करने वाले महकमों को दें 
दिया जाता रहा । खनिज पदाथों एवं घातुश्रो की न वैजानिक रीति से जाच- 
_ पड़ताल हुई न शोध हुई श्लौर न सदुपयोग ही हुआ । अब तक श्रशुद्ध खनिज॑- 
' “ पदार्थों का निर्यात ही होता रहा | फलतः करोड़ों रुपयो की वार्षिक हानि के 
“ ,अ्रतिरिक्त देश में खनिज-सम्पत्ति का विकास नहीं हो पाया श्रौर न,निर्यात के 
*“बदले में सैन्य एवं औद्योगिक दृष्टि से आवश्यक खनिज-पदार्थ एव धातु विदेशों 
से मेंगाए जा सके । खान अधिकार सम्बन्धी कानूनों में भी समता नहीं रही | 
पिछले दो-तीन वर्षों से सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है श्रौर सनिज- 
सम्पत्ति का विंदोहन करने के लिए निम्न कार्य किये हैं :--- 
(१) सरकारी खनिज-मोति बनई है । 
' (२) खनिज-सम्पत्ति की खोज एवं विकास के लिए "ज्योत्रोजिकल 
सर्वे ऑफ इरिडिया! नामक संस्था का विकास किया है। 
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(३3) देश के खनिज-पदार्थों को सुरक्षित वनाए रखने तथा उनका संगठित 
रूप से विकास करने के लिए “ब्यूरो ऑफ माइन्स”! नामक सस्था 
बनाई है | 


अब तक कुछ लोगो की यह धारणा रहो है कि ओऔद्योगीकरण के लिए 
हमारे देश में सभी खनिज-पदा्थ पर्यात मात्रा में हैं परन्तु यह बात बिलकुल 
ठीक नही है | उत्तमता की दृष्टि से हमारे देश की खनिज-सम्पत्ति मे कुछ ऐसे 
दोप हैं जिन्हें दूर करने को श्रावश्यकता है। इसके लिए खनिजों का पता 
लगाना होगा, उनकी मात्रा का ठीक ठीके श्रनुमान लगाना होगा त्था उनकी 
शोध, जॉच पड़ताल और संगठन करना होगा । इन कामों को पूरा करने के लिए, 
श्राजकल हमारे यहाँ निम्न सस्थाएँ काम कर रही हें-- 

१. ज्योन्लोजिकल सर्वे श्राफ इस्डिया । 

२. इशिडयन ब्यूरो श्रॉफ माइन्स | 
नेशनल फ्यूअन रिसर्च इन्स्टीस्यूट । 

४ नेशनल मेटलर्जीकल लेबोग्ेटरी । 

५. सेण्ट्रल ग्लास एएड सिरेमिकर रिसच इन्स्टीस्यूट | 

देश की खनिज-सम्पत्ति का संगठित रूप से विदोहन करने के उद्देश्य से 
योजना कमाशन ने नीचे लिखे हुए सुझाव दिए है-- 

देश की खनिज-सम्पत्ति का पूरा-पूरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 


म्चै0 
है] 


" श्रावश्यक है कि संगठित रूप से खनिज-पढाथों की जाच-पडताल करके विस्तृत 


नकशे तैयार करिए जाएँ। आवश्यक तथा महत्वपूर्ण खनिजो की, चाहे वे सुरक्षा 
के लिए उपयोगी हो चाहे निर्यात किये जाते हो और चाहे अपने देश में प्रयोग 
किए. जाते हो, सबसे पहिले जॉच-पडताल कराई जाय ) 

खानों में से वस्तुएं निकालने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग 
किया जाय तथा इस काम के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएँ। सरकार भी इस 
काम में योग देने के लिए विशेपज्ञ नियुक्त करे जो खानो मे जा-जाकर देखे कि 
उनमे वेशानिक साधनो हा प्रयोग हो रहा है या नहीं। ये विशेष खानो मे काम 
करनेवाले लागा को नए तराकों से परिचित करें ओर देखे! कि खनिज सम्पत्ति 
नष्ट तो नहीं हो रही है । कमीशन का मत है कि यदि ऐसा किया गया तो 


श्श्द देश की खनिज्ञ-सम्पत्ति का विदोहन 


खनिज-सम्पत्ति की रक्षा होगी, विदोहनन होगा तथा सदुपयोग भी होगा | किसी 
भी प्रकार की खानों के श्रधिकार देने के लिए लाइयरेस देने से पहिले माहन्स 
एण्ड ,मिनरल्‍्स एक्ट १६४८”? के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की 
स्वीकृति लेना आवश्यक होना चाहिए | दूसरे, किसी एक व्यक्ति को खानो का 
पद्दा नही देना चाहिए वरन्‌ देने से पहिले यह देख लेना चाहिए कि पद्ना लेने: 
वाला खानो का विदोहन करने के साधन श्रोर शक्ति रखता है या नहीं | पट्टा 
अधिकतर बड़ी बड़ों कम्पनियों को ही देना चाहिए । 

खनिज-उद्योगो के वात्तविक श्रौर सच्चे ओऑकड़े इकठ्ठे होने चाहेऐँ। 
खनिज-पदार्थों के निर्यात सम्बन्धी श्रॉकड़े भी प्राप्त करने चाहिएँ। यह काम 
ध्यूरो श्रॉफ माइन्स! को सौप देना चाहिए | कमोशन का मत है कि इस प्रकार 
के औॉकड़े होने से खनिज-सम्पत्ति के विदोहन सम्बन्धी आयोजन में सरलता 
रहेगी | 

श्रभरक, मेंगनीज तथा क्रोमाइट श्रादि वस्तुएँ, जो मुख्यतः श्रशुद्ध रूप में 
निर्यात होती रही ईं--शुद्ध करके निर्यात की जाएँ और यदि सम्मद हो सके तो 
उनका पछा माल या श्रद्ध-पक्का माल बनाकर निर्यात किया जाय । 

खानो की सुरक्षा तथा खनिज-पदार्थों के उपयोग सम्बन्धी श्रन्वेषण और 
शोध की जाएँ । श्रशुद्ध तथा निम्न कोटि के खनिज-पदार्थों को शुद्ध बनाने में 
वैजानिक रीति का प्रयोग किया जाय | योजना कमीशन ने अ्रपनी पंचवर्षीय 
योजना मे खनिज-सम्पत्ति के बिकास के लिए लगभग १ करोड़ रुपया व्यय« 
करना निश्चित किया है | 

जैसा कि पहिले बताया जा चुका है खानो का श्रधिकार अ्रव तक विदेशी 
पजीपतियो या ब्यक्तिवादी भारतीय कम्पनियों के हाथ मे रहा है। इसके« 
अनेक दुष्परिणाम हुए हैं| इन दोषों को दूर करने के लिए एक उपाय यह हो 
सकता है कि देश के खनिज ओर धातु-साधनों का राष्ट्रीयरण कर दिया 
जाय | देश की आर्थिक उन्नति के लिए तेयार की गईं विभिन्न सरकारी तथा 
गैर-सरकारी योजनाओं मे खानों के राष्ट्रीयरण पर जोर दिया गया है| 
राष्ट्रीय योजना समिति की खनिज एवं धातु-शोधन उपसमिति ने अपने एक 
प्रस्ताव में स्प्रष्ट किया था कि “देश की खनिज-सम्पत्ति सामूहिक रूप से राष्ट्र की 


देश की खनिज-सम्पति का विदोहन १५६ - 


सम्पत्ति है। खानों की खुदाई और खनिज मस्बन्धी उद्योग सरकार के हाथ में 
रहने चाहिएँ |? जनवरी १६४७ में आयोजित खनिज नीति सम्मेलन ने, 
जिसमे खनिज-उद्योगो, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों तथा खानो में काम 
करनेवाले मजदूरों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, खानो के राष्ट्रीकरण के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था । परन्तु जिन कारणों से अ्रमी-अम्मी उद्योगों 
का राष्ट्रीयरण सम्मव नहीं वे ही कारण खानो के राष्ट्रीयकरण में बाधक 
हैँ। तमी तो उक्त सम्मेज्ञन के अध्यक्ष श्री माभा ने अपने भापण मे कहा था 
कि “सरकार की खनिजोजन्नति में बढ़नी हुई दिलचस्पी का यह अर्थ नही है कि 
सरकार खनिज्ोल्तादन श्रीर धातु शोघन उद्योगो पर तुरन्त हो सरकारी स्वामित्व 
स्थापित करते । खनिजोत्ादन के उद्योगों में हमें मजबूर होकर बहुत बढ़े ज्षेत्र 
में व्यक्तिगत प॑जी को अ्रवसर देना होगा, यद्यपि उस पर कुछ सरकारी नियंत्रण 
ग्रवश्य रहेगा ।?? श्रो मामा ने श्रागे चल्चकर यह भी कहा कि “झागामी कई वर्षों 
तक सरकार को सुव्यवस्थित खनिनोन्नत्ते के लिए आवश्यक कानूनी एव व्यवस्था 
सस्जन्धी सुविधाएँ देने मे ही सत्तोप करना चाहिए ।?” राष्ट्रवकरण में कई 
आर्थिक, वैज्ञानिक एवं व्ययत्था सम्बन्धी ऐसी कठिनाइयों ई जिल्‍हे सरकार 
बते मान परिध्थितियों में हल नहीं कर सकेगी [ हाँ, दस सात के पश्चात. 
जेसाकि सरकार का विचार है, इस पट्टलू पर विचार किया जा सकता है। 
इस समय तो हमें अपनी खनिज-सम्पत्ति का विदोहन करके संगठित बनाना 
है| यह काम सरकारी नियंत्रण मे व्यक्तिवाद के सिद्धान्त पर हो सकता है | यदि 
,हमारी खनिज-सम्पत्ति का यथोचित बिदोहन हुआ तो देश के श्रोद्योगीकरण 
मे काफी सहायता मिलेगी | 


२४--हमारी वकिग-व्यवस्था--कुछ दोष 


पाश्चात्य देशों की भाँति ह्मारे देश की बेंकिग-व्यवस्था संगठित, पूर्ण श्रौर 
पर्याप्त नही है। लम्बे-चौड़े देश, विशाल जम-समूह तथा अ्रसीम व्यापार को 
देखते हुए हमारे देश में वेक्रों की संख्या बहुत कम है | अन्य देशों की तुलना 
मे हमारे यहाँ वे कों का विकास वहुत कस हुआ है | स्थिति इस प्रकार है :-- 


प्रति दस लाख 
देश. बर्गमील क्षेत्रफल जनसंख्या बेक-कार्यालयो व्यक्तियों में वेकों 
(हजारों मे) (०००,०००) की संख्या की संख्या 


इंगलैण्ड ८६ पू० ११४६१ र्र६ 
शमरीका ३६७४ १४७ श्प६्ज्ण श्र्६ 
कनेंडा. ३१६६० श्र भ१२३ र्‌५६ 
श्रास्ट्रेलिया, र६७५ ८ ३५६० ४५० 
भारत १२२० ७ प्परधुण १६ 


इन आंकडा के श्रनुसार हमारे देश भे प्रति दस लाख व्यक्तियों में १६ 
बेंक-कार्यालय हैं श्र्थात्‌ ३२४०० व्यक्तियों के बीच में एक बेंक-कार्याज्ञय है| 

वेंकिंग सम्बन्धी लेन-देन अनेक संस्थाएं करती हई जिनमें निम्नलिखित 
मुख्य है :-- 

(१) सरकारी कोषालय दथा उप-कोपालय, 

(२) रिज़र्व बेंक आफ इण्डिया, 

(३) इस्ीरियल बेक ऑफ इण्डिया, 

(४) व्यायारिक बेंक, 

(५) सहकारी वेक तथा साख समितियाँ, 

(६) डाकखाने की बचत बेक, 

(७) महाजन तया स्वदेशी बेकर । 


हमारी बेंकिग-व्यवस्था १६१ 


सरकारी कोपालयो में सरकारी लेन-देन होता है तथा सरकारी रकम जमा 
रहती दे | इसके सिवाय ये कोषालय जनता से राशि जमा करने या उन्हें राशि 
उधार देने का कोई काम नही करते। ये कोपालय प्रायः जिला नगरो में ही स्थित 
“हूं जिससे सरकारी लेन-देन में जनता फो आने-जाने मे श्रसुविधा रहती है | 
रिजब बेक सरकारी केन्द्रीय बेक है जो देश में म॒द्रा श्रौर साख-व्यवस्था की 
देख-भाल फरता है। श्रन्य बेको से राशि जमा करने तथा उन्हे उधार देने 
का काम भी इसके हाथ में है | यह बक एक प्रकार से देश की बेंकिग-व्यवस्था 
फी चौकसी फरता है | परन्तु श्रभी तक यह बेक देश की मुद्रामएडी को सर्गाठत 
करके बिलमण्डी को उन्नत नहीं बना सका है| यद्यपि केन्द्रीय बैंक श्रन्य 
चेको पर नियन्त्रण रखता है परन्तु महाजनों तथा स्वदेशी बेंकरों पर इसका 
फो४ प्रधन्ध-नियन्त्रण या चौकसी नहीं है | इम्पीरियल बेक एक आधकृत 
ध्यापारिक बेक है। रिजवे बेक का एजेण्ट होने के कारण यह अ्रध॑-सरकारी वे क 
माना जाता है । यश्यपि इस नेक ने देश में श्रनेक शाखाएँ खोलकर बे किग- 
व्यवस्था को विकसित बनाया है परन्तु उस श्रवस्था में यह देश की श्रन्य 
* व्यापारिक वे को का कट्टर प्रतियोगी वन बैठा है । व्यापारिक बैक दो प्रकार के 
हैं-(१) तालिका बद्ध बैंक, (२) अ्रतालिका वद्ध बेक | देश में इन बैको का 
काम बड़ा अ्रच्यवस्थित है । करी-कही तो बहुत सी बेक स्थापत्त हो गई है और 
किसी-किसी स्थान पर बेंको का नाम भी नही है | मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल 
मे वेंको का सबसे अधिक रुख्या हं--मद्रास मे ११२४ तथा बंगाल में ७२० 
चक-कार्यालय हैं। किसी-किर्सी राज्य में तो बेकी के बहुत ही कम कार्यालय है | 
कुल ठेंश मे बैंको की रुख्या बहुत कम है। १६४७ के श्रन्त में इम्पीग्यिल 
चैंक तथा विनिमय-बेंको को मिलाकर देंश मे कुल ५४८२ वेक-कार्यालय थे। 
विभाजन के पश्चात्‌ तो संख्या और भी कम हो गई है और ग्रामीण बेकिंग 
जॉन कमेटी के श्रनुमानो से शात होता है कि श्राजकल कुल बेंक कार्यालय 
५१०० के श्रास-पास हैं। व्यापारिक-बेंक अधितकर बढ़े-बढड़ नगरों तक ही 
सीमित हैं। छोटे-छोटे स्थानों तथा कस्बो में इनकी शाखाएँ बहुत कम है 
ओर गॉंवों में तो व्यापारिक बे क है ही नही। 


देश की वर्किंग व्यवस्था में सहकारी बेको का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हे 
कृ०--११ 


न अल अप मना अमल नह य+ -्टनीरि “हज दि 


श्ध्र हमारी वेकिंग-व्यवस्था 


शोर बंबई तथा मद्भास में इनका खूब प्रचार हुआ है | सहकारी बेंक मुख्यतः 
तीन प्रकार की हैं--(१) प्रान्तीय सहकारी वेक, (२) केन्द्रीय सहकारी वेंक; तथा 
(३) नागरिक सहकारी वेक | प्राय सहकारी बेंक प्रान्त भर की एक चोटी 
की सहकारी बैंक होतों हैं जो श्रन्य प्रकार की सहकारी बैंकों से राशि जमा 
करती है तथा उन्हे समय पडने पर ठपया उधार ठेती है । १६३६ में इनकी 
संख्या १० थी जो १६४६ में बढ़कर १३ हो गई परन्तु श्शछ८ में ११ही रह 
गईं। केन्द्रीय सहकारी वेंक जिले भर की एक बेंक होती है जो सहकारी-समितियों 
से राशि जमा करती तथा उन्हें सहायता करती है। १६६६ मे इनकी संख्या 
प६४ थी जो १६४६ में वढ़कर ६०१ हो गई शोर फिर १६४८ में घटकर ४४८ 
ही रह गई । नागरिक-सहकारी बेंक नगरो में होती है और नगर-निवासी कल्ा- 
कारों, व्यवस्ायियो तथा वेतनमोगियों से राशि जमा करती तथा उन्हें ऋण 
देती हैं। गांवों मे बेकिंग सुविधाएँ देने का काम सहकारी साख-समितियाँ करती 
हैं। ये समितियों गाँवों मे कह्दी-कही तो काफी संख्या में फेली हुई ई और 
किसानों से राशि जमा करती तथा उन्हें ऋण देती हैं| १६४७-४८ में साख- 
समितियों की संख्या ८५,२६० थी जिनमे ३४,८२.८०२ सदस्य थे | 

लोगो को अपनी-अपनी बचत जमा करने में प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा 
काम डाक्लाने को वचन वेंके करती हैं| सरकारी विभाग होने के कारण जनता 
का इनमें विश्वाप्त रृता है | मार्च १६४६ में कुल मिज्ञाकर २६,७६० डाकसाने 
थे जिनमें से कोई ६४६५ ढाकखानो मे बचत-बेंकों की व्यवस्था थी। गाया मे 
रुयया उधार देने तथ्य श्राभूषए। जमा रखने का काम महाजन और स्वदेशी- 
ब्ंकर करते है | महाजन प्राव- गाँव का बनिया होता है जो गाँववालों के 
सम्पक में आता है और उन्हीं के साथ रहता-सहता है| इस कारण गॉववाले 
इन महाजनों में विश्वास भी श्रधिक करते हैं । आवश्यकता पड़ने पर वे इन्ही 
लोगो ले रुपया उधार लेते हैं ओर फसल आने पर माल देकर या नकदी देकर । 
ऋगण चुकाने रहते ई | बचद्यपि ये महाजन किमानों की सहायना करते सटे हैं परन्तु 
इनकी कायप्रणाली में ऐसे दोष रहे हैँ जिनिसे इन्होने किसानों का खूब शोषण किया 
है| न इनके पास संगठित और नियमित हिंसाब-क्रिताव होते हैं और न और 
कोई लेखा-जोखा होता है | श्रमपढ किसानों से ये मनमानी व्याज-दर वयूल 
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रु 


करते हैं तथा उनके लेन-देन में प्रक्ार-प्रकार की और वेश्मानी भो कर लेते 
हैं। इन महाजनों पर सरकार का नियन्त्रण न होने के कारण ये मनमानी शर्तों 
पर रुपया उधार देते हैं। 
इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ विदेशी विनिमय व्‌ क हैं जो विशेषतः विदेशी 
मुद्रा का क्रय-विक्रय करते हैं | इन वेंकों की शाखाएँ देश के आान्तरिक भाग 
में भी फैली हुई ह जो व्यापारिक बेंको की प्रतियोगिता मे वैकिंग सम्बन्धी 
अन्य काम करती हैं। १६२६ के पश्चात्‌ से श्राज तक यद्यपि हमारे यहाँ 
बैंको की संख्या बढती रही हे परन्तु उनमे से अधिकाश बैकों की अवस्था बहुत 
गिरी हुई रही हैं। १६४१ से १६४६ तक २५४ मिश्रित पूंजीवाले बैंक बन्द 
करने पड़े [| इनका या तो प्रबन्ध ठीक नहीं था और या इन के पास पजी की 
कमी थी। देश के विभाजन के पश्चात्‌ १६४७, श््टृष्य तथा १६४६ में 
११४ बैंक और बन्द किए गए | इस स्थिति से पता लगता है कि हमारी वेक- 
व्यवस्था श्राज भी कितनी गिरी हुई है । इस स्थिति को सुधारने त्तथा देश की 
» बेरकिंग-व्यवस्था पर निर्यत्रण रखने की आ्रावश्यकता का अनुभव करके १६४६ में 
वैकिंग कम्पनी एक्ट पास कर दिया गया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को देश 
भर की बैंकों पर नियंत्रण रखने का अ्रधिकार दे दिया गया है | परन्तु अरब भी 
देश को बेकिंग-ध्यवस्था के दो भाग हैं | एक भाग वह जिसमें इम्पीरियल 
वेक, व्यापारिक वे क, सहकारी वेक तथा अन्य संगठित वेंकिंग-संस्थाएँ साम्मलित 
हैं; दूसरा भाग वह जिसमें महाजन तया स्वदेशी बेकर सम्मिलित हैं। मुद्रा- 
मण्डी का यह भाग बहुत अब्यवस्थित तथा श्रसंगठित है । न तो इन पर किसी 
कानून का दवाव है और न इन पर किसी केन्द्रीय संस्था का नियंत्रण है । 
इनकी व्याज-दर सबसे अधिक होती है । गाँवों में दपया उधार देनेवाली नेकों 
के श्रमाव मे महाजन ही आमोण जनता के विश्वासपात्र बने हुए हैं| परन्तु इन्हें 
4 नियंत्रित करने की आ्रावश्यकता है। कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिसके 
श्रन्तर्गत रिजव बेंक का इन पर भी नियंत्रण होने लगे। पिछले वर्षों' मं कई 
बार रिजर्य बेक ने इनको कानून के शिकंजे में लाने के प्रयत्न किए. परन्तु अमी 
तक सफलता नही मिली है। अब इनको कानून में बॉधने की वहुत आवश्यकता 
है। जब तक इन्हें कानून भे नहीं चॉधा जायगा तव तक हमारे यहाँ ढेश भर 
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की व्याज-दरों मे समता और सन्तुलन नहीं आसकता । रिजर्व बैंक की अनेक _ 
योजनाएँ कभी-कभी तो इन श्रसंगठित महाजनों के कारण पू् रूप से सफल 
नहीं हो पाती | 


हमारे यहाँ काम करने वाले विदेशी वेक देश के आन्तरिक नगरों से पहुँच 
कर देशी व्यापारिक बे का की प्रतियोगिता करते हैं। इससे हमारी वेको की आशातीत 
प्रगति नहीं हो पानी | आवश्यकता यह है कि विदेशी बैंको पर नियंत्रण रखकर 
उन्हें विदेशी मुद्रा के लेन-देन तक ही सोमित कर दिया जाय | दूसरे, हमारे बेको 
की विदेशों मे शाखाएँ न होने के कारण हमारे बैक अन्तर्देशीय व्यापार में विशेष 


_योग नहीं दे पाते | श्रावश्यकता यह है कि हमारी बेक विदेशों मे अपनी शाखाएँ 


खोले | इस काम में सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए | विदेशों में स्थान 
प्राप्त करने से तथा विदेशी सरकार से श्रन्य सुविधाएँ दिलाने मे सरकार काफी 
योग दे सकती है। हाल ही में यूनाईटेड कमर्शियल वेक ने हॉमकॉग में श्रपनी एक 
शाग्वा खोली है। देश के वे किंग इतिहास में मह एक नया और प्रशंसनीय प्रयास 
है। यह बैंक इश्नलेण्ड तथा अमेरिका में भी अपनी शाखाएँ खोलने के विपय 
में विचार कर रही है। इसी प्रकार श्रन्य व्यापारिक बेंकों को झ्रागे बढ़ कर 
विदेशी क्षेत्र अपने हाथ में लना चाहिए | 

हमारी बैकिग-्यवस्था कई दृष्टियों से श्रपूर्ण भी है । न तो हमारे यहाँ 
श्रौद्योगिक बैक है 'प्रौर न विनियोगी-वैक ही है | उद्योगो के लिए वित्त-सहायता 
देने की कोई सुब्यवस्था नहीं है। व्यापारिक बेक इस विषय में सदेव से उदासीन 
रहे है वयोकि उसकी परिश्थित्रियाँ उन्हे दीवकालीन ऋण न दने- पर बाध्य करती 
रही ह | जनता के पुज्ी विनियोग की सुविधाएँ देने का भी हमारे यहाँ कोई, 
प्रबन्ध नहीं है । इसके लिए आवश्यक है कि श्रौद्योगिक बेक स्थापित किए जाएँ 
तथा विनियोगियों की , सुविध। के लिए विनियोगी-बेंक तथा विनियोगी-द्रस्ट खोले 
जाएँ । इस काम में सरकार को पहिले आगे चढ़न। चाहिए | सरकार इस प्रकार ' 
की बे को के अश खरीदे तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार उन्हें वित्त 
सम्बन्धी सहायता करे | यद्यपि इस क्षेत्र मे सरकार ने अखिल भारतीय ओऔद्यो- 
मिक वित्त कारपोरेशन स्थापित करके एक नया केंटम - उठाया है परन्तु तो भी 
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उद्योग-विशेषों के लिए ओद्योगिक-बेकों की श्रावश्यकता है जो उद्योगो को 
दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देकर सहायता करें | छृपि तथा ऋृषिको 
को वित्त सहायता ठेने के लिए भी हमारे यहाँ वेंको का श्रभाव है। गाँवों में तो 
वेक्नों की समचित व्यवस्था है ही नही । केवल यहाँ-वहाँ कुछु डाकखाने की 
चचत-वैंक त्था सहकारी साख-समितियों हैं जो आवश्यकताओं के लिए. बिलकुल 
आपुण हैं | कृपि को दीघंकालीन सहायता देने का भी हमारे यहाँ कोई प्रवन्ध 
नही है | इसके लिए भमि-बन्धक-वंक स्थापित करने को आवश्यकता है | कुछ 
प्रान्तों मे भस-बन्धक-७क स्थापित किए गए हैं परन्तु कृषि-प्रधान देश में सभी 
जगह ऐसे बेकों की आवश्यकता है | 

इस मॉति हम देखते हैं कि हमारी वेंकिग-व्यवस्था पाश्चात्य देशों की 
वें किग-व्यवस्था की तरह चहुमुखी नहीं है | वह श्रपूर्ण, असंगठित, श्रभावपूर्ण 
अनुभवहीन तथा अ्व्यवस्थित है| इसे देश के लिए सर्वाज्धरूपेण उपयोगी 
चनाने के लिए सबसे बडी आवश्यकता अनुभवी तथा योग्य वें क्ति-विशेषज्ञों की 
है। वेंको की सफलता अधिकाश में उनके कमचारियो तथा प्रवन्धकों पर निर्भर 
होती है। देशवाशियों को इस शोर शिक्षा देने की ग्रावश्यकता है | दूसरे, जनता 
को बंको से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. । यदि ऐसा किया 
जाय तो हमारे देश की मुद्रा-मण्डी के दोप दूर किए जा सकेंगे | 





२५---भारतीय गाँवों में बेंकों की व्यवस्था 


बैंको की आवश्यकता प्राय. राशि जमा करने तथा समय पडने पर उनसे 
राशि उधार लेने के लिए होती है | हमारे देश मे यह काम मुख्यतः व्यापारिक 
बेंकों, सहकारी बेंकों, साख-समितिया, डाकख़ाने की बचत बैंकों तथा 
महाजनों और देशी बेंकरों द्वारा किया जाता है | परन्तु हमारे देश के जेत्रफल, 
जनसंख्या तथा व्यवसाय को देखते हुए हमारे यहाँ बेंको की पर्यात सुविधाएँ 
प्राप्त नही हैं | जो कुछ भी व्यापारिक बेक श्रथवा डाकख़ाने की बचत-वेक है 
वे प्रधानतः बड़े-बड़े शहरों में हैं--कस्बो या देहातों भे तो इस सम्बन्ध में 
कोई सुविधाएँ हैं ही नही। श्रन्य देशो की श्रपेज्ञा हमारे देश में चेकों की 
संख्या इस प्रकार है--- 
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इससे ज्ञात होता है कि हमारे देश सें प्रति दस लाख व्यक्तियों के बीच 
में १६ बैंक कार्यालय हैं श्र्थात्‌ ६९५०० व्यक्तियो के बीच में एक घैक-कार्या- : 
लय है । इस पर अधिकाश कार्यालय या तो बड़े बड़े शहरों में हैं और या 
बड़े-घड़े कस्बो में ; गाँवो मे तो इनका नाम भी नहीं हैं । १६४६ में सब राज्यों 
में मिलाकर व्यापारिक बैकों के कुल ३६६९१ कार्यालय थे जिनमें से २०८६ 
या तो बड़े-बड़े शहरो मे थे या जिल्लों की' राज्धानी में | अन्य स्थानों पर 
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अर्थात्‌ कस्वों और गाँवों में मिलाकर केवल १६०२ बेक-कार्यालय थे | इससे 
बिलकुल स्पष्ट है कि हमारे गाँवों सें बेक हैं ही नहीं। गांवों में राशि जमा 
करने का काम डाकख़ाने की बचत-वेंक करती रही हैं । सरकारी विभाग होने 
के कारण इन डाकख़ानों मे आमोण जनता का विश्वास बना हुआ है श्र वे 
अपनी-अपनी बचत इन्ही में जमा करके रखते हैँ। परन्तु देश मे गाँवों की 
सख्या तथा उन गाँवों में बसनेवाली जन-संख्या को देखते हुए डाकख़ाने की 
बचत-बेंकों की संख्या भी थोड़ी हे | यह संख्या इस प्रकार है :-- 
ग्रामीण डाकख्रानों की बचत-बैक 
श्ध्डर३ | १६४६ 





डाकख़ानो की संख्या 
कि बे ऐ 
जिनमें बचत-बंकों । 


की व्यवस्था है. ५४,५१२ ६४०१ | + पप६ 
न । 

इन बेंको में लगे हुए 
लेखो की संख्या ७,२१,४६२|। ११,६६,४३४ नी ४,७४,६७२ 


चचत वबेंको मे जमा- 
राशि १७,७१,११,२५० ६३,१४, ३८,७७८ +४२,४३,२७,२२८ 
एति लेखे पर 
अौसत जमा रडप पर८ + रप३ 
यद्यपि १६४३ की अपेक्षा १६४६ में गोबों मे काम करने वाली 
डाकख़ाने की बचत-बेको में बढ़ोत्तरी हुईं है परन्तु फिर भी हमारे विशाल देश 
के लिए. यह संख्या सन्‍्तोपषजनक नहीं हैं। फिर, इनके द्वारा गांवों की बेंक 
समस्या प्र्णरूपेण सुलमती नहीं है क्योकि ये बेक उनसे राशि जमा तो 
करती ईह परन्तु उन्हे उनकी श्रावश्यकतानुसार ऋण नहीं देती | ग्रामीणों को 
फ्रण देने का काम तो विशेषत: गाँवों मे रहनेवाले महाजन तथा देशी 
बेंकर करते आए, है परन्तु इनमे एक बड़ा भारी दोष है | इनकी व्याज-दर 
बहुत ऊँची तथा इनके लेखे-जोखे बहुत गड़-बड़ होते हैं। इनके लेन-देन के 
बेपय मे ठीक ठीक ओकड़े प्राप्त करना कठिन है क्योंकि ये ठीक तरह से अपने 
ओई हिसाव-किताबव नहीं रखते | इन महाजनों पर सरकार या केन्द्रीय बेंक का 
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कोई नियंत्रण न होने के कारण ये मनमानी करते हैं। अ्रव कानून बनाकर 

इनकी मनमानी रोकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुतो ने अपना लेन-देन 

श्रव बहुत सीमित कर दिया है और थे लोग श्रव॒ श्रपना-अपना अलग- अत्वग , 
व्यापार करने लगे हैं। अत: गोंब्ो में वैक्ों की सबसे अधिक सुविधाएं देने का 

काम अब सहकारी-साख-प्मितियों ही करती हैं| वैसे तो गाव के प्रत्येक क्षेत्र 

में श्रव सहकारी-समितियो द्वारा काम होने लगा है श्र्थात माल खरौदना, वेचना, 

आदि, आदि, सभी काम इन समितियों से होते हैं परन्तु बैंकों की सुविधाएं देने 

का वाम साख-समितियों ही करती हैं । ये समितियाँ आमीणो से राशि जमा 

करती हैं तथा उन्हें उधार भी देती हैं | १६४७-४८ में साख-समितियों की स्थिति 

इस प्रकार थी !--- 


हे 


१, सर्मत्योकी सरया ८५,२६० 
२, सदस्यों की संख्या ३४,८५२, ८५२ 
३. जमा राशि ( करोड़ रुपयों मे ) ३१०४ 
४. स्वीकृत-ऋण ( 9) 2) १६९०२ ९ 


इस प्रकार सहकारी आन्दोलन ने गाँवों की वेंक-समस्या काकी मात्रा यें 
हल करदी है परन्तु तो भी इसमें अभी काफी विकास को गुझ्ञाइश है| जैसा 
कि ऑॉकडो से स्पष्ट है इन समितियों में केवल ३९०४ करोड़ रुपये की जमा 
राशि थी। देश के क्षेत्रहल तथा कृषि-जनता की संख्या को देखते हुए यह 
रकम आशा से बहुत कम है । इस विपय में हमारे यहाँ अभी काफी क्षेत्र है। 

अव युद्ध के पर्चात्‌ जब कि हमारे देश में छूँजी-निर्माण का काम आरम्भ 
होना हैं इस बात को नितान्त आवश्यकता है कि गोवो में वेंको की समुचित 
व्यवस्था करके गांवतालों को बचत करने का सुविधाएँ दी जाएं जिससे वे 
बचत करना सीखें और अपनी वचत को उन बैको में जमा करके देश के हित , 
में प्रयोग करे। अपने देश में कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए श्रव पेँजी 
को बहुत आवश्यकता हे परन्तु पूंजी निर्माण का काम ढीला हे ऑन कम 
कठिनाई यह रहो कि गोववालों की आय ही इतनी न थी कि थे वेचारे बचत 
करके बैंको मे जमा करते। परन्तु चुदकाल तथा युद्ध के पश्चात अब परिस्थिति 
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बिलकुन भिन्न है। युद्धकाल मे तथा उसके पश्चात्‌ खाद्य-बस्त॒ुग्ओो के भाव 
बहुत ऊँचे रहे जिससे आमीणो ने काफ़ी पैसा कमाया । शहर के वेतन-भोगियो 
तथा मध्यमवर्ग से पैसा निकल-निकल कर शअ्रव किसानो के पास जमा हो गया। 
ऐसी परिस्थिति मे उनके यहाँ बैंको की श्रावर्यकता है जो उनकी इस अतिरिक्त 
झाय को जमा करें। कुछ लोग इस मत के विरुद्ध हैं कि किसानो की आय 
बढ़ गई है और वे बचत कर सकते हैं। परन्तु हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि किसानो 
की आ्राय निश्चित ही बढ़ गई है ओ्रोर उन्हे बचत गशि जमा करने जे लिए 
साधनों और सुविधाओं की श्रावश्यकता है । युद्धकाल तथा युद्रोत्तकाल मे 
किसानो की आय मे जो बढोत्तरी हुई है उसका ज्ञान तीन बातों से लेगाया 
जा सकता हे-- (१) राष्ट्रीय आय के ऑक्डों द्वारा, (२) कृषि-ऋण का 
अध्ययन करके; तथा (३) कृषि-जन्य तथा श्रन्य वस्तुओं के मूल्य-स्तरो की 
तुलना करके | 

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में यद्यपि अधिकृत आंकड़े प्राप्त नही हैं परन्ठ विश्व- 
सनीय तथा जानकार खोतो द्व।रा जो अनुमान लगाए गए हैं वे इस प्रकार ईं---- 


कुल राष्ट्रीय का कल 
बे (करोड कृपि-आय | आयके | सूत्र 
रुपयो में ) हक 
प्रतिशत 

श्ध्श्१-शर श्द्८€ पणौणर्‌ | रथ डा० राव 
१६३६-४० श्६३७४ ६५३ ६ 'र्‌ इस्टन 
१६४३-४४ | ४२३३ श्श्स्प प०*३ एकनिामिस्ट |. 
१६४४-४५ ४२७१ २२६७४ भरे७ । र३१-१२-४८ 


१६४५-४६ | ४२४० र्र्रप्‌ परेप का 
१६४६-४७ डडप रफ्धए पूछा३े ! हा 
१६४७-४८ | ३६४२ रश्र६ भार 0 के 4 
१६४७ ४प | ४६३२ | २६६० धद'र | कामसे 
| दिसम्बर ४८|*- 
इन अनुमानों से पता लगता है कि किसानों की श्राय १६३१-३२ की 
अपेच्षा १६४७-४८ मे तीन गुनी अधिक हो गई और कुल राष्ट्रीय आय मे 
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कृषि-आय का प्रतिशत ५२८ से बढ़ कर ४७"३ तक हो गया। इससे साफ 
स्पष्ट है कि युद्धकाल मे किसानो की आय वढ़ गई ओऔऔर इसलिए उनके लिए 
बेंकों का प्रवन्ध करके उनसे बचत-शाश लेकर पूंजी का निर्माण किया जाय । 
कुछ लोगो का कहना है कि किसानों की आय तो श्रवश्य बढ़ी परन्तु उनकी 
बचत नहीं हुई क्योकि उन्हें भ्रपनी श्रावश्यकता की वस्तुएँ खरीदने मे काफी 
मूल्य चुकाना पडता था। अ्रतः जैसे-जेंसे उनकी आय बढ़ती गई तैसे-सैसे 
उनका व्यय भी बढता गया। परन्तु यह बात भी नितान्त सत्य नही है। इसके 
लिए हम क्ृपिजन्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के तुलनात्मक मुल्य देते हैं--- 
क्ृपि-जन्य वरतुझो तथा अन्य आवश्यक वरतुशों के सामान्य 
थोक मूल्यों के निर्देशाक्न ( १६३६८ १०० ) 
। क्ृपि-जन्य वस्तुओं के अन्य वरतुओं के थोक 
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इन मूल्याझ्लो से यह बात श्रच्छी तरह से स्पष्ट होती हे कि १६४२ के पश्चात्‌ 
से ही कृपि-जन्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के भूल्यो मे विषमता रहो और कृपकों 
को दोहरा ल्लाम मिला--अपने माल के दाम ग्रधिक मिले तथा श्रन्य माल खरीदने 
रपमक दाम देने पड़े | इस प्रकार कृपको को घन-आ्राय तथा वात्तविक आय 
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दोनों बढी | अतः किसानो की बचत करने को क्षमता बढी है इसमे कोई सन्देह 
नही | इसी बचत को खीचने के लिए गांवों में वेंको की आ्रावश्यकता है। 
कृपि-क्ण के हृष्टिकोश से भी देखा जाय तो ज्ञात होता है कि मुद्रा-स्फीति 
के काल में कृषको को जो आय हुई उससे उन्होने अ्रपने-अपने ऋण चुका दिए।- 
आंकड़ों के अभाव में यह कहना तो कठिन है कि किस सीसा तक कृपि-ऋण 
चुका दिए, गए परन्तु जो भी सूचना प्राप्त है उससे निश्चित ही यह जान होता है 
कि कृषि-ऋरण पहिले की श्रपेज्ञा कम अ्रवश्य हो गए | इस प्रकार यह निर्विवाद हे 
कि कृपको की श्राय और वचत करने की क्षमता मे वृद्धि हुई हे, परन्तु कितनी 
वृद्धि हुई हे.यह कहना कठिन है | भिन्न-भिन्न श्रधिक्त जानकारों ने अलग-अलग 
अनुमान लगाए हैं। इसी प्रकार यह कहना भी कठिन है कि क्‍या यह स्थिति 
भविष्य में भी बनी रहेगी। ऐसी संदिग्ध स्थिति में भी गांवों में बेंकों की व्यवस्था 
तो करनी ही है परन्तु कोई भी नई योजना बनाने से पहिले जो कुछ काम हो 
रहा है उसे संगठित बनाना चाहिये। जिन गाँवों की श्रार्थिक-स्थिति अच्छी हो 
और जहाँ के किसान, जमीदार श्रादि जनता अ्रधिक पैसे वाली हो उन गाँवों 
के आस-पास केन्द्र बनाकर व्यापारिक-वे को के कार्यालय स्थापित करने चाहिए | 
व्यापारिक बेको को प्रोत्साहित किया जाय कि वें अपने-अपने कार्यालय गाँवों के 
आस-पास नगरों मे या कस्बो में खोलें | जिन गांवों में छोटे कृषक रहते हो 
ओर जिनको श्राय अपेक्षाकृत कम हो वहाँ व्यापारिक वेको के कार्यालय खोलकर 
व्यय बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा | ऐसे स्थानों पर तो डाकखाने की बचत 
मेक तथा साख-समितियों खुलनी चाहिएँ । इनके द्वारा ही वहाँ की बचत निकल 
कर पंजी का काम दे सकती है | इसके साथ-साथ सरकार को बचत करने में 
किसानो को प्रोत्साहित करने के लिए. विशापन तथा प्रोपेगेएडा करना चाहिये । 
गोंवों मे जनता को बचत सिखाने में तथा उनकी राशि जमा करने में इन्ही 
साधनों से काफी योग मिल सकता है । 

अब रहा प्रश्न इसका कि गाँवों मे कृषको को साख-सुविधाएँ देने का क्‍या 
प्रबन्ध किया जाय ! गांवों से किसानों को बचत करने की सुविधाएँ देने के साथ- 
साय उन्हे साख पर रकम देने की सुविधाएँ भी देना आवश्यक है । ऐसी - 
व्यवस्था होनी चाहिए कि जो संस्थाएँ उनसे राशि जमा करें वे ही उनको साख 
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पर रुपण उधार भी दें | किसान को यदि यह विश्वास हो जाय कि जग राशि 
वह जमा कर रहा है वह श्रावश्यकता पड़ने पर उसको उधार मिल सकती है ते 
वह बेकों में राशि अवश्य जमा करगा अन्यथा नहीं। अतः बचत सिखाने थे 
साथ-साथ उन्हें साख-सुविधाए भी देना श्रावश्यक है। हो सकता है क्रि बहुु 
से ग्रामीण पहिले ऋण लेने के लिए ही बेंको के सम्पर्क में थ्राधे शोर बाद: 
जब उनकी आय बढने लगे तो में राशि जमा भी करने लगें। एक बात श्रोः 
है | हमारी क्पि और ग्रामीण धधो को उन्नत करने के लिए बहुत मात्रा मे त्रौः 
शांघ्र ही पूजो की आवश्यकता है । ऐसा स्थिति में गाँवो मे ऐसी बैंकों का प्रबन 
होना चाहिए जो लोगो से अधिक से अधिक राशि जमा लेकर पू जी-निर्माण कं: 
ओर फिर इस पजी को इन उद्देश्यों मे लगावे | श्रभी तक किसानों को रुपय 
उधार देने का काम मुख्यतः महाजन तथा सहकारी समितियाँ करती हैं । परन 
जैसा कि पहिले बताया जा चुका है महाजन श्रनेक कारणों से अब लुप्त होः 
जा रहे हें श्रौर श्रव इनकी कार्य शैली भी दूपित हो गई है | व्यापारिक बेक ते 
इस ज्षेत्र मे कोई काम करते ही नहीं। सहकारी -समितियों का काम भी श्रा: 
लगभग ५० वर्ष के पश्चात्‌ अधूरा ही है। इस विपय में जोंच-पड़ताल करने 
लिए सरकार ने पिछुले वर्षों में काफी दिलचस्पी ली है। १६४५ में गेडगिह 
कमेटी ने इस विपय पर अ्रपनी रिपोट दी, १६४६ में सरेया कमेटी ने इस विपः 
की जॉच-पडताल की तथा राज्यों मे भी अनेक बार विशेंपज्ञों द्वारा इस समस्य 
का समाधान सोचा गया | गेडगिल कमेटी ने कृपको को अ्ल्पकालीम तथ 
मव्यकालीन साख सुविधाएँ देने के लिए कृषि-साख-कारपोरेशन स्थापित कर: 
की सिफारिश की तथा दीर्घकालीन साख सुविधाएँ देने के लिए भूमि-वन्ध* 
बैंक खोलने पर जोर दिया | सरैया कमेटी ने सहकारिता श्रान्दोलन को सर्माठ 
करने तथा साख-समितियों की सख्या बढ़ाने पर जोर दिया तथा देश भर * 
लिए एक कृपि-साथ्ष कारयोरेशन स्थापित करने को सिफारिश की। ,आमीर 
बैंकिंग जॉच कमेटी ने अपनी रिपोट में इस वात पर जोर दिया है कि बेकी व 
-भी कृपको को साख-सुविधाएँ देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कमेटी: 
* मुझाव दिया है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों मे व्यापारिक 
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बको तथा सहकारी-बेको को मिलाकर संगठित करना चाहिए जिससे दोनों 
मिलकर यह काम अच्छी तरह से कर सके | 

अब यह भी देखना चाहिए कि गाँवों मे बेंक स्थापित करने से क्या 
कठिनाइयाँ हैं श्र उन कठिनाइयो को ।कस प्रकार दूर किया जा सकता है !? 

सबसे बडी कठिनाई यह रही है कि हमारा कृपि-घधा अ्रपूर्ण तथा अमाव- 
प्ण रहा | जब तक एक विशेष योजना वनाकर भूमि सुधार न किया जाय, 
खेतो की चकबन्दी न हो, सिचाई के साधन न वढे, कृपरिजन्य वस्तुओं को बाजार 
मे बेचने का समुचित प्रवन्ध न हो, कृपि-कार्यों मे वेजानिक यत्रो का प्रयोग न 
किया जाय, छोटे-मोटे उद्योग-घधे न बनाए जाएँ तब तक क्षपि कार्य भें लाभ 
नही हो सकता ओर इसलिए तब तक बैक अपने कार्यालय भी नहीं खोल 
सकते | श्रतः कृपि सुधार करने की योजना वना कर #$षि-धंधे के। उक्तत करना 
चाहिए तभी बेको की समुचित व्यवस्था लाभप्रद हो सकती है । 

गांवों में बको की सुविधाएं न बढने का दूसरा कारण यह हें कि वहाँ आने- 
जाने तथा सन्देश-वाहन के साधनों का उपयुक्त प्रवन्ध नही है | बहुतसे गाँव 
तो शहरो से बहुत दूर तथा विलकुल अछूत हँं--न वहाँ सड़के हैं श्रोर न 
शआ्ाने जाने का कोई अन्य साधन है। इससे बंको के विकास भे बडी असुविधा 
रहती है । इसके लिए सरकार को चाहिए कि बह गांवों के आशिक विकास की 
योजनाओं मे सडको तथ्ग डाऋखानों को प्रथम स्थान दे | यदि ये दो सुविधाएँ 
मिल जाएँ तो बेंक अपने कार्यालय भी स्थापित करने लगेंगे । 

ग्रामीण जनता अशिक्षित श्ौर निरक्षर होने के कारण वबेंको से लेन-देन 
नही कर सकती। न तो वे पास बुक का लेन देन और लेखा जोखा समझ 
सफ्ते हैं ओर न बेंको के चेको द्वारा अपना लेन देन बढ़ा सकते हैं | इसके लिए. 
दो उपाय करने चाहिए । एक, गाँवो मे शिक्षा व प्रौढ शिक्षा वी सुबंधाएँ 
दी जाएँ तथा दूसरा, वेक अपने लेन देन के काम अगरेजी मे न करके प्राद- 
शिक भापाओं भे करें । इससे यह कठिनाई अधिक सीमा तक दूर हो सकती 
है | ग्रामीण रूढिवादी होने के कारण बेको के साथ अपने लेन-देन कश्ना नहीं 
चाहते | वे न तो वैको मे राशि जमा करना पसन्द करते है श्लोर न उनसे साख 
पर राशि लेना ही चाहते हूँ । वे तो महाजनो से ही लेन-देन करते है जो इन 


१७७ भारतीय गाँवों में वेको की व्यवस्था 


लोगों के अधिक समीप रहृता-सहता है । एक वात और भी है। वेंको के फेल 
होने के कारण गाँववालों का इनमें विश्वास भी नहीं रहता । इन कठिनाइयो को 
अधिकाशतः शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। दूसरे, रिजव बैंक या 
सरकार ग्रामीणों को गाँवों में काम करनेवाली बेंको की मजबूती की गारंटी 
करके लोगों को उनके साथ लेन-देन बढाने मे प्रोत्साहित करे। गाँवों में काम 
करनेवाले वेक ग्रामीण जनता मे से ही पढ़े-लिखे लोगो के साथ श्रपने सम्पक 
बढ़ावे--उन्हें अपने संचालक-मण्डल मे रक्खें तथा कार्यालयों मे काम दँ। 
इससे ग्रामीयों मे इन वेंकों ओ प्रति विश्वास बढ़ने मे सहायता मिलेंगी | 

प्रायः देखा गया है कि गाँव के धनी-मानी लोग अपना रुपया ग्रामीण 
जनता क्रो ही उधार देते हैं, बेंको मे जमा नहीं करते | इसका कारण यह है कि 
उन्हे बैंको की अपेक्षा इन लोगो से अधिक ब्याज मिलता है। यदि बेंक 
अपनी व्याज-दर बढ़ा दें तो लोग उनके पास श्रपनी बचत जमा करने लगेंगे । 
इसका स्रथ यह दे कि वे को द्वारा दी जानेवाली व्याज-दर कम होने के कारण 
गाँवों में बेंको को अधिक सफलता नहीं मिली है । इसका एक उपाय यह हो 
सकता दे कि ग्रामीण-त्षेत्रो में बेंक शहरों की श्रपेज्ञा ऊँची ब्याज-दर शक्खें 
शरीर इस काम के लिए. सरकार उनको अथ-सहायता दे। यद्यपि यह सुझाव 
बैंको की दृष्टिकोण से उचित नहीं रहेगा परन्तु तो भी प्रयोग के तौर पर ऐसा 
करके देखना चाहिए कि क्‍या यह योजना सफल हो सकती है १ 

बहुतसे वक्ों ने अपने कार्यालय गांवों में इसलिए स्थापित नहा किए है 
कि उन कार्यालयों मे आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है ओर इस प्रकार 
बेंकों को हानि रहती हैं। इसके लिए यह उपाय है कि सरकार कुछ समय तक 
इस हानि की पूर्ति करे और जब कार्यालय आत्मनिर्मर बन जाएँ. तो सहायता 
देना बन्द कर दे। दूसरे, वेक श्रपने आमीण कार्यालयों पर थोड़ी-थोडी 
तनख्वाइ के कर्मचारी रक्ष्खे और ये कमचारी सम्मवतः गाँवों मे से लिए. 
जाएँ। इससे कार्यालयों का व्येय-भार कम होगा | सरकार को भी चाहिए कि 
इन ्षेत्रो में स्थित वेंकी क॑ शाखाओं पर जो कम चारी काम करें उनके साथ 
शहरो जैसी वेतन-भत्ता आदि की सस्तियों न लगाए | 

इन उपायों के अ्रतिरिक्त ग्रामीण बंकिग जॉच कमेटी ने गांवों में स्थित 
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बेंक की शाखाओं को कुछ ऐसे काम करने के सुझाव दिए हैं जिनसे गॉववालों 
मे बेंको के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उनका प्रचार होगा | ये सुझाव निम्न ईैं-- 

१, एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने-मेंगाने की सुविधुएँ देना । 

२. नोट तथा सिक्को के श्रदल-बदल की सुविधाएँ तथा खराब नोटो और 

सिक्‍क्रो को अच्छें नोटो ओर सिक्कों में बदलने की सुविवाएँ ढेना । 

३. रुपया तथा आभूषण सुरक्षित रखने की अ्रविक सुविधाएँ देना । 

४. गोदाम बनाकर कृपको को किराये पर देने को सुविधाएँ देना । 

यदि इतनी और सुविधाएँ कृपकों को वेंको से मिलती रहे तो कृपको की 
बेंको के साथ लेन-देन में रचि बढ़ेगी और विश्वास भी उत्तन्न होगा | 

गाँवों में बेक्ों की व्यवस्था करने मे आमीण बेक्िंग-जॉच कमेटी ने 
संज्ञेप में निम्न सुझाव दिए हैं--(१) रिजव बेंक प्रत्येक राज्य मे अपनी शाखा 
खोले, (२) इम्पीरियल वेंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक तहसीलो मे, जिला- 
नगरो में तथा बड़े बड़े ताल्‍्लुकों में अपनी-अपनी शाग्वाएँ बढ़ावे, (३) 
सहकारी-साख-समितियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा साख-आन्दीलन का 
पुनर्संगठन किया जाय, (४) राज्य की ओर से कृपि-साख-कारपोरेशन स्थापित 
किए जायें, (५) दीर्घकानान साख-सुविधाएँ देने के लिए भूमि-वन्धक बेंक 
स्थापित किए जाएँ, (६) डाकखाने की बचत-वेंक गाँव-गोंव मे, जहाँ यातायात 
की सुविधाएँ हों, स्थापित को जाएँ, (७) गाँवों में खुलने वाली बंकों की 
शाखाओ मे प्रादेशिक भाषाओं में काम किया जाय, (८) ये बैंक रुपया जमा 
करने तथा निकालने में अ्रपनी रीति थोढ़ी सरल वबनावे, (६) आमीणों को 
साक्षर बनाने के प्रयत्न किए जाएँ, (१०) बेंकों में राशि जमा करने तथा बेंको 
का अधिक से अधिक प्रयोग करने में आमीणो को प्रोत्साहित करने के लिए 
प्रोपेगेए्डा किया जाय । 


२६--रिज्ञव वेंक का राष्ट्रीयकरण 


रिजव बेक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न तो उसके जन्म से ही चलता श्रावा था। 
१६२६-२७ मे हिल्टन-थंग कमीशन की सिफारिशों पर जब भारतीय धारा- 
सभा में विचार हुआ तो विपक्नी दन्र राष्ट्रीकरण का समर्थक था। परन्तु * 
उस समय रिजर्व बैक स्थापित ही न हो सका श्रौर यह बात श्रागे के लिए. 
टाल दी गई थी । १६३१४ भे रिज़व वेक श्रॉफ इस्डिया एक्ट पास हुश्रा ओर 
आर १ अप्रेल सन्‌ १६३५ से रिजर्व बेक अ्ंशधारियों के बक के रूप मे काम 
करने लगा । १६४६-४७ में केन्द्रीय विधान सभा मे जब बजट पर बहस ही 
रही थी तो श्र) शरतचन्द बोस ने राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की उठाण | प्रश्न फा 
उत्तर देते हुए वित्त-म॒त्री सर श्रार्चीचॉज़्ड रोलेंड्स ने कहा कि 'नुझ्के इस विषय 
में सशय नहीं है कि निकट भव्रिष्य भे रिजब बेंके का राष्ट्रीयकरण हो जायगा ) 
इसका राष्ट्रीयकरण श्रव तक क्यो नहीं हुआ, इसका कारण मेरे विचार से यह 
था कि विधान सभा रिजर्च बेक जेसी संस्था को एक श्रनुत्तररायी कार्यकारिणी 
के हाथ से देने को तेयार न थी।” उस समय भी यह बात ठाल दी गई | 
केन्द्रीय घारा-समा में राष्ट्रीयकर॒ण का प्रस्ताव फरवरी १६४७ में फिर लाया 
गया परन्तु बिक्ष-मत्री के विश्वास दिलाने पर कि सरकार इस पर विचार 
करेगा श्र समय श्राने पर इसका राष्ट्रीकरण हो जाएगा, प्रस्ताव वापस ले 
लेया गया | १६४८-४८ के वजट पर बहस करते हुए इस बात पर जोर दिया 
गया कि श्रव राष्ट्रीय सरकार है श्रीर देश स्वतत्र है, इसलिए केन्द्रीय बैक का 
राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के पत्ष में निम्न दलालें दी गई 
जिनको मानकर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीककरण कर डिया गया | 


*, अन्य देशां के केन्द्रीय वेको का राष्ट्रीक्‍क्रण हो चुका था और तभी 
उन देशो मे सरकार की बआार्थिक तथा मौद्रिक नीति का ठोक-टीक संचालन 
केन्द्रीय बक करते थे | भारत मे भी यह तभी किया जा सकता था जब कि रिज्य 


रिजवे बैक का राष्ट्रीयकरण १्ड्छ 


बेंक का राष्ट्रीकरण हो | श्रतः मौद्रिक तथा साख-नीति के सफल संचालन 
के कारण राष्ट्रीयकरण पर श्रधिक जोर दिया गया | 

२. मारत में जन साधारण के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह 
श्रावश्यक था कि ठेश का आर्थिक संकट दूर किया जाय तथा लोगो की आ्राय 
चबढाई जाय | ऐसा करने के लिए युद्ध के पश्चात्‌ आर्थिक श्लायोजन की 
आवश्यकता थी और आर्थिक आ्रायोजन का काम तभी सफल हो सकता था 
जब कि देश का केन्द्रीय बेके भी सरकार का एक विभाग बनकर सरकारी नीति 
के साथ सहयोग देंता | अतः रिजव बेक के राष्ट्रीयकरण की माँग की जाने लगी 
जिससे बह राष्ट्रीय संस्था चनकर सरकार को अधिक से अधिक सहयोग दे सके | 

३, पिछुले वर्षों में, विशेषतः युद्धकाल मे, रिजर्व बेंक की मुद्रा नीति 
संत्तोपजनक नहीं रही थी । नोट बहुत छापे गए थे जिससे मुद्रा-स्फीति हुई 
श्रोर वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ गए।। बेक ने इसे रोकने के लिए, कोई महत्व- 
पूर्णा काम नहीं किया। इसलिए सोचा गया कि रिजर्य ल्लेंक के राष्ट्रीयकरण 
करने से यह दोप दूर हो जायगा और भविष्य में बेंक अधिक उपयोगी सिद्ध 
हो सकेगा | वि 

४. वहुन सी बात्तो पर रिज़व चेंक को देश की श्रन्य चेंको से श्रावश्यक 
सूचना प्राप्तु करनी पड़ती थी। अंशधारियों का बैंक होने के कारण रिज़य बेक 
को सूचना प्राप्त करने में कुछ कठिनाई छोती थी। इसलिए सोचा गया कि 
राष्ट्रीयरण करने से रिजय॑ बेंक को एक रेखा अधिकार श्रौर बल मिलेगा - 
कि तब यह इच्छानुसार सूचना प्राप्त कर लिया करेगा | 

प्‌, राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे एक युक्ति यह थी कि इस प्रकार रिज़बव बेक 
एक प्रकार से घरकारी विभाग बन जायग्ग जिसके द्वारा केन्द्रीय और राज्य 
सरकारें अपनी आर्थिक और वित्त नीतियो को इस वेक की सहायता से सफल 
बना सकेगी | 

इन कारणों को लेकर रिज़र्व वेक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया श्रीर 
१ जनवरी १६४६ से रिज़य बैक राष्ट्रीय संस्था बन गया | हिस्से. ४ “7 
सरकार ने ले लिए और १०० रुपये के एक हिस्से के ब८ 


१० झाने देना स्वीकृत हुआ | ११८२० १० का 8४२ 
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श्ष्प रिजव बैंक का राष्ट्रीयकरण 


गया | प्रत्येक् १०० रुपये के बदले में तो तीन प्रतिशत वार्पिक व्याज-दर के 
सरकारी बौर्ढ दे दिए गए तथा शेप राशि के बदलें भे नकद रुपया घुका 
दिया गया | रिजब बेक ऑफ इण्डिया एक्ट में भी श्रावश्यक्र संशोधन कर 
दिए, गए | इस प्रकार पैदा होने के २४ वर्ष पश्चात्‌ रिज़ब बैक का राष्ट्रीय- 
करण हो गया | 

रिजव बेंक का प्रबन्ध श्रव केन्द्रीय सरकार के हाथ मे है | केन्द्रीय सरकार 
रिजय बेक के गवर्नर की सवाह से हसका प्रवन्ध करती है | केन्द्रीय सरकार 
बेक के गवर्नर की सलाह से समय-समय पर जन-हित को दृष्टि में रखते हुए 
बंक को श्रादेश देती हैं और इन आदेशो की पूर्ति के उद्देश्य को सामने 
रखकर एक के द्रोय-बोर्ड वेक का सचाज्नन करता है। केद्धीव-बोड' मे निम्न 
व्यक्ति होते हैं :--- 


(अर) एक गवर्नर व दो डिप्टी गवर्नर--इनको केन्द्रीय सरकार पाँच वर्ष 
के लिए नियुक्त करती है परन्तु श्रवधि, समाप्त होने पर इनको फिर भी नियुक्त 
किया जा सकता है। इनका वेतन केन्द्रीयन्सरकार की सलाह से केन्द्र।य-चोड ' 
निश्चित करता है। डिप्टी-गवर्नरो को केन्द्रीय बोड की बैठक में भाग लेने का 
अधिकार तो होता हैं परन्तु मत देने का अधिकार नहीं है। परन्तु यदि गवनेर 
की अनुपस्थिति में डिप्टी-गवनर कार्य संचालन करें तो उस समग्र उसको मत 
देने का अविकार होता है | * 

(ब) चार संचालक--ये सचालक केन्द्रोय-सरकार द्वारा चारो स्थानीय- 
बोर्ड" में से मनोनीत किए हुए होते हैं | [ स्थानीय-वोड आगे देखिए.। ] 

(स) छः संचालक और होते हैं| इनको भी केन्द्रीय-सरकार मनोनीत 
करती है | इनमे से प्रत्येक दो बारी-बारी से एक, दो और तीन वर्ष के वाद 
श्रलग होते जाते हैं | 

(द) एक सरकारी अफसर होता टै। यह भी सरकार द्वारा मनोनीत" 
किया हुआ होता है | यह श्रफसर सरकार की इच्छानुसार कितने ही समय तक 


, काम कर सकता है | 


इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के वाद नए विधान के अनुसार केन्‍्द्रीय-बोर्ड में 
कुल १४ व्यक्ति होते हैँ। 


" 


रिज्े चेक का राष्ट्रीयकरण १७६ 


अेन्‍्द्रीय-वीड के अतिरिक्त बेक के प्रबन्ध के लिए. चार स्थानीय-वोड हैं | 
स्थानीय-बोर्ड कल्षकत्ता, वम्बई, मद्रास और दिल्‍ली में हैं | सीमा की दृष्टि से 
सारे देश को चार प्रदेशों मंबोद् लिया गया हैं | (१) उत्तरी-प्रदेश, (२) 
दक्षिणी-प्रदेश, (३) पूर्वी-प्रदेश, (४) पश्चिमी-प्रदेश । इन्ही चार प्रदेशों के 
लिए. एक-एक स्थानीय-बोडड है | प्रत्येक स्थानोय-बार्ड में पॉच सदस्य होत हैं| 
इसकी नियुक्ति सरकार करती हद | ये सदस्य अपने मे से ही बोर्ड का 
अध्यक्ष चुन लेते हैं। प्रत्येक सदस्य चार वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है 
परन्तु अ्रवधि समाप्त होने के बाद इनको फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। 
चारों स्थानीय-बोर्ड आवश्यक स्गमलों पर केन्द्रीय-वो्ड को सलाह देते हैं तथा 
केन्द्रीय-बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं | 

केन्द्रोय-बोर्ड की वैठक बुलाना गवर्नर के अधिकार में होता है, परन्तु 
कोई भो तीन संचाजक मिलकर भी गवर्नर से केन्द्रीय-बोर्ड की त्रेठक बुलाने की 
प्रार्थना करसकते हैं। वष भर मे ६्‌वैंठके खुलाना अनिवाय है परन्तु तीन महीनों 
में एक बैठक अवश्य हीं होनी चाहिए। बेक के कार्यालय वम्बई, कलकत्ता, 
दिल्‍ली, मद्राम तथा कानपुर से हैं । इसकी एक शाखा लन्दन में भी है जो 
अप्रल १६३६ में खोली गई थी | केक्लीय-सरकार की आजा से रिज़ब बेंक अन्य 
किसी स्थान पर भी शाखा खोल सकता है | 

अन्नरोप्ट्रीय नुद्रा कोष चनने से रिजर्व बेक ऑफ इण्डिया एक्ट में भी 
संशोधन कर दिए गए हैं | पहिले रिज़र्व बेक ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा 
४० ओर ४१ के अ्रन्तगंत रिज्व व के रुपये के वदल्ते मे निश्चित विनिमय दर 
पर स्टर्लिंग खरीदा और वेचा करता था | परन्तु अब एक्ट की इन घाराओ से 
संशोधन कर दिया गया है | अब रिज्षव् बेंक सरकार के आदेशानुसार ेेवल 
स्टिंग ही नहीं वरन्‌ उन सब देशों की मुदठ्राएं खरीढता-चेचता है जो 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सदृध्य हैं | इसी प्रकार रिजव बेंक एक्ट की धारा ३३ 
में भी संशोधन कर दिया गया है। पहिले इस धारा के श्नुसार वेक को 
स्टॉसंग सिक्‍यूरियियों के आधार पर नोट चलाने का अधिकार था | परन्तु अव 
बेंक केवल स्टर्लिंग के ही श्राघार पर नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय नुद्रा कोप के सभी 
सदस्य देशों की सिक्‍यूरिटियों के आधार पर नोट छाप कर चला सकता दै। 


१८० रिज़व वेंक का राष्ट्रीयकरण 


एक्ट की घारा १७ (३) में भी संशोधन कर दिया गया है |धारा १७ (शे 
(ञ) में वर्शित 'हटलिंग? के स्थान पर 'विदेशी-विनिमयः लिख दिया गया है 
और १७ (३) (ब) से वर्णित यूनाइटेड किंगडम” के स्थान पर “कोई देश जो 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो? लगा दिया गया है | धारा १८ में वर्शित 
सटलिंग” के स्थान पर 'विदेशी-विनिमय” लिख दिया गया है | इन संशोधनों के 
फल्नखरूप श्रव हमारा झायया क्रि्दो विदेशों मुद्रा पर आधारित नहीं है | इसका 
वर्णन झागे (हमारा रयया! शोपक लेख में मिलेगा । 


२७--वेंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 


रिजर्व बेक के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इम्पीरियल बेंक तथा श्रन्य 
व्यापारिक बैंको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठ खडय हुआ है । प्रो० रह्ना 
जैसे कुछ लागो का मत है कि व्यापारिक बेंको के लिए. केवल कानून बनाने से 
कुछ नहीं हो सकता, उन्हें तो सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण में ले आना 
चाहिए | इन लोगों का क्ना है कि युद्धोत्तर काल में किसी भी आर्थिक योजना 
का सकल बनाने के लिए व्यापारेंक वेंको का राष्ट्रीकरण करना आवश्यक 
है । वेंको के राष्ट्रीयकरण के विपय से प्रायः निम्न तक दिए जाते हैं-- 

(१) बैंक, जो मुद्रा-निर्माण तथा साख-सजन का काम करती हैं, ये काम 
तो सरकार के अ्रधिकार की वस्तुएँ हैं । श्रतः वेंको को ही सरकारी अधिकार मे ले 
आना चाहिए | 

(२) स्वतंत्र और व्यक्तिबादी बेंको पर केन्द्रीय चेंक सफलतापूर्वक नियंत्रण 
नहीं कर पाता | अगः आवश्यक है कि केन्द्रीय वेंक के साथ-साथ व्यापारिक 
बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय | 

(३) यदि उद्योगों का राष्ट्रीकरण करना है तो वेको का भी राष्ट्रीयकररण कर 
देना चाहिए अन्यथा सम्भव है राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों में व्यक्तिवादी बेंक आवश्यक 
सहयोग न दें और सरकारी ओ्रौद्योगिक नीति सफल न हो सके | 

(४) यदि बेको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो वे सफलता के साथ 
साख का वितरण कर सकेगी । 

कुछ लोग व्यापारिक वेकी के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे नहीं हैं | उनका 
कहना है कि बेऊ़ो का रषट्रोयकरण होने से बेको की लेखा-पुस्तको का गुप्त भेद 
सरकारी कर्मचारियों तथा आय-कर वसूल करने वाले लोगो को ज्ञात होता 
रहेगा जिससे वे राशि जमा करने वाले लोगो को अधिक तंग करने लगेगे। 
परिणाम यह होगा कि लोग फिर बेंको में राशि जमा करना बन्द करने लगेंगे 
आर यदि ऐसा हुआ तों देश की पूजी-निर्माण व्यवस्था पर बड़ी गहरी चोट 


श्यर वेकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 


लगेगी । बेंक्ो के राष्ट्रीयरण से बैंको पर राजनेतिक दलवन्दियों का श्रथि- 
कार हो जायगा और फिर सरकारी दल जेंस चाहेगा वेकिग प्रणाली को उम्सी 
भॉति नचाता रहेगा | अतः देश के हित में व्यापारिक वेको का राष्ट्रीयकरण 
नहीं होना चाहिए | 

क्को के राष्ट्रीयररण के पक्तु और विपक्ष की युक्तियों पर दंनो ओर से 
काफ़ी कहा जा सकता है परन्तु देखना यह है कि आखिर वास्तविकता क्या दै। 
विदेशों में प्रायः देखने मे आता है कि वहाँ केन्द्रोय वैक्रों का राष्ट्रीयकरण तो 
कर दिया गया दे परस्तु व्यापारिक वेक अभी व्यक्तिवाद के शआ्राधार पर ही चल 
रहे हें। इश्जलेए्ड मे 'वेक ऑरॉफ इद्चलेए्ड' का राष्ट्रीयकरण हो चुका है परन्तु 
अन्य वेको का नहीं। हाँ, वेंक ऑफ इंगलेंए्ड को अन्य बैंको पर नियंत्रण 
रखने का पूरा-यूरा अधिकार दे दिया गया है। हमारे यहां भी रिजर्व बैंक श्रॉफ 
इस्डिया का राष्ट्रीयकरण करके बेकिंग कम्पनी कानून पास कर के रिजर्व वेंक को 
देश के श्रन्य वेकों पर नियंत्रय रखने के असीम अधिकार दे दिए गए हैं | इन 
अधिकारों के द्वारा रिज़बं वेक व्यापारिक बेंक्रों के नए कार्यालयों पर, उन, 
ऋण-नीति पर, जमा राशि की नीति पर तथा हिसाव-किताब पर पूरा-पूस 
निय॑त्रण रखता है। व्यापारिक बैंक पूर्ण रूप से श्रव रिजर्व बेंक के अ्रधिकार 
में है और रिज़ब बेक़ सरकारी संस्था है। इसलिए यदि यह कहा जाय कि 
बैंकों पर एक प्रकार से सरकार का ही नियंत्रण है तो श्रत्युक्ति नहीं होगी | 
राष्ट्रीयकरण के प्रायः दो पहलू होते ई--(१) जिसमें सरकार का स्वामित्व श्रौर 
नियंत्रण दोनो हों, (२) जिसमें सरकार का केवल नियंत्रण ही रहे | अतः श्राज 
भी हमारे यहाँ दूसरे प्रकार का बेको का राष्ट्रीयकरण है । वैको के राष्ट्रीयरण 
के पक्त में सबसे जोरदार वात यह कही जाती है कि इससे सरकार द्वारा 
आयोजित आर्थिक आयोजन मे सहायता मिलतो है तथा बेकिंग-व्यवस्था पर 
सरकार का अधिकार होता है जिससे बेक जनता के विरुद्ध कोई काम न हि 
सके। ये बब बाते आज भी हमारी बेंकिंग-प्रणाली में भौजूद है। रिजर्व बैंक 
का कड्ा पहरा होने के कारण हमारे देश की बैंक रिज़ब बेंक की आज के 
दिना ठस से ५ भी नहीं हो सकती | हां, चेकिंग कम्पनी कानून बनने से पहिले 
ईन वर्क पर किसी का नियंत्रण न था--न सरकार का था और न रिज़व बक 
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का | उस समय इन बेंको के राष्ट्रीयररण का प्रश्न युक्तिसगत कहा जा सकता 
था । परन्तु १६४६ मे बैंकिंग कम्पनी कानून पास होने से शअ्रव वह बात नही है। 


फिर भी कम से कम इग्पीरियल वेंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बहुत 
जोरों से उठाया जाता रहा है। इस प्रश्न को रिजव॑ वेंक के राष्ट्रीयकरण के 
समय उठाया गया था | उस समय के वित्त-मंत्री श्री मथाई ने कहा था “कि 
देश की श्रार्थिक परिस्थिति पर राष्ट्रीयकरण के जो दुष्परिणाम होगे उनको 
देखते हुए. वर्नमान परिस्थिति मे सरकार इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण 
करना ठाक नहीं समझती” | किन्तु सरकार इम्पीरियल बेंक के दोपों को दूर 
करने का प्रयत्न करेगी---यह आ्राश्वासन उस समय वित्त-मंत्री ने दिया था। 
इसके पश्चात्‌ १६४०-४१ का बजट पेश करते समय भी इसके राष्ट्रीय- 
करण का प्रश्न लाथा गया परन्तु उस समय भी यह कह कर टाल दिया गया 
कि देश की साख व्यवस्था एवं वेंक्रिग-उन्नति को दृष्टि से इम्पीरियल बक का 
वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीयकरण करना हितकर न होगा। नवम्बर १६५० 
मे राष्ट्रीयकरण का प्रश्न फिर दोहराया गया। उस समय वित्त-मन्नी श्री 
देशनुख ने कहा “क्रि मुझे पूर्ण विश्वास दै कि इम्पीरियल वेक के राष्ट्रीयकरण 
का प्रश्न देश के आर्थिक हितों में नहीं होगा? । विक्त-मंत्री ने यह भी स्पष्ट 
किया कि “इम्पीरियल वेंक की वहुत अंश पूंजी भारतीयों के श्रधिकार में 
तथा उप्के कर्मचारियों का भी राष्ट्रीयकरण हो रहा है तथा कुछ वर्षो मे ही 
इम्पीस्यिल बेक हमारे नियत्रण में श्रा जायगा | श्रतः हमारे अपने हितो की 
दृष्टि से ऐसा कोई भी काम जो शीक्रतापूवक किया जायगा वह अहितकर 
होगा” | इस प्रकार १६४८ में जो दृष्टिकोण हमारे भूतपूर्व वित्त-मंत्री ने रक्खा 
था वह आज भी है। इस्पीरियल वेंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न स्थगित-सा 
ही हो गया है । इससे नात होता है कि हमारी सरकार भी बेको का स्वामित्व 
अपने पास लेने को तैयार नहीं है । जहाँ तक सरकारी नियंत्रण का प्रश्न है 
वह तो सरकार का है ही। वेंकों के राष्ट्रीयकरण में अब हमारी सरकार के 
सामने वही असमुविधाएँ हैं जो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए हैं । इस समय 
हमें चाहिए कि वेको की राष्ट्रीयररण की मॉग न करके उनको सुहृढ़ और 
जनहित के योग्य बनाने की मोग करे | 


१८४ वैकों के राष्ट्रीकरण का मश्न 


इस समय देश का हित इसमें है कि वेंक़ों का राष्ट्रीयकरण न करके 
एकीकरण किया जाय। यदि बेंक वलिप्ठ बनानी है श्रोर उनको संकद से 
बचा कर उनसे देश के शार्थिक श्रायोजन में काम लेना है तो आवश्यकता है 
क्लि निवल तथा विखरे साधनों को एक साथ मिला कर मजबूत बना दिया 
जाय और तब उन्हे सुयोग्य, अ्रनुभवी और ईमानदार संचालक के प्रव॒न्ध में 
रख दिया जाय | राष्ट्रीयकरण के स्थान पर वेंकों का एकीकरण किया जाय। 
राष्ट्रीककरण में चादे सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण हो जावे परन्तु निबंत 
और अ्रवोग्य बेक दूर न हो सकेगी श्रोर इनके रहते सदैव खतरा ही बना 
रहेगा। श्रतः कई-कई छोटो-छोटो और साधनहीन वेंकों को मिलाकर एक 
कर देना चाहिए । इससे नई वबेंक़ के साधन दृढ़ होंगे और प्रवन्धक भी सुयोग्य 
ही मिल सकेंगे | देश मे वेकिंग-विशेषणा की कमी मी दूर हो जायगी और 
निरल बैंक भी मल कर हड़ वन जाएंगी | बेंकों के एक्रीकरण में कोई 
विशेष-असुविधा का सामना नहीं है। प्रायः कई-कई बेंक एक ही सचालक- 
मणइल के प्रवन्ध में हैं। ये संचालऊ-मण्डल मिल कर कई-कई बैंकों का 
एकीकरण कर सकते हैं | मार्च १६५० में बंगाल में कौमिला यूनियन, कोमिला 
बुक तथा अन्य बंका को मिल्लाकर बंगाल कमर्शियल बेंक बनाया गया था। 
सरकार को इस ओर और ध्यान देना चाहिये | 
वतमान परिर््था या में जब कि सरकार प्रृजी के अमाव में वक्को का 
स्वामित्व नहीं ले सकता, योग्य विशेषज्ञो के श्रमाव में उनका संचालन 
नहीं कर सकती, श्रोर जब रिजव बेंक का पहिले ही इन पर काफी नियत्रण है, 
राष्ट्रीककरण को योजना हितकर नहीं है। श्रब तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य 
किंग कानून वनाकर पूरा हो हो रहा है और एक्रोकरण के द्वारा और भी 
अधिक पूरा हो जायगा | आज की परिस्थितिया मे केन्द्रीय बेक का ही राष्ट्रीय- 
करण पयात हई। 


श८---स्टलिंग-चेत्र व्यवस्था 


डॉलर के प्रश्न को लेकर स्टर्लिंग को डॉलरों में परिवर्तित कराने की जो 
समस्या उठी हुई है उससे अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक क्षेत्र में स्टर्लिद्ड के प्रति आलो- 
चना और अविश्वास बढता जा रहा है | इतना ही नहीं, स्टलिड्न-क्षेत्र व्यवस्था 
को ही समाप्त करने की दलीले दी जाती हैं और स्टरलिब्न-क्षेत्र के सदस्य-राष्ट्र 
स्वयं इस बात को सोचने लगे हैं कि उन्हें इस क्षेत्र से अपना सम्बन्ध बिच्छेद 
कर लेना चाहिए | किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है जिसे समभने के लिए 
स्टर्लिड्ज-क्षेत्र को कायप्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । 

स्ट्लिझ्न-क्षेंत्र मे इंगलेए्ड के साथ-साथ एशिया के भी कई राष्ट्र सम्मिलित 
हूं जिनमें भारत, पाकिस्तान लंका, ब्रह्मदेश मुख्य हैं। इनके अ्रतिरिक्त अफ्रीका, 
श्रास्ट्रेलिया तथा रोढें शिया भी इसके सदस्य हैं। सभी सदस्य-देश अपनी- 
अपनी विदेशी मुद्रा की कमाई को केन्द्रित करके एक कोप बनाकर इंगलैण्ड मे 
जमा रखते हैं। झ्रावश्यकता के समय सदस्य-देश इस कोप में से राशि लेकर 
उससे काम चलाते हैं । किन्तु कोई भी सदस्य-देश केन्द्रीय कोप मे से असीमित 
मात्रा में राशि नहीं निकाल सक्ता। सभी सदस्यों ने मिलकर व छू नियम 
बना रक्खे हैं जिनके अनुसार ही केन्द्रीय कोप म से राशि निकाली जा सकती 
है। यदि प्रत्येक सदस्य अ्रपनो-अपनी इच्छानुकूल इस कोपमें से राशि निकालने 
लगें तो यह व्यत्रस्था कार्यान्वित नहीं रह सकती | अ्रतः सदस्व-देशों को अपनों 
अपनी विदेशी मुद्रा की मॉग को, विशेषकर डॉलर की मोभ को, निय॑त्रित करके 
संयम रखने की झ्रावश्यकता होती दे । पिछुले कई वर्षों से डॉलर का विश्व- 
च्यापी श्रमाव चल रहा है जिसके परिणामत्वरूप स्टलिइृनन्केत्र के स्वर्ण एवं 
डॉलर कीप कम होते रहे हैं | इस कमी को दूर करने के ज्िए. सितम्बर १६४६ 
में ध्यलिद्ध के डॉलर-मूल्य मे कमी की गई परन्तु श्रव समस्या फिर ज्यो की त्यों 
बनी हुई है | पिछले चार वर्षों में स्टलिह्न-क्षेत्र के स्व्ण एवं डॉलर कोप की 
स्थिति इस प्रकार रही /-- 


[आन 
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अभाव (-) अथवा वष के अन्त में कोष 


चप॑ आधिक्य (+) की स्थिति 
( ०००,२०० डॉलर ) (०००,००० डॉलिर) 
१६४७ -+ ४१३९१ २०७६ 
श्ध्ष्८ 
हितीय तिमाही -5्३२ के र्ष्षप्‌ १ 
तृतीय तिमाही +श्२२ श्ड्य्ष्‌ 
१६५० नफण्श रे३०० 
५. नि 
प्रथम तिमाही + ३६० * '"३७प्थ 
द्वितीय तिमाही + भ४ -.. शृ८६७छ 
चृतीय तिमाही नन्प्रेप - र२६६ 
अतिम तिम्पही -+६िरेड जा न्श्३्३४ 


इन आँकड़ो से एक नहत्वपूर वात यह मालून' होती हे पकरिः१६४६ मे 
सूलिज्ञ के अतमूल्यन से पहिले और पीछे कोष मे जितना श्रभाव” रहा उससे 
अधिक अभाव १६४१ की तोसरी और अन्तिम तिमाही में रहा। परन्तु तो भी 
१६५४१ में कोप की स्थिति अच्छे रही। इसका कारण यह है कवि १६५० मे 
कोष में अधिक राशि जमा होती रही। इसका कारण “यह था कि अमेरिका कच्चे 
माज्ञ को इकट्ठा करने में लगा हुआ था और र्टर्तिंग-क्षेत्र केसदस्य-देश उसको 
माल वेच वेचकर डॉलर कमा रहे थे | परन्तु १६५६ में श्रमरीका ने कच्चा माल 
संग्रह करना बन्द कर दिया और तभी एक साथ डॉलर की कमो हो गई। दूसरी 
वात यह थी कि १६५१ की तृतीय तिमाही मे अमरीका से तम्बाकू और कपास 
अधिक खरोदे जा रहे थे जिनके वदले मे डॉलर चुकाए जा रहे ये | इसके 
विपरीत स्टलिज्ञन्त्षेत्र ते ऊन और कोकोश्ना का निर्यात कम हो रहा था जिससे 
डॉलर की आ्राय कम हो रही थी | इस प्रकार डॉलर का भुगतान बढ़ने से तथा 
डॉलर की आय कम होने से दुहरी मार थी । अब परिस्थिति यह है कि सदस्य- 
देशों को अपने-अपने डॉलर-व्यय में कमी कर देनी चाहिए | यदि अब मी 
सदत्व-देश अपनी मनमानी व्यापार-नीति वरतते रहे तो स्टलिद्-सेत्र के हॉलर 


ञ 
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कोप शीघ्र ही ( १६५२ के श्रन्त तक ) समाप्त हो जाएँगे झ्ोर तव संसार में 
स्टलिड्-स्षेत्र के समी सदस्यों को एक भारी संकट का सामना करना पड़ेगा | 

इस विपय में एक नई बात यह है कि केन्द्रीय कोप में से इंगलेर्ड अपनी 
कमाई से अधिक व्यय करता रहा है तथा अन्य सदस्य-देश व्यय से अधिक 
कमाते रहे है| परन्तु इसका श्रथ यह नही कि श्रन्य देश इस व्यवस्था को तोड 
कर अपना सम्बन्ध-विच्छेद करले | संसार का अधिकांश व्यापार शआज स्टर्लिड 
के द्वारा होता है | श्रतः स्टलिज्न की साख वनाए रखना केवल स्टणिड्न-त्षेत्र के 
सदस्य-देशों का ही काम नहीं वरनू ससार के उन सब देशों का कर्तव्य है जो 
अन्तर्राप्रीय व्यापार को उन्नत करना चाहते हैं | कुछ लोगो का खयाल है कि 
यदि किसी सदस्य-देश को इज्जलेस्ड-स्थित कोप में से ग्रावश्यक मात्रा मे डॉलर 
न मिल सके तो उसे स्टलि्भ-चेंत्र का सदस्य रहने से कोई लाभ नही--उसे क्षेत्र 
से अपना सम्बन्ध तोड लेना चाहिए । परन्तु यह बात व्यावहारिक नहीं है। 
च्टलिड्-्ल्ेत्र व्यवस्था से केवल यही एक लाभ 'नहीं कि सदस्य-देशों को 
ब्रावश्यकतानुसार डॉलर मिलते रहें वरन्‌ ओर भी कई लाभ' हं जिनके लिए 
स्टलिह्न-त्षेत्र व्यवस्था का अज्भुएण रहना श्रनिवाय है | इन लामो को निम्न भागों 
में बाँठा जा सकता है-- 

(अर) व्यापार-स्वातन्भ्य की सुविधाएँ । 
(ब) पूंजी के आंदान- प्रदान की सुविधाएँ | 

केन्द्रीय कोष के होने से स्टशिग-क्षेत्र भर का, विशेपतः क्षेत्र के सदस्यों 
का व्यापार डॉलर-्त्षेत्र वाले देशों के साथ सरलता पूर्वक हो सकता है । 
सदस्य-देश इस कोप पर निर्मर रहते हुए अपनी विदेशी व्यापार सम्बन्धी 
दीर्घकालीन नीतियों वनाकर अपने व्यापार को उन्नत बना सकते हैं ' केन्द्रीय 
कोप के होने से सदस्य-देश इन साधनों का प्रयोग करने में सचेत और जागरूक 
रहते हैं| यदि कोप केन्द्रित करके न रक्खा जाय तो प्रत्यक देश को अपनी- 
अपनी आर्थिक व्यवस्था और विदेशी व्यापार नीति के अनुकूल अपने-अपने 
व्यक्तिगत कोपों को घटाने बढ़ाने की आवश्यकता होगी | परन्तु इस प्रकार की 
दुविधा से अब प्रत्येक सदस्य-देश स्वतंत्र है। यह ठीक है कि युद्धकाल में तथा 
इसके पश्चात्‌ भी समय-समय पर कई सदस्व-देशों को डॉलरों का श्रभाव रहा 
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है, परन्तु इस प्रकार इन देशो को डॉलरु-त्ेत्र के साथ किए जाने वाले अ्रपने 
व्यापार पर श्रधिक चौकसी की श्रावश्यकता नहीं ग्ही | यदि प्रत्येक देश श्रपने 
श्रलग-अलग डॉलर कोप बनाकर ग्ख्ता तो उन्हे डॉलर-च्षेत्र से होने वाले 
अपने व्यापार पर इससे भी अधिक चोकसी और मियंत्रण की श्रावश्यकता होर्त 
और सम्भव है तब उनका व्यापार इतना विकसित न हो पाता | यह भी सम्भव 
हे कि तब उनक्ने बैदेशिक, विशेषतः हॉनिर ज्षेत्र वाले व्यापार में श्रनिश्चित 
घटा बढ़ी होने के कारण उन्हें डलिर्-त्षेत्र से होने बाले श्रपने आयातो १२ 
अधिक काट छॉट करनो पड़ती जिससे उनकी विकास-योजनाश्रों को भारी पक्ष 
लगने की आशंका हो सकती थी । 

केन्द्रीय कोप का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह रहा है कि इसके द्वारा क्षेत्र के 
सदस्य देशों में पारत्रिक व्यापार एवं भुगतान सरलता और स्वतंत्रतापूर्वव 
चलते रहे हैं | स्टशिज्ञ-त्तेत्र के सदस्यों मे पारस्परिक व्यापार सम्बन्धी रोक- 
थाम इतनी श्रधिक नहीं दे जितनी अन्य देशों मे; और जो कुछ है भी वा 
नही के बराबर है | इगलेण्ड ने तो स्टिंग क्षेत्र से होने वाले श्रायातों पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रक्खे हैं। हॉ, अन्य सदस्य देशों ने कुछ नियंत्रण 
और प्रतिबन्ध लगाए हैं परन्तु फिर भी संसार के श्रन्य क्षेत्रों का श्रपेत्ञा इस 
क्षेत्र मे व्यापर ओर भुगतान सम्बन्धी सुविधाएं सबसे अधिक हैं। जर 
देशो के साथ इंगलेरड ने व्यापारिक समझौते करिए उनके साथ स्टर्तिंग क्षेत 
के सभी देशों का लेन-देन इस क्षेत्र में होने के कारण सरलतापूर्बक -चलत 
रहा | उदाहर्णाथ, इंगलेण्ड ने योरपीय भुगतान-संघ के देशो के साथ व्या 
पारिक लेन-देन का कार्य आरम्भ करने को योजना की थी | इसका परिणार 
यह हुआ क्रि स्टर्लिड्नन्तेत्र के सदस्य देंश भी इन देशों के साथ सरलत 
प्वेक अपने व्यापारिक लेन-देन करते रहे | कहने का अर्थ यह है कि इंगलेरः 
न ्टलिब्ड-क्तेत्र और योरोपीय भुगतान साय देंशों मे होने वाले व्यापार * 
समाशोधन णह का काम जिया है। 

स्टलिड्न-क्षेत्र व्यवस्था होने के कारण इंगलेण्ड से अन्य देशो में पूजी क 
अविरोध आवागमन होता रहा है। स्टलिड्र-त्तेत्र के किसी भी सदस्य देश के 
इगलेए्ड मे पूंजी प्राप्त करने की उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी इंग्लैस्ड स्थि 
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किसी व्यापास्कि कम्पनी को हो सकती हे | श्रन्तर केबल यह है कि इंगलेण्ड में 
पुजी एकत्रित करने बाजी बाह्य कम्पनियों को इगलेण्ड में यह विश्वास दिलाना 
होता है कि उन्हे पूंजो का वास्तविक श्यावश्यकता है और वह उनके अपने 
देश में पूर्ण नही हो सकती ' आ्रकिडो से ज्ञात होता है कि १६४७ रे १६५४१ 
तक इगलेंए्ड से कोई ६०,००,००,००० पोण्ड की पूजी स्टलिह्न-क्षेत्र के अन्य 
देशा मे भेजी गई | 

स्टलिंग-त्ेत्र की सदस्यता का एक विशेष लाभ यह है कि सदस्य-देशों 
की इंगलेण्ड के बाजारों भें लेन-देन की सुविधा बनी रही है | यह कोई कम 
लाभ की बात नही है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस ज्षेत्र को 
तोडने के बजाय सुशढ़ बनाया जाय और सब सदस्य मिलकर केन्द्राय कोप को 
मरपूर कर दें [ 


२६--पोणड-पावने तथा उनका भुगतान 


द्विठीय विश्व-युद्ध की भारत को एक ठेन यह रही कि इड्डलैण्ड की 
सरकार पर मारत का कराड़ो रुपयो का कर्जा हो गया। युद्ध से पहिले भारत 
इद्भलेण्ड के साम्राज्यवादी ऋण से दवा हुआ था। युद्धकाल में यह सब ऋण 
चुका दिया गबा। इतना ही नही, मारत ने भूखे पेट और नंगे शरीर रह कर 
इच्चलएड को करोड़ो ढपये का माल भेजा | इस मात्र के बदलते मं जो राशि हमें 
मिलनो चाहिए थो वह हमे उस समय भे मिली वरने हमारे हिसाव में जमा, 
होतो रही | इस प्रकार देनदार से हम लेनदार ((४८०॥६०7) बन गए श्रौर 
इड्डनेएड पर हमारा लगभग १७०० करोड़ रुपये का कर्जा हो गया | इसी 
ऋण को 'पडियावना! कहते हैं। इस ऋण को 'पोंड-पावना? क्यों क्रहा जाता है 
तथा यह क्रिस प्रकार इकट्ठा होता गया? यह सब कुछ जानना बहुत 
श्रावश्यक है । रिजय बेंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट की धारा ३३ के श्रनुसार रिजव॑ 
चंक को यह अधिकार था कि वह सोने चॉढो के अतिरिक्त कुछ सिक्‍यूरिटीज़ रख 
कर भो नोट चला सकता है | इन मिक्यूरिटोज भे कुछ तो भारत सरकार 
के बिल होते थे तथा कुछ इड्डलेण्ड की सरकार के बिल होते थे । इड्जलेण्ड 
की सरकार के विलों का भुगतान स्टर्लिन्न मे होता था इसलिए इन्हें स्टलिब्न- 
सिक्यूरियीज! कहते हैं। युद्धकाल में मारत-सरकार इंगलेस्ड की सरकार को 
मान खरीद-खरीद कर भेजती रही और इश्ठलेण्ड की सरकार स्टर्लिज्ञ-सिकयू- 
रिटीज़ देकर इस माल का भुगतान चुकाती रही। ये स्टरलिड्न-सिक्‍यूरिटील 
रिज़र्व बेक शक इस्डिया में जमा होती रहीं और रिज़र्व बक इनके आधार 
पर नोट छाप-छाप कर चल्लाना रहा | स्टलिंड् की यह राशि जो इड्जलेण्ड में 
हमारे हिसाव में जमा होतो रहो और जिसके बदले में रिजब बेक को स्टर्सिंग 
सिक्यरिटौज़ मिलती रही 'पोंड-पावना? कहलाता है | इस प्रकार हमारे देश र 
नियन्तित मूल्यों ((:०070]]८0 77८८४) पर माल खरीदा गया ओः 
पॉड-पावने इकट्ठे होते रद्दे | वस्तुओं का उत्तादन भी अधिक न बढ़ सका 


पोण्ड-पावने तथा उनका झ्लुगतान १६१ 


इसलिए, नागरिको की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल मिलना बहुत 
कठिन हो गया ओर उन्हें चौगुने पेंचगुने मूल्यों पर चोर-बाज़ारों से माल 
खरीदना पडता था। 

यदि हमे इन पौरड-पावनों के स्थान पर सोना-चॉदी या पंजीगत माल, जैसे 
मशीनें आदि, मिलती तो पॉौड-पावनो की इतनी बद्धि नहीं होती और भारत में 
जनता को इतनी कठिनाइयॉ नहीं उठानी पड़ती | प्रथम महायुद्ध काल में 
भारतीय मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जबकि 
रुपये की दर २ शि० १० पै० हो गई | इसका यह परिणाम निकला क्रि वस्तुश्रों 
के मल्य इतने नहीं बढे जितने द्वितीय युद्काल में बढे या उसके बाद झब बढ 
रहे है। द्वितीय युद्काल में झयये की विनिमय-दर की स्थिरता पर विशेष ध्यान 
दिया गया | दर तो स्थिर रही परन्तु वह्तुओं के मूल्य घोरें-धीरें बढते गए । 
गल्‍्ले का मूल्यदेशनांक १६३६ मे १०० के बरावर था जो कि श्रगस्त श६४८ 
में ४७४७ हो गया | यह वात सभी बस्वुओ्रों के मूल्यो के साथ हुई | अतः इन 
पींड-पावनो के एकत्रित होने से जनता के श्रार्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रमाव 
पडा | हमारी धारणा यह है कि यदि वस्तुओ्रों के मूल्यों की स्थिरता पर ध्यान 
दिया जाता और रुपये को ढर को स्वनन्त्र छोड दिया जाता तो न तो ये पौड- 
बावने इकटठे होने और न हमे इतनी आर्थिक कठिनाई का सामना करना 
पड़ता । इसका कारण यह है कि ज्यो-ज्यो रुपये की दर ऊँची होती जाती 
इंगलैण्ड की सरकार को भी हमारे यहाँ का माल ऊेंचे मूल्यों पर मिलता | 
फलस्वरूप या तो ब्रिटिश सरकार यहाँ से माल न खरीदकर अ्रन्य देशो से 
खरीदती श्रौर या हमारे देश में माल की उत्पत्ति बढ़ाने के प्रयत्न किए जाते | 
इस सम्बन्ध में रिजय बैंक ने भी सरकार को कोई सलाह नहीं दी जिससे दर की 
स्थिरता पर ध्यान न ठेकर मूल्यों की स्थिरता पर व्यान दिया जाता | इन 
पावनों का एक बुरा परिणाम गह हुआ कि हमारे देश मे मुद्रास्फीति 
अधिकाधथिक बवढनी गई। सन्‌ १६३६ में हमारे देश में कुल १८० करोड 
रुपये के नोट चलते थे लेकिन १६४७-४८ में कुल नोट १३०४ करोड 
रुपये के हो गए। इस मुद्रास्फीति का परिणाम यह हुआ कि वंस्तुओ के 
भाव लगातार बढ़ते ही गए, और देशवासियों को अभूतपूर्व संकट का 
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सामना करना पड़ा | हाँ, इनके इकट्ठें होने से देश लेनदार अवश्य हो गया 
परन्तु इसके साथ-साथ देश का थ्ार्थिक ढाँचा भी तितर-बितर हो गया। बंगाल 
का अकाल और आकाश को छूते हुए मुल्यस्तर इसी के परिणाम थे। पोइ- 
पावना हमारे त्याग और बलिदानों का संग्रह है | पोड-पावने इच्नलेएड मे 
हमारी सबसे बद्ी सम्रत्ति थी। उसका समुचित उपयोग हमारे कई श्रार्थिक 
प्रश्नों को सरलता से हल कर सकता था । आज भारत के थ्ार्थिक उत्पान को 
श्रनेक योजनाएँ मश/नों श्रौर दूसरे पूंजीगत माल के श्रमाव में श्रधूरी पढ़ी 
है| देश के विकास के लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि पूंजीगत माल हमे 
मिले | इसको खरीदने के लिए हमारे पास एक मात्र साधन पोड़-पावने ही 
थे । परन्तु इड्लेण्ड उस समय इस परिस्थिति में नही था क्ि वह हमार 
श्रावश्वकृताओं की पूर्ति कर पाता। उसे तो खुद ही अमरीका का दरवाजा 
खटखगाना पढ़ रहा था | परन्तु अ्रमेरिका से माल खरीदने के लिए हमें पॉड- 
पावनों को डॉलरो में वदलवाने की आवश्वकता थी | इस आवश्यकता के पूरा 
करने के लिए हमारे सामने एक समस्या थी जिसको सुलझाने क्र लिए, भारत 
सरकार ने इद्ललैण्ड के साथ कई समभोते किए। 
१६५७ का समभझोता 

जनवरी १६४७ में भारत और इगलैए्ड के एक समभौते के श्रनुसार 
भारत को इन पोंड-पावनों के बदले में स्टर्लिंग-क्षेत्र से माल खरीदने का श्रपि- 
कार था। परन्तु यह समझौता अधिक दिन न टिक सका | इसी बीच इंगलेखड 
श्रौर अमरोका में एक श्राथिक समझौता हुआ । इससे परिस्थिति बदल गई और 
इज्ञजेग्ड को फिर भारत के साथ एक नए सिरे से समझौता करना पडा | 
१४ अगस्त १६४७ को भारत और इगलेण्ड के बीच एक समभीता हुम्ना 
जिसके अनुसार बेक़ श्रॉफ इगलेरड मे इन पावनों के दो खाते खोल दिए गए | 
खाता नं०१ में ६३ करोड पौएड जमा किया गया जिनको खर्च करके किस म॑ 
देश से माल खरीदा जा सकता था | बचा हुआ कोप जो लगभग ११६ करो& 
पड था खाता नं० २ मं जमा किया गया। खाता न० २ की राशि केवल 
पूंजीगत माल खरीदने के काम झा सकती थी। यह भी तय हुआ कि खाव 
ने० २ की राशि पर साधारण वत्याज दर से अधिक व्याज दर पर व्या३ 


हु 
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मिलेगी । यह समझौता पत्न-व्यवहार द्वारा आगामी ६ महीने के लिए बढा 
दिया गया | भारत को १ करोड़ पौड और मिले | इस विषय में यह बात 
समभने योग्य हे कि एक वर्ष के अन्दर मारत को जो स्टर्लिड्न ख्चे करने के 
लिए मिला वह खर्च नहीं हो सका। उसका कारण यह था कि न तो सरकार के 
पास माल आयात करने की कोई योजना थी और न पूनीपतियो को इतना 
समय मिल सका कि वे बाहर मे माल मेंगा सकते | 

जुलाई सब्‌ १६४८ का सममौता 

इस सभभौते की शर्तें १५ जुलाई को एक साथ भारत और ब्रिटेन में 
प्रकाशित कर दी गई थी। समभौते की मुख्य शर्तें ये थी :-- 

(धर) १ अप्रैल १६४७ को अ्रविभाजित भारत की सरकार ने इंगलंण्ड 
द्वारा भारत में छोड़े गए सभी फौजी सामान को अपने अधिकार में ले लिया 
था | इसका मूल्य उस समय निश्चित नही किया गया था वरन्‌ यह बात बाद में 
निश्चित करने के लिए छोड़ दी गई थी | इसका मूल्य ३७३ करोड पौड या 
५०० करोड़ रुपये श्रॉका गया किन्तु १० करोड पींड या १३३३ करोड रुपयो 
में यह मूल्य तय हो गया | यह राशि हमारे पीड-पावनो में से कम कर दी गई | 


(ब) समझौते का दूसरा भाग पेंशनो के विषय में है। भारत ख्वतंत्र 
होने के वाद बहुत से अंग्रेज अफसर रिटायर (रि८४7० ) हो 
गए. | इनकी पेंशन देने का भार भारत सरकार पर था । सममौते 
के श्रनुसार पेंशनो का मूल्य १४ करोड़ ६५ लाख पौरण्ड या १६७ 
करोड रुपये निश्चित किया गया। पेंशन चुकाने के लिए भारत सरकार ने 
इंगलेए्ड की मरकार से एक वार्षिकी (॥7ए८४४ए) खरीद ली जिसके लिए, 
१६७ करोड़ रुपये की राशि पौण्ड-पावनों मे से कम कर दी गई। यह राशि 
केन्द्रीय अफसरों, जो रिटायर्ड हो गए थे, की पेंशनो के चुकाने के लिए निश्चित 
की गई थी | इसके अतिरिक्त मारत ने प्रान्तीय सरकारों के अंग्रेज अफसरो की 
पैशन चुकाने के लिए भी २७ करोड़ रुपयो की एक वार्षिकी खरीद ली और 
यह राशि भी पौणड-पावने में से कम कर दी गई | इस प्रकार वापिकी के 
खाते पर कुल २२४ करोड़ रुपये कम किए. गए.। यह भी निश्चित किया गया 
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कि वापिंकी के बदले इंगलेए्ड की सरकार भारत सरकार क्रो प्रति वर्ष एक 
निश्चित राशि दिया करेगी | यह राशि ६० व तक हमें मिलती रहेगी। 
प्रत्तु यह व्यान रखने की बात है कि यह एक आर्थिक समझोता ही था-- 
जहाँ तक पेंशन देने की जिम्मेदारी का प्रश्न है वह तो भारत सरकार ही की है। 

(स) इससे पिछले समभौतों के अनुसार भारत को १११ करोड रुपयों के 
पौण्ड-पावने लेने का ग्रधिकार मिला था परन्धु इसमें से केवल ४ करोड रुपये 
की राशि का हो उपयोग किया जा सका ) अतः इसमे से १०७ करोड भारत 
और ले सकता था | इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों के लिए इंगलेए्ड ने 
इस समभौते के अनुसार १०७ करोड़ रुपये के पौरड-पावने देना ओर स्वीकार 
किया । अतः कुल मिला कर जून १६५१ तक हमे २१४ करोड ठपये के पौरड- 
पावनों का उपयोग करने का आधधकार मिला | यह भी निश्चय किया गया कि 
व्याप्पर-संठुलन से भारत करा जो आविक्य होगा उसको गशि का प्रयोग भी 
भाल मेंगाने में क्रिया जा सकेगा | 


इस समभोते के समय पीणड-पावनों की राश १५४५० करोड रुपये श्ॉको 
गई थी। इसमें से फोजी सामान के १३३ करोड रुपये, पेशनों के २२४ करोड 
रुपये तथा पाकिस्तान के हिस्से के लगभग १२६ करोड रुपये निकाल कर 
शेष १०६७ करो रुपये के पोण्ड-पावने शेप रहते थे | इस राशि में से 
२१४ करोड़ रुयये जून १६११ तक निकालना तय क्रिया गया । इस प्रकार 
८५३ करोड रुपये के पौर्ड-यावने शेप समझे गए | तनिम्म ताशिका से यह 
हिसाव सरलता से समक्का जा सकेगा-- 
इस समभौते के समय पौण्ड-पावनों का मूल्य 





१५५० करोड रु. 
व्यय-- (१) फौजी सामान खरीदने में १३३ करोड़ रु० 
(२) पेशनो के लिए वार्षिकी रश८ . ,, 
(३, पाकिस्तान का हिस्सा _ श्र ,, छफ३े, » 
शेप ' १०६७ करोड़ ब० 


जून १६५१ तक मिलने को निश्चित की गई राशि 
(१) पिछले सममौतों का शेष १०७ करोड 5, 
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(२) इस समझौते की नई राशि १०७ करोड रु० २१४ _ ,, 


जून १६५१ को बचनेवाली अनुमानित राशि ८५४३ करोड २० 

इस समभौते के अनुसार तय किया गया कि जून १६५१ तक मिलने वाली 
१०७ करोड़ रुपये की नई राशि मे से अ्रगल्ते वर्ष मे केवल २० करोड़ रुपये के 
पौण्ड-पावने ही डॉलर या अन्य किसी दुलेभ-मुद्रा में बदले जा सकते हैं। 
यद्यपि एक वर्ष में २० करोड रुपये के मूल्य के ६ करोड डॉलर आवश्यकता से 
बहुत कम थे परन्तु एक वर्ष मे इससे अधिक राशि इगलेण्ड दे भी नहीं 
सकता था। 

इस समभौते का भारत में मिश्रित स्वागत हुआ । एक और तो कई 
व्यापारिक संस्थाओं, उद्योगपतियों एवं श्रथंशात्त्रियों ने इसे भारत के हित मे 
बताया श्रौर दूसरी ओर कई श्रथंशास्त्रियों एव राजनीतनिश्ो ने इसे भारत के 
श्रहचित में कहा । भारत की विधान सभा में भी इस समझौते पर काफी बाद- 
विवाद हुआ। श्रालोचको मे श्री मनु सवेदार तथा श्र। के० टी० शाह मुख्य थे | 
कुछ भी हो, भारत को उस समय राशि की आवश्यकता थी और इस समभौते 
से भाल आयात करने के लिए राशि मिल गई | 


१६४६ का स्टलिड् समझ्ोता 

जुलाई १६४६ में स्टलिंड्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में लन्दन में फिर बातचीत 
हुई और एक नया समझौता हुआ । यह समझौता उस समय हुआ जवकि 
ब्रिटेन के आकाश में भीपण आर्थिक संकट के काले बादल छाे हुए थे । 
इगलेण्ड मे डॉलर-सम्पत्ति को विशेष कमी थी |” इस समझौते के अनुसार 
भारत को १६४८-४६ में ८ करोड़ १० लाख पोड मिलने का निश्चय हुआ | 
इसके साथ दोनों अ्रगल्े वर्षों में श्रर्थात्‌ जून १६४० के अन्त तक और जून 
१६५१ के अन्त तक ५४ करोड पॉंड प्रति वर्ष मिलना तय हुआ । इसके 
अतिरिक्त हमें लगभग ५ करोड पोड की राशि मिलनी और तय हुई जो 
आओोपन जनरल लाइसेंस? (११) के अन्तर्गत जुल्गई १६४६ से पहिले मेंगाए 
हुए माल के बदले में भुगतान चुकाने के लिए. दी गई थी । श्रव रहा रलिद्न 
को डॉलर या दुल्ंभ-मुद्रा में बदलने का प्रश्न। भारत को केन्द्रीय कोप 


्यबाक. 





१६६ पोएड-पावने तथा उनका मुगतान 


((शा। न] ९८३९९०८) से १५४ या १५ करोड डॉलर देने की व्यवस्था की 
गई | इसके साथ-साथ हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी दी गई । 
जिम्मेदारी वह है कि भारत ने जितने मूल्य का माल डॉलर-तेन्रो से १६% 
में मेंगाया था, उसका ७४४ ही झगले वर्षों में मेंगाया जा सका अर्थ 
अमरोका से होने वाले १६४८ के आयात में २२ 2 कमी करके ही आगयाः 
क्रिया जा सका है । लेकिन इस बात की छूट दे दी गई ।क अन्तर्राष्ट्रीय 8] 

से उधार लेकर कितना ह। माल श्रायरात किया जा सक्रता था | 
इस नए समभौते के अनसार १६४८-४६ मे हमें ८ करोड़ १० लार 
पोंड मिले जो हमने जुचाई १६७४६ से पहिले ही खच कर दिए. थे और जिनके 
लिए जुलाई १६४८ वाले समभौते में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी | इस 
समभीते के अनुसार १६५० औ्ौर १६५३ में प्रतिवर्ष जून के अन्त तक ५ 
करोड पड मिलने तय हुए, जबकि पिछले समभौते के ग्रनुसार केवल ४ ऋरोइ 
पोढ प्रतिवर्ष मिलने की ही व्यत्रत्यथा की गई थो। १६४८ के समभौते के 
अनुसार केवल ६ करोई डॉलर १६७४८- ४६ जून तक मिलने की व्यवस्था की 
गई थो परन्तु नए सममोते के श्रनुसार १४ या १५४ करोड डालर मिलने 
की व्यवस्था की गई । इस प्रकार नया समसौता पुराने समझौते की श्रपेन्षा 
अधिक हितकर था | इंगलैण्ड के अ्रखवारों ने तो इस समभौते के सम्पन्न होने 
पर इगलेण्ड की सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया था कि भारत सरकार को 
श्राशा से अधिक स्टलिब्नग्राशि दे दी गई । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी परिस्यिति 
में इससे अच्छा और हितकर सममकौता और दूसरा नहीं हो सकता था । परन्तु 
जो स्टलिंड हमें डॉलरों में ददलने के लिए मिले थे उनका मूल्य स्टलिड्न का 
श्रमूल्यन होने के कारण ३०"५% प्रति शत कम हो गया है। इसी प्रकार 
यदि बचे हुए परौंड-पावनों को डालरों मे बदरूबाया जाय तो उनका मूल्य 
३०*५४४ कम हो जायगा। 
१६४२ का समझौता 


5 फरवरी १६५२ के अन्तिम ओकड़ों के श्रनुसार भारत की कुल स्टलिग्न- 
पूंजी ५७ करोड़ पौएद अर्थात्‌ ७६१ करोड़ रुपये है। भारत सरकार के वित्त- 
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मंत्री ने अपने पिछुले इगलेण्ड के दोरे पर, जहोँं वह कॉमनवेल्थ वित्त-मंत्रियो 
के सम्मेलन में भाग लेने गए थे, इगलेण्ड की सरकार से एक और समभौता 
किया है जिसकी अवधि ३० जून १६५४७ तक है | इस समभोौते के अनुसार 
भारत अपने पौर्ड-पावनों में से ३० जून १६४७ तक ३६ करोड़ पोड' प्रति 
वर्ष के हिसाव से निकाल सकेगा। ब्रिटिश सरकार प्रति वर्ष ३३ करोड़ 
पौण्ड ए्थिर खाते मं० २ में से खाता नं० १ में जमो करेगी | इसके अतिरिक्त 
नं० २ खाते में से ३९ करोड़ पौए्ड की एक और राशि नं० १ खाते में 
जमा की जायगी। यह राशि सुरक्षित राशि के तोर पर होगी तथा इसमे 
से केवल सकथ्कालीन स्थिति में ही इंगलेण्ड की सरकार की पूर्व सलाह के 
साथ राशि निकाली जा सकेगी। १६४७ में इस समभौते की अवधि समाप्त 
होने पर पुनः वार्ता की जायगी, जिसमे इस समझौते की श्रवधि बढ़ाने या इस्रके 
स्थान पर दूसरा समझौता करने पर विचार होगा | 


इस समभौते की घोषणा से वे समस्त सन्देह तथा भय दूर हो गए हैं जो 
इंगलेएड में चचिल सरकार के बन जाने के कारण उत्पन्न हो गए. थे | अब 
इस बात में तनिक भी सन्देह नही कि हमारे पौण्ड-पावने हमे सम्मानपूर्वक 
वापिस मिल जाएंगे। पहिले यह भय होता था कि कही इगलैण्ड की सरकार 
इनको चुकाने से मना न कर बेठे परन्तु अ्रब इस प्रकार का कोई मय नहीं है। 


कुछ भी हो, हमने अपनी स्टलिंग-सम्मत्ति को आशा से कम समय मे 
लगभग समाप्त कर दिया। सारी सम्पत्ति श्रम तथा उपभोग की दूसरी बस्तुओं 
को खरीदने में ही समाप्त हो गई। युद्ध के वाद इन पौण्ड-पावनों पर भारत 
की आशा लगी हुई थी कि इनसे पजीगत माल, जैसे मशीन श्रादि, खरीद- 
खरीद कर देश की श्रार्थिक योजनाओं को सफल बनाया जायगा। परन्तु सारो 
सम्पत्ति पेट भरने में ही समाप्त हो चली और देश के औद्योगिक विक्रास की 
योजनाएँ केवल अधूरी-सघूरी ही रह गई” | जिन पोड-पावनों के कारण देश मे 
मुद्रा-स्फीति हुई, श्रकाल पड़े, भुखमरी फैली, लोग भूखे रहे और नगे फिरे--वही 
पंजी श्रन्न मेंगाने में समाप्त छो गई श्रौर देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने मे काम 
न आ्राई | भ्रव भो जो कुछ राशि शेप है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। 
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३०--ुंद्रा-स्फीति 
युद्धकालीन व युद्धोत्तकालीन रूपान्तर 


भारतीय मुद्रा के इतिहास मे द्वितीय विश्वयुद्ध की सबसे बढ़ी देन मुद्रा- 
स्फीति! है जिसके श्रन्तर्गत देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई, परन्तु वस्तुओं का 
उत्पादन उतनी मात्रा मे नहीं बढ़ा | परिणाम यह हुआ कि मुद्रा की क्रय-शक्ति 
कम हो गई श्रोर वस्त॒श्रों के भाव श्राकाश को छूने लगे। युद्धकाल मे मुद्रा 
श्रौर साख का इतना श्रकल्पनीय विस्तार हुआ कि वस्तुओं की मात्रा की 
ठुलना में लोगो को माल खरीदने की शक्ति बढ़ गई | इस दृष्टिकोण से भारत में 
मुद्रास्फीति युद्धकाल में भी थी और युद्धोत्तर काल में भी; परन्ठु युद्रकालीन 
एवं युद्बोत्तरालीन मुद्रास्फीति में कुछ ऐसा रूपान्तर है जिसे समझना 
आवश्यक है । 

युडकाल में सरकार की मुद्रानीति भ्रधिक से श्रधिक मात्रा में पत्र-मुद्रा 
चलाकर युद्ध-व्यय को पूरा करने की थी। श्रगत्त १६३६ में कुल मिलाकर 
१७६ करोड़ रुपए के नोट चलते थे, परन्तु १६४७ में नोटों की कुल संख्या 
१२४२८६ करोड़ रुपये हो गई। नोट-बृद्धि के साथ-साथ देश में मूल्य-स्तर 
भी बढ़ता गया | श्रगस्त २६३६ के मूल्य-त्तर की अपेक्षा जनवरी १६४४ के 
मूल्य-स्तर में लगभग २५० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई | मूल्यों की बढ़ोत्तरी निम्न 
तालिका से स्पष्ट होती है :-- 


नमननक ३ आए राणा भा न ललल_लुललअललभअअअास 
नोटों की रांख्या अथ-सलाह कार के मूल्या 
बे | (करोदमे) | (१४३६-१० ०) 
१६३६ १७६ 2४ 7 
१६४० श्रे८ १३३ 
१६४१ २४५ ॥॒ ११४ 
श्ट्डश | रेधद श्४५ 


श्ह्डप्‌ २०३४ २५० 
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इस तालिका के मूल्याड्र उन वस्तुओं के हैं जिन पर सरकार का नियन्च्रण 
था और जिनके मूल्य भी सरकार ने नियत कर रक्खे थे | अगर उन चस्तुओं 
के मूल्यों को लिया जाय जो चोर-बाजार मे विकती थी तो मूल्यों की चढ़ोतरी 
का प्रतिशत ४०० से भी आगे बढ़ जायगा। 

इस प्रकार नोटों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य 
भी चढ़ते गए । इन दोनो ही समस्याश्रों ने देश में म॒द्रास्फीति का भान कराया | 
सबसे पहिले १६४३ में भारतीय श्रर्थशास्त्रियो ने यह आवाज उठाई कि देश में 
मुद्रार्फ/ति के चिह्न थ्रा चुके हैं | उन्होंने समझाया कि देश मे युद्ध के कारण 
मुद्रा की मात्रा बढती जा रही है और उत्तादन उसकी श्रपेत्षा कम है | 
अथंशाख्रियों ने सकेत किया कि यह मुद्रास्फीति नोटों के बढने के कारण पैदा 
हो रही हे शरर वडी भयानक है। इस्डियन चेग्वर आफ कामस एड इख्डस्ट्री 
के अधिकारियों ने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। १६४६ में 
फिर अर्थशास्त्रियों ने सरकार को इस ओर सचेत किया और कहा कि मुद्रास्फीति 
के दोप बढ़ते ही जा रहे है इसलिए. जनता को इन दोपों से बचाने के लिए 
सरकार को शीघ्र प्रयन्ष क'ने चाहिएँ | रिज़्ब बेंक ऑफ इण्डिया ने भी इस 
बात को मान लिया कि देश में मुद्रास्फीति है परन्ठु उसने इसको दूर करने के 
कोई उपाय नहीं बताये | रिजय बेंक के हिसस्‍्सेदारो की ८ वी वार्षिक मीटिंग 
की रिपोर्ट में कहा गया था कि “देश मे मुद्रा की संख्या बढ़ने के कारण 
मुद्रास्फीति पैदा हो गई हे । परन्तु इसकी दूर करने के उपाय सोचने से पहिले 
हमे यह सोचना होगा कि मुद्रा की संख्या क्‍यों बढ़ रही है। और यदि मुद्रा 
की संख्या बढ़ने के कारणो पर विचार करें तो पता लगता है कि उन कारणों 
को दूर करने में श्रकेला रिज़र्व बेक कुछ नहीं कर सकता |” इससे अगली 
रिपोर्ट मे रिज़र्व बेंक ने स्वीकार किया कि “भुद्रास्फीति को जीवन की आवश्यक 
वस्तुश्रों जैसे खाना, कपडा आदि के उत्पादन में कमी होने के कारण और भी 
बल मिलता जा रहा है जिससे वस्तुओ्रो के माव निरंतर बढते जा रहे हैं |» 
१६४४ में रिजव॑ बैक ने प्रपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि “मुद्रारफाति को दूर 
करने के लिए सरकार ने जनता से ऋण लेना आरम्म कर दिया है तथा नए-नए 
टैक्‍स मी लगाए गए हैं। अगर इन दोनों बातो में सरकार को सफलता न 
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मिली तो देश में मूल्य-स्तर गिराना तथा जनता का जीवन-व्यय कम करा 
श्सम्भव हो जायेगा ।”? 

मुद्रा-प्रसार का सबसे वड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मित्र-राष्ट्रो को 
युद्ध में आर्थिक सहायता देना था | भारत सरकार ने इंगलेए्डः ओर मित्र- 
राष्ट्रे के लिए भारत के वाजारो से श्रन्न, कपडा श्रादि श्रावश्यक माल खरीदा | 
यह माल युद्ध चलाने के लिए खरीदा गया था | इस माल के बदले में इगठएड 
की सरकार ने भारत सरकार को नकद रुपया नहीं दिया वरन्‌ यह रुपया इंगलैएड 
भारत के हिसाव भे जमा कर लिया जाता था श्र बदले में रिज़ब बैक को 
स्टर्लिहन-सिक्‍्यूरिटियाँ दे दी जाती थी। इन्ही सिक्‍यूरिटियो के बल पर नोट 
छापकर चलाए जाते श्रौर व्यापारियों का भुगतान किया जाता था | इस 
प्रकार नोटों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढती रही | पहिले पहिल इंगलेए्ड की 
सरकार ने ४२६ करोड रुपये का माल खरीदने के लिए भारत-सरक्वार को 
ग्राडर दिए । परन्तु जैसे-जैसे युद्ध वढता गया तैसे-तैसे श्रधिक माल खरीदा 
जाता रहा और नोटो की संख्या बढ़ती रही । 

भारत जितना माल श्रायात करता था उससे कही झ्धिक माल नियरति 
कर्ता था। यह बात निम्नतालिका से स्पष्ट होती है :-- 

व्यापाराधिक्य ( भारत के पत्त में ) 


वर्ष करोड़ रुपयों में 
१६३८-३६ न १७४६ 
१६ ३६-४० का 
१६४०-४१ नी ४१६६ 
१६४१-४२ नी ७६९६० 
१६४२-४३ नी पी २५ 
१६४३-४४ नी ६१९३२ 
१६३४-४५ के रेदोग्प. 


इस अनुकूल व्यापाराधिक्य के बदले मे बाहर से 


नतो माल आ सका 
और न सोना ही मिला | इसके बदले मे तो स्टलिड मिले 


ले जिनके , आधार पर 


न 
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सरकार ने नोट छापकर व्यापारियों के भुगतान चुकाए। युद्ध-काल में सोना- 
चोदी भी देश से बाहर मेजे गए।। फेडरेशन आफ इस्डियन चेम्बर ऑफ 
कामर्स एएड इण्डस्ट्री की १४वीं वार्पिक रिपोर्ट से पता चलता है कि १६४० में 
लगभग ३४ करोड़ रुपये का सोना बाहर भेजा गया जिसके बदले में स्टलिड् 
मिले जिनके आधार पर हमारे यहाँ म॒द्रा-प्रसार हुआ । 

केन्द्रीय सरकार ने युद्ध-काल में खर्चा भी खूब किया जिससे देश मे मुद्रा 
प्रसार बढ़ता गया। सरकार ने रक्षा-विभाग पर काफी खर्चे क्रिया जो इस 


प्रकार है :--- 

चपं रक्षा-व्यय ( करोड़ रुपयों में ) 
१६२६-४० ४६'६४ 
१६४०-४१ ७३*६१ 
१६४१-४२ १०३"६३ 
१६४२-४१ २६७" १ ३ | 
१६४३-४४ ३६५८६ 
१६४४-४२ ४५६"६४ 
१६४४- ४६ म्६ १३२५ 
१६४६-४७ २४४ रे४ 





योग---_ १६८३"४० 

इस प्रकार १६३६-४० से १६४६-४७ तके १६८३'४० करोड़ रुपये व्येग् 
किए गए। इसका यह परिणाम हुआ कि देश मे मुद्रा की मात्रा बढती गई। 
इस खज्चे के लिए सरकार ने जनता से ऋण लिए और भारी-भारी टेक्स भी 
लगाए. | नोट मी छाप-छाप कर चलाये गए | सरकार ने स्टलिह्न-सिक्यूरिटीज़ 
के श्राधार पर तो नोट चलाए, ही-ट्रेज़री-बिलों (70८४5०८ए »॥]) के 
आधार पर भी नोट छापे । १६३६ ४० मे ट्रेज़री विलो की संख्या, जिनके 
आधार पर नोट छापे गए थे, २७ करोड़ रुपये थी परन्तु १६४१-४२ में इनकी 
संख्या ७५ करोड़ रुपये हो गई तया १६४२-४३ में इनकी सख्या १३६ करोड़ 
रुपये तक जा पहुँची | 
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समस्या को हल करने के लिए सस्कार ने जनता के प्रतिनिधियों से सलाह 
की | सब वर्गों ने समर्थन किया कि वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे हैं और श्रव 
उनको रोकना चाहिए। पजीवादियों ने उत्पादन-बरद्धि पर जोर दिया और 
सुझाव दिए कि मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी जाय, श्रावागमन के 
साधन उुव्यवस्थित किए जाएँ तथा श्राव-कर में छूट दी जाय ओर बेंक-दर न 
बढ़ाई जाय। मजदूर दल के नेताओं ने मुनाफाखोरी तथा रिश्वतखोरी को 
कठोरतापूर्वक हटाने की सलाह दी। बकों के प्रतिनिधियों ने बेक-दर बढ़ाने 
पर जोर दिया। परन्तु सभी वर्गों ने इस बात का समर्थन किया कि सरकार 
अपना व्यय कस करके बजट के घाटे को पूरा करे | सग्कार ने इन सब सुझावों 
को सामने रख कर अनेक प्रयत्न किए | जीवन की आवश्यक वस्तुओं, विशेषतः 
अन्न ओर कपड़े पर नियन्त्रण लगा दिए--इनके मूल्य निश्चित कर दिए गए 
तथा सरकार ही इन वस्तुओं के बेचने का प्रबन्ध करने लगी। मुद्रा की बढी 
हुई संख्या को फम करने के लिए नए-नए, कर लगाए गए | सरकार ने जनता 
से ऋण लिए । बचत-वेको में राशि जमा करने की सीमा बढ़ा दी गई। 
कम्पनियों के द्वारा बॉटे जाने वाले लाभाश सीमित कर दिए। सरकार ने 
सोना भी वेचा जिससे लोग सोना खरीदकर क्रय-शक्ति सरकार को लौठा दे। 
विदेशों से माल आयात करने की छूट दे दी गई जिससे लोग माल श्रायात 
करें और देश में माल का अभाव दूर हो । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने 
अपने-अपने खर्च कम करने के प्रयत्न किए। केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय 
सरकारों को दी जाने वालो सहायता कम कर दी। राज्य सरकारों ने कृषि आय- 
कर तथा बिक्री-कर लगा दिए | ओऔद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए नई-नई 
सुविधाएँ दी गई | घोषणा की गई कि नए उद्योगों से कुछ निश्चित समय 
तक आय-कर नहीं लिया जाय तथा विदेशों से यंत्रादि मेंगाने पर उन पर 
, आयात-कर की छूट दे दो गई। इससे नए उद्योग खुलने मे सहायता मिल्ली । 
परन्तु मुद्रास्क्रीति को मूल समस्या हल न हो सकी | 

युद्ध समाप्त होते के पश्चात्‌ भी देश में मुद्रा-स्फीति बनी रही और 
वस्तुओं के भाव ऊँचे चढ़ते रहे । श्रगस्त १६४५ में श्र्थ-सलाहकार का. 
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०] 


ल्‍्प्ण 


मूल्याक २४४ १ था जो नवग्बर १६४६ में बढ़कर २८६*६ हो गया | नवम्बर 
१६४६ के पश्चात्‌ वस्तुओं के भाव और चढ़े श्रौर इतने बढ़ गए कि मार्च 
१६४७ तक मूल्याक ३४४ हो गया और अ्रगस्त १६ ८८ तक इ८३ हो गया। 
अन्न के भाव सबसे अधिक ऊँचे हो गए | सितम्बर १६४५ में अन्न वा मुल्याक 
२६४२ था जो मार्च १६४८ में बढ़ कर ४०२ हो गया। अ्रन्न के अतिरिक्त 
कच्चे माल के माव भी वहुत ऊँचे रहे | 
युद्ध के पश्चात्‌ भी नोयो की संख्या बढ़ती ही रही | ३१ दिसम्बर १६४५, 
को कुल ११५४ करोड रुपये के नोट थे परन्तु जनवरी १६४६ में इनकी सख्या 
१२४८ करोड रुपये हो गई ओर जून १६४६ में यही रुंझ्या श्रागे वढ़ कर 
१२५४ करोड़ रुपये हो गई। परिचलन ((.०८७५४४09) मे भी नोणोे की 
संख्या बढ़ती ही गई। सितम्बर १६४४ में ११४१"८४ करोड़ झुपये के नोट 
चलते थे परन्तु जून १६४६ मे यह सख्या बढ़ कर १२४१ ६७ करोड स्पये हो 
गई ] नीचे लिखी तालिका से यह वात स्पष्ट होती है | 
(करोड रुपयों मे) 
रिज्ञषव॑वेक के पास 


कुल नोटो की चालू नोटों की जमा स्टलिंग 

सख्या संख्या सिक्‍्यूरिटीज़ 
सितम्बर १६४४५. ११६२'७४ ११४१ ८४ १०४२" रे२ 
अप्रे।ल श्६४६.. ११४४शप... श्र३ए५ १२ ११२४७ 
जून. शृ६४६. रपथधार३.. १२४१-६७ ११३५" ३२ 
नवम्वर १६४६. श१रघुपापह.. १२०१-२६ ११३५२ 
दिसम्बर श्ह४ड६ शरण ६ श्श्श्प'ष्८ ११३५-३२ 
माच १६४७. १२५७'४७ १२४३*०३ ११३५४३२ 


इससे एक वात यह स्पष्ट होती है कि रिज़ब चेक के कोष में स्टलिंग 
सिक्‍्यरिटियों की सख्या, जिनके वल पर युद्धकाल में नोट छापे गए थे, लगभग 
स्थिर रही परन्तु नोठों की संग्ब्या बढ़ती गई | इसका अर्थ यह निकलता है कि 
युद्धोच्तरकाल में युद्धकाल को भांति स्टलिड्न के आधार पर नोट नहीं छापे गए 
वरन्‌ देश भें रुपये की ग्रावश्यक्ता को पूरा करने के लिए व वजट के घाटे को 


हैः 
हक 
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पूरा करने के लिए नोट छापकर चलाए गए।। सरकार को काश्मीर की लड़ाई 
के लिए, ददेदराबाद की चढ़ाई के लिए. तथा वे-घर लोगो को बसाने के लिए 
रुपय की आवश्यकता थी श्रोर इसलिए नोटों की सस्या बढ़ाई गई | सरकारी 
कमचारियों और मजदूरों के वेतन मे वृद्धि होने के कारण भी सम्मवतः बवुछ् 
अधिक मुद्रा की थ्रावश्यकता हुई, पर सुठा में यह वृद्धि उस समय हुई जबकि 
उत्पादन में एक-तिहाई कमी हो गई थी । बुद्धकाल में विदेशी सरकार की उुपये 
की कमी को पूरा करने के लिए मूद्रा-प्रसार हुआ तथा युद्धोत्तरकाल में भारत 
सरकार की रुपये की कमी को पूरा करने के लिए नोट चलाए गए इसलिए 
मंद्राप्रसार हुआ | 

युद्ध के पश्चात्‌ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजठ पाटे में चलते रहे 
जिसे पूरा करने के लिए पहिले तो नोट छापे गए तथा बाद में रिज़र्व वेंक वी 
रोकड़ राशि में से खर्च किया गया | इससे मा की संख्या बढ़ती गई | वजट 
में घाठा होने के कारण थे--श्रन्न पर असाधारण खर्चा, वे-घर लोगों को 
बसाने का खर्चा तथा सरकारी खर्चों में बढ़ोत्तरी क्रादि। केन्द्रीय सरकार के 
बजटों का घाटा इस प्रकार रहाः-- 

( करोड ठुपयो में ) 
श्ह्ष्ण्धपू रछच४६-४७छ शध्चएनडपे. शहुषणद-४६ 
संशोधित. संशोधित संशोधित 


प्राय ३६०९६७ २१६'१६ २७८९७७ रेशे८ा २२ 
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इसी प्रकार आन्तीय सरकारों के वजट भो घाटे में चलते रहे जिसे पूरा 
करने के लिए मुद्रा शक्ति बढ़ाई गई परन्तु उत्तादन न बढ़ाया जा सका | 
युद्ध के वाद माल का उत्तादन मी कम होता गया। इईस्टर्न एकोनोमिस्ट' 

द्वारा तैयार किए गए उत्तादन के अड्डा से पता चलता है कि १६४३-४४ में 
श्रौद्योगिक उत्पादन के अंक १२८ ८ थे जो १६४६-४७ में १०५ हो गए। अ्रन् 
उत्पादन का तो और भी घुरा हाल रहा। १६३६-३७ व १६३७-३८ मे अन्न 
उत्तादन के श्रौसत अंक १०० ये जो १६४४-४६ में घटकर ६४,में भरा गए 


ह 
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तथा १६४६-४७ में ६६ और १६४७-४८ में ६७ हो गए | इस प्रकार उत्पादन 
की कमी होने से बाजार में माल की कमी रही और माव चढते रहे । श्रोौद्योगिक 
उत्तादन गिरने के कारण ये थे--सरकार द्वारा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का 
विचार, कच्चे माल की कमी, सजदूरों की हडताल, मशीनों को खराबी, भारी- 
भारी टैक्स तथा ऊँची-ऊँची मजदूरी का ध्रुगतान, आदि, आदि । १६४६ में 
उद्योगों ने भ्रम-विवादों के कारण १,६९०,००,०८ ० पुरुष दिन खोये श्लोर १६४७ 
में १,७०,००,००० पुरुप-दिन खोए। इस प्रकार उत्पादन तो कम रहा ही परन्तु 
वितरण की दुव्यस्था के कारण भी मेंहगी बनी रही । लोगो ने माल छिपा छिपा 
कर इकट्ठा किया | सरकार ने संग्रह-विरोधी कानून भी वनाए परन्तु कोई फल 
न निकला । युद्ध के पश्चात्‌ महात्मा गाँधो ने कण्ट्रोल हटाने का श्रान्दालन 
उठाया । अन्न-नीति निर्धारण-समिति ने भी कण्ट्राल हटा लेने की सिफारिश 
की | तदनुसार सरकार ने दिसम्बर ६६४७ में करट्र'ल तोड़ दिए। कण्ट्रोल 
इटाते ही वस्तुओ के भाव ग्राकाश में चढ़ने लगे और जनता को और भी 
व्रधिक कठिनाई रही | अवतूबर १६४८ में कण्ट्रोल फिर लगा दिए गए परन्तु 
मूल्य ज्यों की त्यो रहे | यदि सच पूछा जाय तो श्रन्न की विकट समस्या ने 
मूल्यों के बढ़ने मे काफी सहायता की । देश के विभाजन से तो स्थिति औ्रौर भी 
अधिक गम्भीर हो गई | 
व्यापार-चकर के सिद्धान्तों के श्रनुसार १६४६ के पश्चात्‌ मल्प स्तर गिरने 
का अनुमान लगाया जाता था ओर आशा की जाती थो कि इस वर्ष के 
पश्चात्‌ तो अवश्य ही मंदी होगी परन्तु इसी बीच में अ्रन्तराध्ट्रीय क्षेत्र में एक 
नई हलच ५ पैदा हो गई जिसने मूल्यों के बढ़ने मे काफी योग दिया। पूर्व मे 
कोरिया का युद्ध आरम्भ होते ही माल के भाव और अधिक चढने लगे । देश 
भर में एक प्रकार का शथ्रातंक छा गया। श्रमरीका तथा इगलैण्ड युद्ध के 
लिए पुनः्शस्त्रोकरण के काम में जुटने लगे | अ्रमरीका तथा अन्य यूरोपीय 
देशो में माल-सग्रह करने को योजनाएँ वन गई' | ये देश लड़ाई का श्रनुमान 
लगाकर कच्चा माल इकट्ा करने लगे जिससे हमारे देश मे इनकी माँग वढ़ 
गई ओर माल के भाव अधिक ऊँचे होने लगे | रुपये के अवमूल्यन का भी 
मूल्य-इृद्धि.पर कुछ अनुबूल प्रभाव ही पडा | 
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की युद्ध से बिगड़े हुए देशों को आवश्यकता है। ये बस्तुएँ दो प्रकार मे 
प्रास की जा सऊती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के श्रनुसार श्रन्य देश 
अपने देश का सामान श्रमेरिका को निर्यात करें और उसके बदले में श्रमेरिका 
से सामग्री खरीठे या अमेरिका को उसके माल का भुगतान डालर चुका कर ' 
किया जाय | यह भी हो सकता है कि अमेरिका इन देशों को उधार माल 
वेच दे | अन्य देशो में श्रमरिका को निर्यात की जाने वाली कोई वस्तुएँ न ते 
थी और न आवश्यक मात्रा में श्राज ही उपलब्ध हं क्‍योंकि श्रमेरिका 
स्वय समर्थ देश रहा है; आवश्यकता की सभी वस्तुएँ यहाँ के लोगों को 
प्राप्त हैं| यदि अन्य देशो मे अमेरिका की आवश्यकता की वस्तुएं हैं मी 
तो उनके भाव बहुत ऊँचे रहे हैं। श्रन्य देशो के पास अमेरिका को भुगतान 
करने के लिए सोना या डॉलर भी नहीं रहे जिनके बदलें में यहाँ से मात 
खेरीद कर आ्िक-विकास की योजनाओं को पूर्ण किया जाता। श्रमेरिका ने 
करोड़ों डालर कुछ देशो को उधार और भेट में दिए हैं कि जिससे किसी प्रकार 
डॉलर का श्रभाव टल जाय । माशंल योजना व ट्रथ मेन की चतुर्मल्ली योजता * 
इस बात के प्रमाण हैं। परन्तु अमेरिका भी निरन्तर अ्रनिश्चित अवधि के लिए 
माल उधार नहीं चेच सकता और न असीमित मात्रा में सेट ही स्वीकृत कर सकता 
है [ श्रोर यह भी निश्चित है कि यूरोप के श्रन्य देश तथा मारत भी श्रमेरिक्ा 
से यंत्रादि, कुशल कारीगर तथा खाद्य-पदार्थ के बिना श्रायात नही रह सकते । तो 
समस्या यह है कि अ्रमेरिका से उक्त वस्तुएँ लाकर उसके बदले में भुगतान करने 
के लिए डॉलर केसे प्राप्त किए जाएँ ! डॉलर का उपाजन व्यय से कम होने के | 
कारण वाहर के देश अमेरिका के माल की ख़पत मे कमी करने के लिए विवश 
होते रहे हैं । प्रति वर्ष डॉलर-क्षेत्र से होने वाले आयातों में कमी करने के सुझाव 
दिए जाते हैं श्रौर कमी होती भी रही है । इस विवशता के कारण अमेरिका के पं 
निर्यात में कमी आती हैं जिससे वहाँ का उत्पादन कम करना पड़ता है | परि- ह 
णाम यह होता है कि अमेरिका के वे उद्योग-घंघे, जो विदेशी माँग पर निर्भर 
हैं, धं मे पड जाते हैं और अन्त मे वहों वेकारी की समस्या आने लगती है ) फिर 
वह वाह्म-देशों से और भी कन वस्तुएँ ले सकता है | इसका परिणाम यह हुआ 


हे 
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है कि वाह्य-देशों की डॉलर-आय और मी अधिक गिर जाने से संसार में डॉलर 
की कमी श्रधिकाधिक होने लगी है | इस प्रकार डॉलर की समस्या केवल योरप 
या एशिया के देशों की ही समस्या नहीं है वरन्‌ अमेरिका का भी प्रश्न है कि 
वहाँ बढ़ती हुई वेकारी और मन्दी को कैसे रोका जाव। मन्दी और वेकारी को 
दालने के लिए ही तो अमेरिका पिछले वर्षो में विपएल डॉलर-राशि वाश्य-देशों 
को ऋण के रूप में या मेंट-स्वरूप देता रहा है ] परन्तु यह कवच तक चल सकता 
हैं । आखिर समस्या दोनों ओर की हे, अमेरिका की भी और योरपीय तथा 
अन्‍य देशो की भी । श्रन्य देशों की समस्या डॉलर प्राप्त करके श्रमेरिका से माल 
मेंगाने की है तथा अ्रमेरिका की समस्या अपले निर्यात वढाकर उद्योगों 
की उत्पादन-शक्ति बनाए रखने की है | 

यह समभना भूल होगो कि डॉलर वी समस्या वेवल गत महायुद्ध की ही 
देन है | युद्व से पहिले भी १६३० के थआ्आस-पास स्टर्लिड्न ओर डॉलर के बीच 
विपमता थी | श्रॉकड़ों से शात होता है कि १६३० में इंगलेए्ड का बतमान 
स्टलिड्ञ क्षेत्र के देशों के साथ १२९ करोड़ पौरड का आधिक्य था और पश्चिमी 
गलाद के देशों के साथ ११ करोड पीण्ड का अ्रभाव था | अन्य स्टलिग-क्षेत्र 
के देशों का पश्चिमी मोलार्द के साध २ करोड पौण्ड का अ्माव था। 
इस प्रकार इंगलेण्ड तथा स्टर्लिह्न-च्षेत्र के अन्य देशों का पश्चिमी 
गोला के देशों के साथ १३ करोड़ पौरुद की कमी थी। स्टर्लिद्न-क्ेत्र 
मे प्रात सोना केचल १५१ करोड़ ४० लाख पौणड का ही था | इस 
प्रकार १ करोड़ ५० लाख पौरड की डॉलर की कमी थी | लेकिन उस समय 
इंगलेएड के पास एक सुविधा थी ] इंगलैण्ड के शअ्रमेरिका-स्थित डॉलर-कोष 
श्रौर डॉलर-विनियोग ( 420427 7797८४६धा८०८8 ) इतने श्रधिक थे कि 
तव स्टरलिंग-क्षेत्र अपनी डॉलर की कमी को इस विनियोगित पूंजी के लाभ 
से पूरा करता रहा। दूसरे, कुछ देशों को डॉलर की कमी श्रमेरिका की ओ्रोर से 
दिए गए ऋणो से कुछ वर्षों तक पूरी होती रही । अक्‍्समात्‌, १६३० के बाद 
श्रमरीका की सरकार ने और वहाँ के पूर्जीपतियों ने ऋण देना बन्द कर 
दिया। वह समय एक प्रकार से वाह्म-देशों के लिए डॉलर के अकाल का 
था। इस अकाल में अधिकांश देशों ने अपने लवण कोप अमरीका को वेच 
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डाले और अंत में संसार के सभी देशों को स्वर्ण-प्रमाण पद्धति का परिताग 
करना पडा | द्वितीय युद्ध काल में ४ंगलैएड और दूसरे देशो ने अपनी डॉल 
को कमी अ्रपनी डॉलर-सम्पत्ति तथा स्वर्ण कोष वेचकर पूरी की श्रोर ज़ब वह समतति 
समात्त हो गई तो श्रमरीका ने डॉलर की कभी पट्ट और उधार सम्बन्धी ऋण 
देकर पूरी की । सितम्बर १६४६ तक वाद्य देशो को दो सौ श्रव रुपये पे भी 
अ्रधिक के डॉलर इस योजना के अन्तर्गत मिल्ते | युद्ध समाप्त होते ही क 
सहायता भी बन्द कर दो गई और ससार मे डॉलर की कमी किर सामने श्रा 
गई | युद्ध के पश्चात्‌ अमरीका में श्रन्य देशो से आयात कम होता गया। 
संयुक्त राज्य के वाणिज्य विभाग द्वारा प्राप्त किए श्रोकड़ों से शात होता है हि 
मार्च १६४६ में अमेरिका का श्रायात ६३ करोड़ ४० लाख डॉलर के बराशर 
था जो अगले माह ही घटकर ५३ करोड़ ४० लाख डॉज़र के बराबर हे 
गया इसी प्रकार अगले महीनों में भी श्रमेरिका का आयात और कम होता 
गया | युद्ध के पश्चात्‌ स्टर्लिश्न-ज्षेत्र में डॉलर का अभाव इस प्रकार था :-- 


व डॉलर की कमी ( ०००,००० ) 
१६४६ २२६ पौरड 
९६४७ १०२४ जप 
श्ध्ष्द ४१२२३ 99 
३० जून १६४६ तक २३६ 
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रस प्रकार साढ़े तीन वर्षों में कुल डॉलर की कमी १ ६ ,२०,००,००९ 
पौर्ड के बरावर थी जिसमें से केवल इंगलेण्ड के लेखे पर १ ४४५८०,००,००० 
पौरड की डॉलर की कमी थी। उस समय इंगलेणड ने इस कमी को पूरा करने 
का प्रयास किया । ६३० लाख पौरढ १६४८ तक अमेरिका से उधार खाते पर 
लेकर पूरे किए गए । केने्टा के उधार खाते पर इद्चलेरड ने २६१ लाख पौण् 
के डॉलर लिए । मार्शल योजना के अनुसार २६५ लाख पौरढ से इंगलेएड' 
ने डॉलर की कमो पूरी की । इंगलैण्ड तथा भारत दोनो ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोप से क्रमशः ७,२०,० 277० तथा २,५०,००,००० पौर्ड के बराबर डॉलरों 
मा आहरण किया। दक्षिणी श्रक्नीका ने इंगल्लैरड की ८,००,००,००० पौण्ड 
सोने में उधार दिया । २० १६९०,००,००० पौस्ढ की डॉलर की कमी को इंग- 
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लैस्ड ने अपने सोने तथा डॉलर-कोषों में से पूर्ण किया* । 

इगलेरड केये स्वर्ण-कोप ३० जून १६४६ तक ४०,६०,००,००० पौण्ड 
के बराबर ये । उस समय इंगलेण्ड तथा स्ट्लिंग-क्षेंत्र के अन्य देशों का 
डलर-अ्रमाव ६०,००,००,००० पौरड प्रतिवर्ष की दर से था | उस सम्रय इस 
समस्या के कारण संसार दो भागों में बैठा हुआ था--(१) श्रमेरिका और 
डॉलर-प्रदेश, जैसे केनेडा, मेक्सिको, त्रानील, क्पृचा, कोलम्बिया आदि जिनका 
श्रायात योरपीय-देशों से गिरता जा रह्य था और जहाँ का श्रान्तरिक मूल्यस्तर 
श्रन्य देशों की श्रपेत्ञा नीचा था। (२) इंगलेण्ड तथा स्टल्लिड्न-प्रदेश के 
श्रन्य प्रदेश जैसे भारत, भञ्मा, श्रास्ट्रेलिया, दक्षिणी श्रफ़रीका, मलाया, न्यूजी- 
लैण्ड आदि जहाँ मूल्य-स्तर श्रपेक्षाइत ऊँचा था, जहाँ का श्रार्थिक कलेवर 
छित्र-भिन्न था ओर जहाँ से अमेरिका तथा डॉलर प्रदेशीय श्रन्य देशों को 
माल निर्यात करने की अनिवार्य श्रावश्यक्ता थी | तो इस प्रकार डॉलर की 
समस्या ने संसार को दो ऐसे भागों में बाँठ दिया जिनमें से एक भाग दूसरे 
पर शआ्राध्रित था परन्तु उस आश्रय को प्राप्त करने के लिए. उसके पास डॉलर 
नहीं थे | 

इस समस्या को सुलभाने के लिए १६४६ के अन्त तक अनेक देशो के 
वित्त-मन्त्री अनेक बार सन्दन तथा प्रन्य स्थानों पर मिले । विचार-विनिमय 
हुआ ओर फिर इसके निम्न उपाय सोचे गए--- 

१, इंगलेए्ड तथा स्टर्लिज्न-त्षेत्र के अन्य देश अमरीका और डॉलर- 
प्रदेशों को निर्यात करके बदले में श्रायात करें । परन्ठु, जैसा कि पहिले बताया 
ना चुका है, स्टलिद्-त्तेत्र में मूल्यस्तर ऊँचे थे औ्रर अमरीका के मूल्यस्तर 
नीचे थे श्रतः स्टर्लिड्-क्ेत्र से डॉलर-क्षेत्रीय देशों में निर्यात बढ़ाना 
सम्भव नहीं था | 

२. श्रमरीका इंगलेएड तथा र्टर्लिन्न-प्रदेशीय अन्य देशों को डॉलर 
उधार दे अ्रथवा माल और विशेषज्ञ भेजे । ऐसा किया भी गया। अश्रमेरिका 
ने मार्शल योजना बना कर विपुल डॉलर-राशि योरपीय देशों को दी। इसके 
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श्रतिरिक्त अमेरिका ने इड्लेण्ड को एक विशेष समभोते के अनुसार २७५ 
करोड डॉलर उधार दिए। अमरीका ने स्टलिन्न-प्रदेशीय देशों में पूंजी 
विनियोग मी की | मेंट भी दी गई तथा ऋण भी दिए गए | परन्तु ये उगय 
टीघंकालीन और स्थायी नहीं हो सकते थे | | 

३ तीसरा सुझाव रक्‍्खा गया कि इंगलेण्ड और स्टर्लिद्न प्ररेशीय देश, 
जहां मूल्यस्तर ऊँचे हैं, अपना उत्तादन कम करके मूल्यस्तर नीचे करें जिससे 
इन देशो का माल अमरीका तथा डॉलर-प्रदेशीय देशों में प्रतियोगिता के 
साथ वेचा जा सका | ा 

४, ग्रन्तिम सुझाव यह रक्‍खा गया कि स्टर्लिद् का अवमूल्यन कर 
दिया जाय अर्थात्‌ स्टर्लिड् का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जाय जिससे अब- 
मूल्यन करने वाले देशो का डॉलर-प्रदेशीय देशों म॑ निर्यात बढ़े और इस 
प्रकार वे डॉलर कमा कर डालर की कमी को दूर कर सके | 

अन्तरांष्रीय मुद्रा-कीप के अधिकारियों ने तथा संयुक्त-राष्ट्र श्रमरीका के 
वित्त-मंत्री श्री जॉन साइएडर ने इस बात पर जोर दिया कि स्टर्लिड्ग का 
अवमूल्यन कर दिया जाय | श्री साइएग्डर ने वतलाया “कि यदि योरपीय देश 
अमरीका तथा पश्चिमी गोलाद के अ्रन्य देशों के साथ अपना भुगतान- संतुलन 
करना चाहते हूँ तो उन्हें श्रपनी-अपनी मुद्राओों की विनिमय-दरो में आवश्यक 
समायोजन कर लेना चाहिए? | उनका मत था कि यूरोप की मुद्राश्रों के 
भविष्य श्रनिश्चित होने के कारण अमेरिका को पूँजी उन देशो मे नहीं जा 
रही थी। श्रतः उन देशों की विनिमय-दरो मे समायोजन करने से समस्या हल 
हो सकती थी। भी साइरडर या अन्‍्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोप के अश्रधिकारियों में से 
किसी ने भी किसी विशेष मुद्रा के अ्वमूल्यन की श्रोर संकेत नहीं किया था 
परन्तु उनका श्रर्थ विशेषतः स्टर्लिड़् से था। और वही हुआ्रा | इंगलैंसड, 


का 


अमरीका और केनेडा के वित्त मंत्रियो की वाशिगटन में एक कान्फ्रेंस हुई | 


इंगलेण्ड के वित्त मंत्री सर स्टेफड क्रिप्स ने इस कान्फ्रेस से लौटते-लौटते अ्रव- 
मूल्यन की योजना स्वीकार कर ली और पितम्बर १६४६ में स्टलिद्व का 
डालर-मूल्य २०५५८ कम कर दिया गया। स्टलिड्ड के साय-साथ श्रन्य 
अनेक देशों व मारत ने भी श्रपनी अपनी मुद्र।ओं की।वेनिम्य-दरों में श्रावश्यक 
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फेर-वदल कर ली | [ अवमृल्यन का वर्णन आगे किया गया है ]| अवमूल्यन 
करने के बाद इंगलेणड तथा भारत सहित अन्य स्टर्लिज्ञक्षेत्रीय देशों के 
निर्यात बढ़े और अगले ही वर्ष इन्होंने डॉलर श्रोर सोना कमा-कमा कर अपने 
केन्द्रीय कोप भर पूर कर लिए | उघर कोरिया की लड़ाई छिड़ गई जिससे 
अनेक देश कच्चे माल की मॉग करने लगे ओर अ्रमरीका कच्चा माल सग्रह 
करके जुटाने में लग गया । अन्य देश भी अपनी पुनः शस्त्ीकरण योजनाश्रों 
मे जुट गए। इससे स्टलिडइ्न-क्षेत्र के निर्यातो को और भी अ्रधिक बढ़ावा 
मिला । डॉलर की समस्या कुछ हल होती सी जान पड़ी । परन्तु १६४० के 
पश्चात्‌ से स्थिति मे फिर परिवर्तन हुआ ओर डॉलर की कमी फिर श्रनुमव 
होने लगी । १६५१ के श्रन्त तक तो समस्या फिर गम्भीर होती गई। 
स्टलिड्र-त्तेत्र के केन्द्रीय कोप में से डॉलर ओर सोना घटता गया। इस 
समय भारत तथा अन्य देशों के साथ डॉलर की समस्या इतनी कठिन नहीं 
थी जितनी इगलेण्ड के साथ थी। परन्तु तो भी स्टर्लिद्ननक्ञेत्र व्यवस्था को 
बनाए रखने के लिए सभी सदस्य-देशों को एक बड़ा भारी ख़तरा सामने था | 
समस्या पर सोच-विचार करने के लिए जनवरी श्६घ४२ मे कॉमनवेल्थ वित्त- 
मंत्रियों का एक सम्मेलन इगलेण्ड में घुलाया गया | इस सम्मेलन मे डॉलर 
की समस्या पर सब और से विचार करके निर्णय किया कि स्टर्लिड्न-क्षेत्र के 
वे देश, जिनमे डॉलर की समस्या चहुत जटिल चन चुकी हैं, डालर-प्रदेशीय 
देशों से श्रपने-अपने श्रायात कम करें, अपने घरेलू-खर्चें कम करें तथा अपने 
आन्तरिक-मूल्यस्तरो को नीचा गिराने के प्रयत्त करें | इन सुझावों को कार्या- 
न्वित करने के लिए सब सदस्य-देश सहमत हो गए,। इंगलेण्ड की सरकार 
ने तो अपने नए. वजट मे आयात कम करने की विशेष व्यवस्था की है तथा 
अपने आन्तरिक खर्चे भी कम किए हैं | यदि यह योजना कार्यान्वित हो सकी तो 
डॉलर की समस्या सुलक सकेगी | इस समय डॉलर का संकट इंगलैरड के सामने 


सबसे भारी है। इसलिए इगलेरड को इसे दूर करने के लिए. अपनी भुगतान- 
विषमता को दूर करना चाहिए | 
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१८ सितम्बर १६४६ को इंगलैए्ड के वित्त-मंत्री सर स्टेफड किप्स ने 
स्थलिंड् के डॉलर-मूल्य मे ३०४ प्रतिशत की कमी करने की घोषणा की | इस 
घोषणा के श्रनुसार इंगलेण्ड का स्टलिज्न, जो पहिले ४'०३ डॉलर के वराबर 
था, ग्रव २८० डॉलर के भराबर रह गया | इंगलेर्ड की सरकार को स्टर्लिन्न 
का यह श्रवमूल्यन अपनी परिस्थिति से बाध्य होकर करना पड़ा | इसका सबसे 
वडा कारण था डॉलर की कमी? | इंगलेर्ड जितना माल डॉलर-प्रदेश को 
निर्यात करता था उससे कहीं अ्रधिक माल आयात करता था जिससे उसे' 
भुगतान करने में डॉलरों की आवश्यकता होती थी। घीरे-घीरे उसका डॉलर- 
कोष कम होता गया । सन्‌ १६१८ में इगलेण्ड के श्रायात उसके निर्यात की 
अपेक्षा बहुत अ्रधिक थे | इस कमी का भुगतान इंगलैण्ड ने अपनी विदेशी में 
लगी हुई पू जी के लाभ श्रौर जहाज़ो, बेकों तथा इन्शोरेन्स कम्पनियों से होने 
वाली विदेशी आय से की। युद्धकालमे उसे अपनी बहुत सी विदेशी सम्पत्ति बेच 
देनी पढ़ी | इस प्रकार विदेशी सम्पत्ति से होने वाली श्राय कम हो गई और 
अब श्रायात-निर्यात के श्रन्तर का भुगतान पहिले की तरह नहीं चुकाया जा 
सकता था। सितम्बर १६३१६ से जून १६४४५ के अन्त तक इंगलैएड ने लगभग 
४) अ्रव डॉलर की श्रपनी विदेशी सम्पत्ति वेदी और .उसके विदेशों से लिए 
हुए ऋण मे ११"६ श्ररंव डॉलर की इढ्धि हुई | इस काल में इंगलैणड के स्वर 
और डॉलर-कोष में लगभग ६१ करोड़ डॉलर की कमी हुई। सब मिलाकर 
युद्ध-काल मे इंगलेए्ड को लगभग १७ श्ररव डॉलर या तो विदेशों से ऋण लेने 
पड़े या श्रपनी उन देशो में लगी हुईं सम्पत्ति से हाथ घोना पड़ा । कुछ समय * 
तक इंगलैए्ड योरोपीय पुनरुत्थान योजना के श्रन्तर्गंत दी हुई अमरीका की 
सहायता से श्रपने आयात-निर्यात के अन्तर का भुगतान करता रहा परन्तु यह 
सहायता स्थायी नहीं थी | विदेशो के मुगतान में संतुलन प्राप्त करने के लिए 
उसे था तो अपने श्रायात कम करने थे या अपने माल का निर्यात बढ़ाना 
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चाहिए था | श्रायात का अधिकांश भाग खाने-पीने की वस्तुश्रों श्रोर कच्चे 
माल का था जिनमें कमी करने से अकाल श्रौर वेकारी फैलने की श्राशंका हो 
सकती थी | फिर मी इँंगलैण्ड की सरकार ने अमरीका व अन्य दुल॑म मुद्रा 
वाले देशों से १६४८ के आयात की श्रपेज्षा अगले वर्षो में २५ प्रतिशत कमी 
करने का निश्चय किया | परन्तु इससे भी डॉलर की समस्या हल नही हो सकती 
थी। सन्‌ १६४८ में इं गलेर्ड के आयात उसके निर्यात से ५४० करोड रुपये 
या ४० करोड़ पौर्ड से भी अ्रधिक के थे । युद्ध के बाद इंगलेण्ड ने मिरन्तर 
अपने निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किया | परन्तु जेसे-जेसे इंगलैस्ड का उत्पादन 
बढता गया विदेशों में उसके माल वी माँग कम होती गई । इसका कारण यह 
था कि वहाँ का माल विदेशों में अ्रधिक मेंहगा पड़ता था । डॉलर त्तेत्र में तो 
यह बात झौर भी अधिक लागू होतो थी। श्रतः मूल्य कम करने के दो उपाय 
हो सकते थे | या तो लागत-व्यय और मजदूरी घटा दी जाती जिससे माल के 
भाव नीचे हो जाते श्र या डॉलर-्तेत्र में इंगलेस्ड के माल को सस्ता करने 
के लिए स्टलिंड्र की डॉलर दर में कमी कर दी जाती । पहला उपाय स्थायी रूप 
से श्रधिक उपयुक्त था पर इसको कार्यान्वित करना बड़ा ही कठिन था | मज़दूर 
अपनी मजदूरी कम करने के लिए तैयार नथे तथा लागत व्यय में किसी भी प्रकार 
कमी करना सम्मव नही था । दूसरा उपाय ही उपयुक्त समझा गया । इगलैएड, 
अमरीका और वेनेडा की एक कान्फ्रेंस वाशिंगटन भे घुलाई गई इंगलेण्ड ने 
यह मान लिया कि स्टर्लिड्र का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जाय निससे दोनो 
मुद्राएं अपने स्तर-मूल्य पर आ जायें। साथ ही साथ अमरीका ने भी अपने 
आयात-करों में कमी करने का निश्चय किया जिससे विदेशों का माल 
अमरीका में सस्ते मूल्यों पर आकर बिकने लगे । इस निर्णय के अनुसार इंगलैण्ड 
ने स्टर्लि]ज्ञ का डॉलर-मूल्य ३०१५८ कम कर दिया | एक पौण्ड जो पहिले 
४ डॉलर ३ सेंएट के बराबर था अब केवल २ डॉलर ८० सेण्ट के बरावर ही 
रह गया। स्ट्लिद्ज का अवमृूल्यन इंगलेण्ड के अपने स्वाथ में था पर श्सका 
सम्बन्ध ससार को डॉलर-समस्या से भी उतना ही निकट है जिसके बिना सुल- 
कऋाये ससार भिन्न-भिन्न त्षेत्रों मे विभाजित होता जा रह था। 
स्टजल्षिद्न का अवमूल्यन होते ही भारत सरकार ने मी रुपये के डॉलर-मृल्य 


५ 


७ 
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में ३२०५३ की कमी कर दी | पहिले एक रुपया लगभग ३० सेण्ट के बराबर 
था परन्तु श्रवमूल्यन के वाद लगभग २१ सेन्‍्ट के वरावर रह गया । एक डॉलर 
का मूल्य मे रुपये ५ आने से बढ़कर लगभग ४ रुपये १२ आने हो गया । 
प्रत्यक्ष रूप से इस परिवर्तन के यह अ्थ है कि हमारे देश में डॉलर-स्ेत्न से 
आने वाली यदि कोई वस्तु पहिले ३३२ रुपये मे मिलती थी तो श्रव उसका 
मूल्य ४७६ रुपये हो गया श्रोर इसी अनुपात में हमारी वस्तुएँ श्रमरीका में 
सस्ती हो गई | इस प्रकार हमारे आयात मँहंगे हो गए तथा हमारे निर्यात बढ़ने 
लगे। जनता के कुछ वर्गो' ने सरकार की अवमूल्यन-नीति का विरोध किया 
झर कहा कि रुपये की दर गिराने से हमारे निर्यात अ्रवश्य बढ़ेंगे परन्तु डॉलर- 
क्षेत्र से होने वाले आ्रायात मेंहगेहो जायेगे। इससे देश को हानि रहेगी । 
अवमृल्यन के श्रालोचकों ने यह भी वताया कि देश को पूजीगत माल वी 
कठिन श्रावश्यकता है और यह माल श्रमेरिका से मिल सकता है | श्रतः इस 
माल पर रुपये का अ्रवमूल्यन करने से श्रधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा | इसके 
श्रतिरिक्त वह भी अ्रनुमान लगाया कि इंगलेरड में जमा हमारी स्टर्तिंग-राशि को 
डॉलरो में बदलवाने में भी हमें हानि रहेगी | परन्तु उस समय परिस्थिति बिल्कुल 
भिन्न थी | भारत सरकार के सामने उस समय तीन उपाय ये ;--. 

: (१) रुग्ये का अवमूल्यन नहीं किया जाता और स्टिंग का अवमूल्यन 
होने पर भी रपये का डालर-मूल्य उतना हो रखा जाता जितना पहिले था | 
ऐसा करने से देश के सामने एक कठिन परिस्यिति' आरा जाती | मारत का 
निर्यात इंगलैएड तथा स्ट्लिंग-क्षेत्र के देशों में मेंहगा हो जाता और तब 
बिल्कुल बन्द हो जाता | भारत का ६० प्रति शत निर्यात स्टर्लिंग-त्षेत्र मे होता 
है| यदि रुपये का श्रवमूल्यन न किया जाता तो ये निर्यात बन्द हो जाते | 
अमरीका में तो हमारे माल की खपत पहिले ही कम थी स्टर्जिंग-्षेत्र मे भी 
कच्चे माल की खपत कम हो जाती । सन्‌ १६४८-४६ में श्रमरीका ने केवल 
७० करोड रपये का माल हमसे खरीदा जब कि इससे पहिले वर्ष म5० कड 
रुयये को वस्तुएँ खरीदी थी | रुपये का अवमूल्यन न करने का परिणाम यह होता 
कि हमारे निर्यात और भी कम हो जाते या हमे विदेशो में अपने देश की वस्तुएँ 


- लेऱात से कम मूल्य पर नुकसान के साथ वेचनी पड़ती। इससे अयोरे व्गापार 


| 
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को वड़ा धक्का लगता । 

(२) दूसरा उपाय यह हो सकता था कि सरकार रुपये का स्टॉलिंग-मूल्य 
कम करके रुपये की विनिमय-दर १ शि० ४ प॑० बना देती | इसका यह परि- 
णाम होता कि देश में वस्तुओं के भाव और भी अधिक बढ़ जाते । स्टर्लिंग- 
क्षेत्र से आने वाले माल के भाव भी बढ़ जाते और मूल्य-स्तर आगे चढ़ 
जाता | इससे जनता को बड़ी कठिनाई होती | 

(३) तीसरा उपाय यही था कि रुपये की स्टलिंग-दर उतनी ही रक्‍्खी जाती 
श्र स्टलिंग के साथ-साथ रुपये का भी अव मूल्यन कर दिया जाता | सरकार 
- ने ऐसा ही किया | रुपये का डालर-मूल्य ३०५ प्रति शत कम कर दिया गया। 
संसार के कुछ श्रन्य देशों ने भी अपनी-अ्रपनी मुद्रा का श्रबमूल्यन क्रिया। 
केनेडा ने मी अपने डॉलर का मूल्य श्रमरीका के डॉलर में १० प्रतिशत कम 
कर दिया | 

भारत सरकार को रुपये के श्रवमूल्यन की चाह न थी और न इँगलैण्ड या 
अमरीका ने ही सरकार को इसके लिए बाध्य किया था। यह तो भारत क्री 
अपनी ही श्रावश्यक्रता थी | परिस्थितियों से विवश होकर सरकार को ऐसा करना 
पड़ा | युद्ध से पहले भारत श्रमरीका से इतना माल आयात नहीं करता था 
जितना वह उसको निर्यात करता था | युद्ध-काल में भी भारत ने श्रमरीका से 
व्यापार में इतना माल नहीं मेंगाया था जितना माल वहाँ भेजा गया था | 
स्टर्लिद्न-ज्षेत्र के डॉलर-कोष में इमने लगभग इन छुः सात वर्षों में ६२ करोड़ 
रुपये के डॉलर जमा किये थे | परन्ठ युद्ध के चाद हम अमरीका से बहुत श्रधिक 
मूल्य की वस्तुएँ मेंगाने लगे श्र हमारा निर्यात कम हो गया। १६४६ में इस 
प्रकार हमें ५ करोड़ रुपये के डॉलरों की कमी पड़ी और सन्‌ १६४७ में यह 
कमी ८६ करोड़ रुपये की थी। जून १६४६ को समाप्त होने वाले वर्ष में हमें ६३ 
करोड़ रुपये के डॉलर को कमी थी । इस कमी को पूरा करने के लिए हम ने कुछ 
तो अपनी स्टर्लिद्न पूंजी को डॉलरों मे परिवर्तित किया श्लौर जब इस प्रकार भी 
आवश्यक भात्रा में डॉलर प्राप्त न हो सके तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से डॉलर 
खरीद कर कमी पूरी की गई । अ्रन्तराष्ट्रीय बेंक से मी ३४ करोड़ डॉलर, १ 
करोढ़ डॉलर तथा १ करोड़ ८५ लाख डॉलर के तीन ऋण लिए । इस प्रकार 
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डॉलर की कमी पूर्ण होती रही । परन्तु इससे डॉलर की समस्या हल नहीं हो 
सकती थी । डॉलर की समस्या हल करने के लिये तो डॉलर कमाने की आवश- 
यकता थी | डॉलर तभी कमाये जा सकते थें जब कि डॉलर-चेत्र में माल का: 
निर्यात किया जाता । माल का निर्यात तभी हो सकता था जब कि उसके भाव 
कम किए जाते । माव कम करने के लिये लागत व्यय कम करने की शवए- 
यकता थी | परन्तु लागत-व्यय कम करना बहुत कठिन था | इसलिए डॉलर- 
क्षेत्र के देशों के लिए माल का भाव कम करने को रुपये का डॉलर मूल्य कम 
करना पड़ा जिससे हमारा माल डॉलर क्षेत्र में भी बिक सके श्रौर स्टर्लिड्न-छेत्र 
में भी खप सके | सरकार ने योजना बनाई कि रुपये के अवमल्यन से अधिक 
से ग्रधिक लाम उठाया जाय | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 
अबमूल्यन करने के पश्चात्‌ एक श्राठ-सूत्री योजना बनाई । इसमें निम्न सुझाव 
दिए गए $-- 

१, देश की वेदेशिक व्यापार-नीति ऐसे हो जिसमें विदेशी मुद्राओं की कम 
से कम आवश्यकता पड़े | 

२, श्रमरीका तथा डॉलर-त्नत्नीय श्रन्य देशों से कम से कम माल आयात 
किया जाय | 

३, देश में साख-नियंत्रण करके वस्तुओं के मावों को नीचा रखने का 
प्रयत्व किया जाय | आवश्यकतानुसार इसके लिए सरकारी कानू न भी बनाए 
जायें | 

४. जो माल दुलंभ-पुद्रा-च्षेत्रों में निर्याय किया जाय उस पर निर्यात-कर 
लगाकर श्राय बढ़ाई जाय | 

प्‌. उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जाये; लोगो को बचत करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाय तथा देहातों में बेकिंग सुविधाएँ देकर लोगो को बचत 
करना सिखाया जाय | 

६. जिन लोगो ने युद्धकाल में बड़े-बड़े लाभ कमाए .थें परन्तु सरकारी 
टेक्स की चोरी की थी उनसे फेसला करके रुपया निकलवाया जाय मिरुसे उस 
रुपये को काम में लाकर उत्पादन बढ़ाया जाय | 

७. सरकारी खर्चे कम करं दिए जाए -- १६४६-५० में कम से कम ४० 
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करोड़ रुपये की बचत करने का सुझाव दिया गया श्रोर १६४०-४१ में कम से 
कम ८० करोड़ की बचत की सिफारिश की गई | यह भी सुझाव दिया गया कि 
यदि आवश्यकता समभी जाय तो विकास की योजनाओं पर अधिक राशि व्यय 
करके उन्हें शीघ्र पूरा किया जाय जिससे देश का उत्तादन बढ़ाने में योग मिले । 

८, देश में वस्तुओं के भाव नीचे लाए जायें। श्र, पकामाल तथा श्रन्य 
आवश्यक घस्तुश्रो के भाव कम से कम १० प्रतिशत कम कर दिए जायें | 

इस प्रकार सरकार ने श्रवमूल्यन से लाभ उठाने के लिए सब प्रकार की 
रोक-थाम की | परन्तु अवमूल्यन से हमारे डॉलर-आयात मेहगे श्रवश्य हो गए, 
आर बदले में हमें ग्रधिक रुपया चुकाना पड़ा। हमारी स्टर्लिह्न-पूंजी को भी 
डॉलरों में बदलवाने मे हमें हानि रही। श्रन्तराष्ट्रीय बैंक से लिए ऋणों को 
चुकाने में भी हमें श्रधिक राशि चुकानी पड़ेगी और श्रायात मेंहगे होने के कारण 
हो सकता है कि हमारे मूल्य-स्तरों पर भी उसका प्रभाव पड़े । परन्तु श्रवम्ल्यन 
न करने से हमारी समस्याएँ और भी जटिल बन जाती | हमारे निर्यात बिलकुल 
ठप्प हो जाते | हमारा माल न श्रमरीका को जाता, न डॉलर-स्षेत्र में बिकता 
 श्रौरन स्टलिद्न-्षेत्र में खपता। इस प्रकार माल आयात करने के लिएन 
* हमारे पास सोना होता और न डॉलर होते | हमारा वैदेशिक व्यापार एक 
प्रकार से समास सा ही हो जाता, हमारे उद्योग बन्द हो जाते, वेकारोी फैल 
जाती और प्यवसाय ठप्प हो जाते | इन कारणो से रुपये का अवमूल्यन करना 
अपने हित में सोचा गया। 

भारत सरकार ने अपने रुपये का अवमूल्यन किया परन्‍्तु पड़ौसी पाकिस्तान 
ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया । पाकिस्तान के इस निश्चय के अनुसार 
वहाँ के रुपये की विनिमय-दुर २१६ पें० प्रति रुपया हो गई | एक पौण्ड जो 
पहिले १३ रु० ५ श्रा3 ४ पाई के बराबर था श्रव घटकर €"“२६ पाकिस्त!'नी 
रुपयों के बराबर हो गया | भारत के रुपये और पाक-रुपये में भी विषमता श्रा 
५» गई | भारत के १०० रुपये पाविस्तान के ६६*५० रुपयो के बरावर हो गए या 
, पाकिस्तान के १०० रुपये भारत के १४४ रुपयों के बरावर हो गए. | पाकिस्तान 
को समझाया गया कि बह भी अपने रुपये का अवमूल्यन कर दे परन्तु 
पाकिस्तान ने अपने द्वित में यदी उचित समरकलां कि पाक-रुपये का अवमूल्यन 


पे 
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न किया जाय | भारत सरकार ने पाकिस्तानी रुपये की नई विनिमय-दर (१०० 
पाक-रुपये ८ १४४ भारत के रुपये ) को न माना । इसका परिणाम यह हुआ 
कि भारत और पाकिस्तान का आपस का व्यापार बिलकुल बन्द सा हो गया। 
पाकिस्तान से भारत थ्राने वाला माल जैसे रुई, जूट, चमड़ा, चावल श्राना 
बन्द हो गया तथा भारत से पाकिस्तान जाने वाला माल भी जैसे चीनी, 
कोयला, कपड़ा ग्रादि जाना बन्द होगया | पाकिस्तान की ६० लाख जूठ (पठसन) 
की गाँठो मे से ५० लाख गॉठ भारत का मिलो में काम श्राती थी। इन सबका 
श्राना बन्द हो गया जिससे कन्नकचे की जूट-मिलो का उत्पादन भी बहुत कम हो 
गया। भारत से पाकिस्तान को कोयला जाना भी बन्द हो गया | विनिमय-दर 
की विषमता के कारण आपस का व्यापार बन्द हो जाने से दोनो ही पड़ौसियों 
को मुसीबत उठानी पड़ी । मारत का जूट-उद्योग तो एक प्रकार से ठप्प ही हो 
गया था| पाकिस्तान से गेहूँ व चावल न थआने के कारण श्रत्न-समस्या भी विक्रट 
होती गई | प्रयत्न किए गए कि किसी भी प्रकार दोनों देश रंमझौता करके 
आपस की विनिमय-दर की समस्या को सुलझाव परन्तु कोई समभोता न हो 
सका। श्रन्त मे इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप में ले जाया गया | अन्त- 
राष्ट्रीय-मरद्रा कोष के अधिकारियों ने हृ4 प्रश्न पर विचार . न. किया । मुद्रा-क्रोप 
के वार्षिक सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार होना था परन्तु किसी भी प्रकार 
इस प्रश्न को तव ठाल दिया गया | आ्राश्चय की बात है कि वार्षिक सम्मेलन 
के प्रधान भारत के सर चिन्तामणि द्वारकादास देशमुख थे परन्तु फिर भी इस 
प्रश्न को सम्मेलन के कार्य-क्रम में सम्मिलित न किया जा रुके और आनाकानी 
करके बात टाल दी गई | सितम्बर १६४६ से लेकर फरवरी सन्‌ १६५१ तक 
इसी प्रकार बात टलती रही । भारत-सरकार ने अब इस स्थिति को बढ़ाना ठीक 
न समझा । भारत को अन्न, जूट व रई की कठिन श्रावश्यकता थी । श्रतः २६ 
करी १६५१ को भारत सरकार ने कराचो में पाकिस्तान से एक व्यापार- 
समभौता किया जिसके अ्रन्त्गंत भारत ने कोयला, लोहा, सीमेंट श्रादि मेजना 
तय किया तथा पाकिस्तान ने मारत को चावल, गेहूँ, पटसन, रुई तथा चमड़ा 
आदि भेजना स्वीकार कर लिया | भारत सरकार को पाकिस्तान की विनिमय- 
दर ( १०० पाक-रुपये ८ १४४ भारतीय रुपये ) माननी पढ़ी | समझौता ३० 
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जूत १६५२ तक के लिए किया गया | २६ फरवरी १६४६ को रिजर्व वेंक ऑफ 
इण्डिया ने एक विशति निकाल कर पाकिस्तानी रपये की विनिमय दर को मान 
लिया | 

२६ फवरी १६४१ से रिजर्य वक ने शअ्रपने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, 
मद्रास तथा कानपुर के कार्यालयों पर भारतीय रुपये के बदले में पाकिस्तानी 
उपये का खरीदना-वेचना आरम्भ कर दिया । अब रिजर्व बेंक अधिकृत लोगो 
( 0 प/१०72८त ?९४४०॥8 ) को १०० भारतीय रुपयों के बदले पाकिस्तान 
के ६६ रु० ६ आ० ६ पाई वेचने लगा तथा उन लोगों से १०० भारतीय रुपयो 
के बदले में पाकिस्तान के ६६ र० ८; आ्रा० ३ पाई खरीदने लगा । श्री प्रकार 
२७ फर्वरी १६५९१ से स्टेट वक्त ऑफ पाकिस्तान श्रपने कराची, लाहीर, ढाका 
श्रौर चिटगोंव के कार्यालयों पर १०० पाकिस्तानी रुपयों के बदले में भारत के 
१४४ र० & पाई खरीदने लगा तथा १४३ र० १३ आ० ३ पाई बेचने लगा । 
दोनों पद्नैसियो ने एक दूसरे की विनिमय-दर मान ली ओर श्रापस का व्यापा- 
रिक्त लेन-देन फिर आरम्भ हो गया। भारत को सितम्बर १६४६ से फ्री १६५१ 
तक पाकिस्तान से व्यापार बन्द होने के कारण बहुत हानि उठानी पडी | श्रत्ञ 
श्राना बन्द हो गया, रूई न मिलने के कारण कपड़े की कई मिलें बन्द करनी पडीं 
तथा पटसन न मिलने के कारण पटसन का पछा माल न बनाया जा सका जिससे 
उसे निर्यात करके डॉलर कमाए जाते | भारत सरकार को आखिर अ्रवमूल्यन की 
तिथि से ठीक १७ महीने के पश्चात्‌ पाकिस्तानी रुपये की दर को मानना ही पड़ा। 
जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की दर को स्वीकार किया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भी 
तुरन्त ही पाकिस्तान के रुपये की दर को मान लिया और मान्यता दे दी | यहाँ 
यह बताना आवश्यक है कि १७ महीने तक अन्‍्तरांप्रीय मुद्रा कोप ने पाकिस्तान 
रुपये की विनिमय दर के विषय मे कोई निर्णय नहीं किया यहाँ तक कि कोष के 
वार्षिक सम्मेलन में भारत के वार-वार कहने पर भी इस विषय को सम्मेलन के 
कार्य क्रम में सम्मिलित तक नहीं किया | परन्तु जेसे ही भारत ने पाक रुपये की 
दर मानी, कोष ने भी उसका निणय करके उसी दर को मान्यता दे दो । 

कुछ भी हो, भारत सरकार ने श्रपने देश के व्यापारिक हितों को सामने 
रखकर ही रुपये का अवमूल्यन किया था-उस पर न किसी का दवाव था ओर 
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मे किसी की जबरदस्ती थी। अपने हो हितों की रक्षा में हमने पाकिस्तान की 
दर स्वीकार की। परन्तु श्रव हम पाकिस्तान की रूई, अन्न या पटसन पर ही 
निर्भर नही रहे | अवम्‌ल्यन के पश्चात्‌ तो हमने काफी प्रगति को दे जिसका 
वर्णन अगले निवन्ध में किया गया है । 


हर 
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अवमूल्यन के द्वारा, निस्‍्सन्देह अमरीका, इंगलेए्ड और भारत को भी 
अभीष फल मिला। अमरीका के व्यापार एवं उद्योगो को गति मिली जिससे 
योरंप और एशिया के श्रन्य देशो की भी श्रमरीका में कज्चा माल निर्यात करने 
का अवसर मिला | अवमूल्यन के पश्चात्‌ ६ महीनों में ही इंगलैण्ड के स्वर्ण 
एवं डॉलर-कोष मे लगभग ४५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। १६४६ के अ्रन्त मे 
इंगलेण्ड' का यह कोप १,६८,८०,००,००० डॉलर के समान था जो १६५० के 
मध्य तक २,४२,२०,००,००० डालर हो गयातथा १६५० के अ्रन्त में ३० 
करोड डॉलर से भी अधिक हो गया | इस प्रकार एक तरह से स्टर्लि्न का 
अवमूल्यन सफल रहा | इंगलेण्ड की डॉलर की भूख शान्त होने लगी तथा 
भुगतान-संठुलन का असाम॑जस्य मी मिट गया | रुपये का अझवमूल्यन करने से 
भारत की श्राशा भी पूर्ण हुईं। भारत के निर्यात बढ़ने लगे। अ्रवमूल्यन से 
पहिले १६४६ में भारत से डॉलर-प्रदेश को ५६२ करोड़ रुपये का माल भेजना 
था जबकि वहाँ से १३८८ करोड़ ..रुपये का माल मेंगाया था। परन्तु अव- 
मूल्यन के पश्चात्‌ निर्यात बढ़े और श्रायात कम हो गए जिनसे मार्च १६४१ 
तक कुल २५ करोड़ रुपये के मूल्य के डॉलर भारत ने कमाए । यह ठीक है 
कि अवमूल्यन के कारए मारत के आयात मेँहगे हो गए और यह भी ठीक दै 
कि पाकिस्तान की हटठधर्मी _ के कारण हमे काफी असुविधाएँ रही परन्तु तो भी 
हमारे निर्यात व्यापार में काफी बढ़ोत्तरी हुई। 

सूती कपड़ा, मसाले; तमाखू ,«माइका (४०५), मैंगनीज, ऊन तथा चमड़े 
का नियांत बहुंत बढ़ा । अवमूल्यन से पहिले श्रक्टूबर १६४८ से अ्रगस्त १६४६ 
तक लगभग ४ करोड़ रुपये का झूती कपड़ा निर्यात किया गया था परन्तु अव- 
मूल्यन के बाद अगस्त १६४० तक लगभग १८ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात 
किया गया | जितने मसाले श्रगस्त १६४६ को समाप्त होने वाले वर्ष में (नर्वा 
किए गए थे उसके ठीक दुगुनी राशि के मसाले अवमूल्यन के बाद - 
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१६५० तक निर्यात किए गए। यही बात माइका ()४८७) के साथ रही। 
अगस्त १६४६ को समाप्त होने वाने वर्ष में लगभग ४३ करोड़ रुपये का 
माइका निर्यात किया गया था परन्तु अवमूल्यन के बाद श्रगस्त १६५४० तक 
लगभग ६ करोड़ रुपये का माइका (मुड्भुड़) निर्यात किया गया | सैंगनीज, 
ऊन तथा चमड़े का निर्यात भी अबमृल्यन के पश्चात्‌ बहुत हुआ | १६४० में 
तो भारत के वैदेशिक व्यापार क्री स्थिति बहुत अच्छी रही | निम्न तालिका 
से यह बात स्पष्ट होती है :-- 


[ करोड़ रुपयो मे ] 9० 
१६३६ १६९२० 
निर्यात ४४१३१ ५४१४४ नी २०० 
आयात रेश्पापरे ४६४४४ --+१३४ 
प्र 
शे - १८७५१ + ४६*६५ 


१६४६ भे भारत के वेैदेशिक व्यापार मे १८७५१ करोड़ रुपये की कमी 
थी श्रर्यात्‌ जितना माल नियांत किया गया था उससे १८७"५१ करोड़ रुपये का 
माल अधिक आ्रायात किया गया | यह कमी १६५० मे दूर हो गई | २६४६ के - 
निर्यात की प्रपेज्ञा १६५० में १०० करोड़ रुपये के निर्यात अधिक हुए | 
१६५० में मारत का व्यापार-संतुलन (84]47८6 ० 7720८) लगभग ४७ , 
करोड रुपये से भारत के पक्ष में रहा । इसके अर्थ यह हैं कि अ्रवमूल्यन के बाद 
१६५० में १८७ करोड़ की व्यापार की कमी पूरी हो गई श्रोर ४७ करोड रुपये 
का आधिक्य (3७४७]७५) श्रौर कमा लिया गया। इस आधिस्य के कमाने 
में एक बात अवश्य हुई श्रोर वह यह कि १६५० में १६५७६ की अपेक्षा १३४ 
करोड रुपये के आयात कम हो गए | यह तो होना हो था क्योंकि अ्रवमूल्यन 
का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और श्रायात कम करना था। इस बात में अव- 
भूल्यन सफज्ञ रहा । इतना ही नही, मार्रत का निर्यात सुलम और दुलं॑भ दोनो 


अवमूल्यव की प्रतिक्रियाएँ श्र 
ही मुद्ा-्षेत्रों में बढ़ा -- 


03५: बल पर 


दुल्भ मुद्रा-्षेत्र | न्ज मुद्रा-त्षेत्र 


[ करोड रुपयों में ] 





| 
१६४६ । १६२० १६४४६ 


निर्यात १२० ६छ ' १००७६ श्ध्य्१्ज | ३६००६ 
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ऊपर दिए गए ऑकडों से ज्ञात होता है कि अवमल्यन के पश्चात्‌ १६५० 
में भारत के निर्यात चुलम मुद्रा-त्तेत्र वाल्ले देशों में बहुत बढ़े । १६ ४६ में इन 
देशो के साथ भारत के वैदेशिक व्यापार मे लगभग १२८ करोड़ झये की 
कमी थी | अवमूल्यन के वाद १६४० में यह कमी पूरी हो गई ओर लगभग 
३१ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा । इसी प्रकार दुलंभ मुद्रा ज्षेत्र वाले देशों 
में भी भारत का निर्यात श्६४६ की अपेक्षा १६४० में लगभग ३० करोड़ 
रुपये से अधिक बढ़ा और कुल मिला कर इन देशों के साथ भारत के व्यापार 
भें लगभग १७ करोड रुपये की बचत हुई | १६५० में श्रमरीका की अपेक्षा 


इंगलैर्ड मे अधिक माल निर्यात किया-- _ _ 
[ करोड़ रुफ्यों में | 
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र्र्क्ष अवमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ 


कक 


इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि मारत का निर्यात अमरीका की अ्रपेत्षा 
इंगलेरड में अधिक हुआ । परन्तु श्रमरीका में भी भारत का निर्यात १६४६ 
को अ्पेत्ता १६३० में लगभग ३० करोड रुपये अधिक हुआ । १६५० में गत 
वर्षों को कम पूरी हो गई और २ करोड रुपये की बचत रही । 


इस प्रकार श्रवमृल्यन के पश्चात्‌ भारत के निर्यात व्यापार मे ब्रद्धि हुई । 
पौरड भी मेले और डॉलर की समस्या तव उतनी मीषण न रहो जितनी 
सितम्वर १६४६ से पहिले थो । परन्तु एक बात ऐसी हुई जिसके, लिए मारत 
सरकार को और भारतोय जनता को विचार करना आवश्यक है। वात यह 
हुई कि हमारे झ्रायात मेहगे हो गए. और कम मी हुए | अन्न की समत्या को 
हल करने के निए अमरीका तथा इॉनिर-प्रदेश के अन्य देशों से और पाकि- 
त्तान से आयात किया हुआ अन्न हमें मेहगा पड़ने लगा * दूसरे, हमारे ओऔद्यो- 
मिक विक्रास के लिए तथा विक्रास-योजनाग्रो के लिए पू जी गत माल के झायात 
में भो हमें नुकुपान रहने लगा। अर उमूल्यन के कारण हो भारत और पाकिस्तान 
के झययो में विषमतापैदा हो गई जिसमे भारत और पाकिस्तान का आयस ? 
में लेन-देन बन्द हो गया । भारत और पाक़ित्तान का स्वतन्त्र व्यापार बन्द 
होने से भारत को इनि उठानो पड़ो | पाकिस्तान से आने वाज्ञा अन्न, कपास, 


उटसन वेथा दूसरा माज्ञ आना बन्द हो गया | अ्रन्न का आयात बन्द होने से 


देश में अन्न की समस्या विकट होती गई । कपास तथा पटसन ने आने से 


कपड़े और जुट को मिल्ों को मारो नुकस्तान रहा । कहीं-कहीं तो कपड़े और जूट 
की मिलें बन्द करनो पही | 

यद्यपि अवमूल्यन के परचात्‌ हमारे निर्यात बढ़े और इस प्रकार हमारे 
मुगतान-संतुलन ( छि2[क0€ 0 ?4ए घ्राट्या5 ) की विपरप्तता दूर हो गई 
परन्तु देश के मूल्य-स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ । नित्सन्देह, अवमूल्यन 
करते ही सरकार ने अन्न, सूत, कपड़े तथा इस्पात के मूल्य गिराने की मरसक 
कोशिश क और इसमें कुछ सफलता भो मिली। सामान्य मल्याड़् मे ३४ की 
कमी हो गई और मूल्यांक ३८१-३ हो गए | परन्तु मूल्य-स्तर फिर बढ़ने लगे 
श्रीर जून १६५० तक मूल्यांक +६५-८ हो गए। तत्र से वरावर मुल्य-स्वर 
उद़ते ही परे । नदियों में बाढ आ जाने के कारण, कहीं वर्षा मे होने के 


अवमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ 


तर 


5 
फारण तथा भूचाल के कारण श्रत्न की समस्या और विक्रट हो गई जिससे 
अ्रन्न के मूल्य बहुत ऊँचे चढ गए । जहाँ तक कपास और जूठ ( पट्सन ) 
फा प्रश्न है ये दोनों वस्तुएँ पाक-रुपये का अवमूल्यन न होने के कारण दुलभ 
हो गई' | आयात मेंहगे हो गए और पहिले की अपेक्षा कम भी हुए। आ्रायात 
कम होने के कारण वस्तुओं की केमी हो गई जिससे उनका मूल्व-स्तर और भी 
चढ़ गया । कोरिया के युद्ध ने, य|रुप में पुनः शस्त्रोकरण की योजना ने तथा 
श्रमरीका की कच्चे माल को सरुग्रह करके रखने की नीति ने परिस्थिति और 
भी गम्भीर बना दी | इस सब कारणों से मल्‍्यों मे और भी बढ़ोत्तरी होने 
लगी | श्रवहूबर १६५० में तो मूल्याक ४१३ ५ हो गया | इस प्रकार अ्रवमल्यन 
के पश्चात्‌ बध्तुओं के भाव चढ़ते ही गए और सरकार प्रयत्न करने पर भी 
इनको वश मेंन कर सकी | परन्चु इसमे सन्देह नहीं कि इसके द्वारा भारत के 
निर्यात व्यापार में ग्राशातीत चड्धि हुई । परन्तु पिछले कुछ महीनों से निर्यात 
में फिर कमी दिखलाई द रही है। कुछ लोगो का तक है कि भारत के निर्यात 
चढ़ने का कारण रूपये का अ्रवमूल्यन नही वरनच्‌ कोरिया का युद्ध था, 
श्रमरीका तथा योयप की पुनः शस्त्रीकरण क्री नीति थी और श्रमरीका का 
कच्चा माल संग्रह करने की योजना थी। यह टीक है कि इन कारणों से भी 
भारत के निर्यात व्यापार को प्रोत्साइन मिला परन्तु निर्यात बढ़ने के केवल ये 
हो कारण नहीं रहे । क्रिसी भी एक कारण-विशेष को उठाकर यह कहना कि 
इसकी वजह से निर्यात बढ़े, ठीक नहीं जान पड़ता। हम कसी भी एक 
कारण को निर्यात-बृद्धि का श्रेय नहीं दे सकते ( १४९८ ८४7006 480]90८ 
पी ट्घए5८ ० :57०:८8 )। वास्तव में नियात तो श्रवमल्यन के कारण 
त्तथा श्रन्य उक्त कारणों के योग से बढ़े। श्रवमुल्यन की वास्तविकता को 
पहिचानने के लिए तो हमें पत्नपात रद्वित बनना पड़ेगा। भ्रुगतान-सठुलन की 
विपमता दूर करने मे, निर्यात बढ़ाने में तथा स्वर्ण श्रीर डालर-कोष बढ़ाने में 
अवमूल्यन का जो हाथ रहा वह छिपाया नहीं जा सकता । यदि देखा जाय तो 
अवमूल्यन एक ऐसा कृत्रिम साधन मात्र है जिसके द्वारा देश का माल विदेशों 
में सत्ता बेचा जा सकता है। झ्ार्थिक संकट का वाध्तविक उपाय तो उत्पादन 
चढदाना है और उतलतादन भी ऐसा जिसमें लागत-व्यय कम हो । उत्पादन 


श्श्द अवमृल्यन की अतिक्रियाएँ 


बढ़ाकर है अवमल्यन से सच्चे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। श्राज देंगलैणड 
और न्टलिड् क्षेत्र में डॉलर का श्रभाव जो फिर उठ खड़ा हुआ दे उसका 
कारण यही हैं कि इन देशों मे उत्तादन वृद्धि मे आशानीत प्रगति न हुई । भव कुछ 
लोग रपये के पुनमृ ल्यन के विषय में कानाफृसी करने लगे हैं | इस सम्बन्ध 
में हम आगे देखेंगे कि क्या यह उपाय सार्थक हो सकता है ? 


धर 


१४--रुपये के पुनमुल्यन का प्रश्न 


भारतीय रुपये के अवमूल्यन करने की घोषणा के लगभग एक वर्ष पश्चात्‌ 
से ही देश के अरथशास्त्रियों की जिह्ना पर 'पुनमू ल्यन” शब्द भी प्रयोग में आने 
लगा। देश के शिथिल आर्थिक जीवन मे विभिन्न मतों की पुष्टि करने के लिए 
धपुनमू ल्यन”ः शब्द इतना पनपा कि आज सरकार वज्नता, उत्तादक व 
उपभोक्ता, व्यवसायी व उद्योगपति, अर्थशास्त्र के प्रगतिशील व रूढ़वादी 
विद्वानों ग्रादि के लिए यह एक विवादग्रस्त व जटिल प्रश्न बन कर खड़ा है | 
परिस्थितियों कुछु ऐसी करवट लेने लगी हैं कि इस विपय से सम्बन्धित कुछ 
चोटी के विचारकों का ऐसा मत हो चला है कि भारतीय रुपये का श्रविलम्ब 
पुनमू हयन हे ना चाहिए? | आज करोड़ो उपये के श्रत्यन्त मेंहगे श्रन्न, रुई व 
पट्सन के आ्रायात यू ल-गूज कर यह कर रहे हैं कि रुपये का पुनमू ल्यन देश 
को करोड़ो रुपये की सम्भव क्षति से बचा देगा | पाक-रुपये की विनिमय-दर को 
देश विदेशों से दी गई मान्यता भी ग्राज उपरोक्त मत का समर्थन कर रही है | 
किन्तु यह सब तस्वीर का एक पृष्ठ है। पुनव ल्यन का विरोधी दल भी आज 
अपनी दलीलो से यह सिद्ध कर रहा है कि आये दिन देश की म॒द्रा के साथ 
मनचाही विनिमय-दर बॉघ कर हम अपनी मुद्रा के साथ 'बन्दर नीति? बरत कर 


| संसार के सामने अपनी श्रद्रदरशिता का परिचय नही देना चाहते । देश का 


राजनैतिक ढॉचा आर्थिक जीवन की स्थिरता एवं स्था।यत्व पर आज भूमकाल 
से भी अ्रधिक जोर दे रहा हे। पुनमू ल्‍्यन के विरोधियों का मत है कि 
पुनमू ल्यन से सम्भव है हमें सस्ते आयात मिलने लगें पर यह सब कतिपय 
बस्तुश्रों पर केवल अ्रल्पकाल-फेगलए ही लागू होगा | इसलिए वेंदेशिक व्यापार 
के कुछ पहलुओ के लिए अस्थायी लाभ पाने की भावना से प्रेरित होकर रुपये 
का पुनम ल्‍्यन करना देश के हित मे नहीं कहा जा सकता | 

इस विवादस्रत्त प्रश्न की निर्विवाद बनाने के लिए कुछ सम्बन्धित व 
आवश्यक पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है । 


२३० रुपये के पुनमू ल्यन का प्रश्न 


पुनमू ल्यन की विभिन्न सीढ़ियॉ- पुनर्मू ल्थन के परिणामों को 
तट्स्यतापूर्वक तब तक नहीं समझा जा सकता ज्ब तक कि यह न जाना जाय 
कि आखिर पुनमू ल्यन किस दिशा में, किस मात्रा क व क्सिके साथ रश्कर 
करना है | ,इस ओर ये सम्भावनाएँ हो सकती हैं :-- । 

१. स्टर्लिक्षन्त्षेत्र के देशों, विशेषकर इेंगलण्ड के पोश्ड के साथ साथ ही 
भारतीय रुपये का पुनमृ ल्यन | 

२. स्टर्लिंग-छ्षेत्र के देश श्रपनी-अ्रपनी मुद्राओं का पुनमू ह्यन चाहे करें* 
या न करें परन्तु भारतीय स्पये का अविलम्ब पुनमू ल्यन । 

३, क्या भारतीय रुपये का पुनमू ल्‍ल्यन उस मात्रा तक किया जाय 
(३०५९६) कि मारतीय रुपये की विनिमय दर अवमूल्यन से पूर्ववतन्सी 
हो जाय ! 


४. क्या भारतीय रुपये का पुनमू ल्यन श्रवमूल्यन की हुई दर से अधिक 
या समदर पर किया जाय श्रर्थात्‌ ३०'५% से कम या अ्रधिक किया जाय ! 

यदि पुन ल्यन के पक्ष की दलीलो के अ्रनुखार श्राज भारतीय रुपये के ' 
डॉलर मूल्य में परिवततन कर दिया जाय तो उसका प्रभाव देश के समस्त आर्थिक 
शरीर पर पड़ेगा । देश का वैदेशिक व्यापार, भारत-पाक सम्बन्ध, राष्ट्रीय सम्मान 
आदि विषय भी श्रपनी गम्भीरता लिये खड़े हैं। रे 

(क) देश का वैदेशिक व्यापार 

अआरयात--सन्‌ १६५० में भारतवर्ष के कुल श्रायात ५४२ करोड़ रुपये 
के थे। इस वर्ष अ्र॒त्न श्रायात की विशेष योजना के कारण सन्‌ १६५२ में आयात 
की मात्रा लगभग ६०० से ६५० करोड़ रुपये की होगी, ऐसी संभावना है | 
यदि भारतीय रुपये का संसार की मुद्राओ के विपरीत पुनमू ल्‍्यन कर दिया 
जाय तो ऐसी दशा में भारतवर्ष को लेंगभग १०३ करोड़ रुपये का लाभ ष्टो दः 
सकता है | कहने का तात्पय यह है कि हमें निश्चित मात्रा के झ्ायातों के लिये «.. 
१८३ करोड़ रुपये कम देने पढ़ेंगे । इस घन राशि का प्रभाव हमारे बैदेशिक 
विनिमय कोष ( 7078 927 अिकफशआआह८ 7०70 ) पर भी बडा स्वास्थ्यप्रद 
होगा औ्रौर उपरोक्त कम दिये जाने वाले करोड़ों रुपये का भार इसे नी मेलना 
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पड़ेगा । सस्ते आयात मे ठेश की आशिक दशा कुछ उन्नत हो सकेगी क्योकि 
सस्ते ग्रायात का ञ्र्थ रहन-सहन के मूल्य में कमी होना है जिसकी कि आज 
भारतवर्ष में श्र॒त्यंत ग्रावश्यक्ता है | हमारे यहाँ रहन-सहन का स्तर अन्य 
देशों की अपेक्षा नीचा होते हुए भो काफी मूल्यसूचक है जिसका कि विशेष 
कारण मंहगे आयात हैं | यदि पुनमू ल्यन से आयात खूब सस्ते हो जायें तो 
सचरुच देश के मच्यम वर्ग की दशा कुछ सन्‍्तोषजनक हो सकती हैं। 
निर्यात--जिस प्रकार पुनमू ल्यन से हमें आयात सस्ते पड़ते हूँ उसी प्रकार 
हमारे निर्यात भी पुनमू ल्‍्यन के पश्चात्‌ विदेशों को मेंहगे पड़ेंगे और हम 
उनसे आज की श्रपेज्ञा उनकी मुद्रा मे अधिक कीमत ले सकेगे | श्रथ यह है कि 
हमारे नियांत की वस्तुओं को जिनका कि उपभोग शअ्रमरिका आदि देशो के 
लिए अनिवारय-सा दे या पुनः शस्त्रीकरण की योजना से हो गया है, अधिक 
डालर मिलेंगे। जूट का माल, मेंगगीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएं हू 
जिनका दुलंभ मृद्रा वाले देशो को प्रति वर्ष हमारे यहाँ से श्रायात करना पडता 
« हैं। भारतवर्ष को पटसन की चीजों में तो एक प्रकार का सर्वाधिकार सा प्राप्त 
है | पॉड-पावने वाले देशों को मी यदि उन्होने पुनभू ल्‍्यन नही किया हम मेहगे 
निर्यात मेजकर काफी रुपया क्मायेंगे | पटसन का माल, भुडभुड़, मंगनीज व 
चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं नो भारी-भारी मात्रा मे दुलंभ-मुद्रा वाले देशो 
को हमारे यहाँ से निर्यात की जाती हैं। पुनम्‌ ज््यन करने से इस निर्यात पर 
अधिक डॉलर कमाए जा सकेंगे । स्टर्लिंग-क्षेत्र वाले देशों को भी, यदि उन्होने 
पुनर्मू ल्यन नहीं किया, तो हम मेंहणे निर्यात मेजकर काफी रुपया कमा सकेंगे | 
(ख) भारत-पाक व्यापार 


अवमूल्यन के पश्चात्‌ हमें अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान से व्यापार में कम 
लेना और श्रधिक देना पड़ा है। यदि हम पाकिस्तान के साथ व्यापारिक 
लेन-देन को श्रपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो पुनमू ल्यन इसमें खूब सहायक 
हो सकता है | हम पाकिस्तान से श्रधिकतर कच्चा जूट, दई, खाल व चर्म और 
श्रन्न आदि मेंगाते ई जिस पर हमें ४४ प्रति शत अ्रधिक देना पढ़ता है श्रर्यात्‌ 
पाकिस्तानी १०० रुपये के माल के बदले में १४४ रुपये चुकाने पड़ते ह । यदि 
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भारतीय रुपये का पुनमू ल्यम कर दिया जाय तो हमें पाकिस्तान से माल मेंगा 
पर काफी बचत हो सकती है। निम्नाकित तालका इस वात की पुष्टि क 
रही है :-- 


पुनम ल्यित भारतीय रुपये के आधार पर पाकिस्तान से किए जाने 
चाल आयात लागत मे अनुमानतः वचत-निर्देशक तालिकाँ 








अचुमानतः लागत जून १६९२ | ३०*४ प्रतिशत के हिसाब से 





ब्रनु | तक के समय के लिए | श्रायात लागत पर बचत 
(कराड रुपय) ' 
परट्झझन || ७४०७ .. श्*व२ 
झ्ई न ६६९०४ । १८०४ 
खाल ब चम ७४० २०२० 
योग | १४१४४ | 594 कली पड िलक ५. ५. कद विलय 7, 
238 मज जी 


पुनमू ल्यन के विरोध की युक्तियाँ 
(१) जेसा कि पहिले बताया गया है रुपये के पुनमू हुयन से हमारे आ्रायात 
सस्ते हो जायेगे । यदि यह दलील पूर्ण सत्य हो तो कहना ही क्‍या ? सस्ते 
आयात को दलोच को स्वीकार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि अल, 
पटसन व 5ई आदि के आयात हमारे लिए श्रत्यन्त आवश्यक है। ये वस्तुएँ 
हमे किसी भी दर पर विदेशों से मेंगानी पढ़ेगी। हमारी इस कमजोरी को 
अमेरिका व पाकिस्तान पूर्णतया समभते हैं व इसका लाम भी उठा रहे हैं। 
इसलिए इस सत्य की अवद्देलना नही की जा सकती कि भविष्य में भी, चाहे 
हम रुपये का पुनमू ल्यन कर दें, ये देश क़िन्हीं कृत्रिम साधनों से ( निर्यात-कर 
णशगातर ) हमे सस्ते श्रायातों का सुश्रवसर नहीं देंगे | श्रतः सब वस्तुशो के 
आयात सस्त होने की सभावना कोरा स्वप्न है जो शायद कभी भी हितकर सिद्ध 
न है । विरोधियों का कह्ना है कि पुनमू ल्यन के कारण यदि आयात सस्ते मी 
हैए तो १८३ करोड़ रुपये का ल्ञाभ तो सन्देहजनक है | 
3 अर कड मिड 


* ईस्ट इक्नौनौमिस्ट के सौजन्य से 


रुपये के पुनम्‌ ल्यन का प्रश्न २३३ 


(२) पोछे बताया गया है कि पुनमू ल्यन करने से भारत के निर्यात व्यापार 
द्वारा भारी-भारी मात्रा भे विदेशी मुद्रा कमाई जा सकेंगी। किन्तु य द इत्तनी 
सरलता से हमे दुलभ व सुलभ मुद्रा उपलब्ध होने लगे तो कौन श्रभागा देश इस 
अवसर का उपयोग नहीं करेगा । परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है | हमें यह 
नही भ्ुलाना चाहिए कि यदि हमारे निर्यात निरन्तर मेंध्गे रद्दे तो श्रमेरिका 
श्रादि देशों के उपभोक्ता बहुत कम मात्रा में इनका उपभोग करेगें जिसका अर्थ 
यह होगा कि हमारे निर्यात व्यापार में कमी होने लगेगी; स्टर्लिड्न क्षेत्र वाले 
देश, जिनसे हमारा अधिकांश व्यापार होता है, हमारे यहाँ से माल मेगाना बहुत 
कम कर देंगे। पुनमू ल्यन के विरोधियों का कहना है कि हमारे कुछ निर्यात ऐसे 
हैं जिनका डॉलर-मूल्य बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह बात समूचे निर्यात की 
समस्त वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकती । थोरपीय देशों की पुनःशस्त्रीकरण 
की योजना में भी काफी कटोती कर दी गई है इसलिए अ्रनिवार्य वस्तुओ्ो का 
निर्यात भी कम मात्रा में होने लगेगा | हमारे नियात की सारी वस्वुएँ विदेशों 
के लिए अत्यन्त आवश्यक नहीं हैं। इसलिए पुनमू ल्‍्यन के कारण वी हुई 
डॉलर कीमत पर संभव है विदेशवाले हमारी कई चीजो को न खराठे | इन सब 
का साराश यह है कि पुनमू ल्यन से देश के निर्यात व्यापार को, श्रविक डॉलर 
बनाने वाले निर्यातो को दृष्टि यत रखते हुए भी, कुछ क्षति हो सकती है जिसके 
लिए वर्तमान परिस्थिति मे देश कमी भी राजी न होगा | 

(३) पुनमू ल्‍्यन के समथको का कहना है कि पुनमू ल्‍्यन के द्वारा भारत- 
पाक व्यापार से भारत को पाकिस्तान से आयात करने में लाभ रहेगा। इस 
वात की पुष्टि के लिए पीछे श्रॉकड़े भी दिए गए हैँ । इन आंकड़ों को मान्यता 
देते समय हमें दूसरे सत्य का भी अन,वरण करना चाहिये | पाकिस्तान से किए 
जाने वाले आयातो में कच्चे जूट का श्रायात ऐसा है जिसमे कि उस देश को 
सर्वाधिकार-सा प्राम दे । देखने में तो तालिका मे अकित २९"०२ करोड़ रुपये 
की वचत बड़। सुहावनी लगती है पर पाक्रितान भी आशिक दृष्टि से अपने 
राष्ट्रीय हितों को देख सकता है।हम अपने रुपये का पुनमू'ल्यन करके 
पाकिस्तान से श्राज की अपेक्षा सस्ता पट्सन खरादें और उसका माल 
बनाकर मेंहगे भावों पर उसका निर्यात करें--इस बात को क्‍या पाकिस्तान 
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बैठा-बेठा देखता रहेगा ! क्‍या पाकित्तान इस दुधारी तलवार पर कटनेमरने 
को राजी हो जायगा ? कदापि नहीं। पाकिस्तान अपने निर्यात की कीमत बढ़ा 
सकता है और सम्भवत्तः कच्चे पटसन के बारे में भ्पने हित को दृष्टिगत रखते हुए 
वह मनचाही भी बरतने लग सकता है। ऐसी दशा में पिछुली तालिका में 
अकित श्रनुमानतः बचत अपूर्ण सत्य सिद्ध होगा । यह तो बडी साधारण सी 
वात है कि पाकिस्तान कच्चा पटसन सस्ते भाव पर देकर पटसन का माल आज 
से ३० प्रतिशत अधिक मूल्य पर क्यों खरीदेगा | पिछुले २४ महीनों का श्रनुभव 
इस बात का परिचायक है कि हमारा जूट-उद्योग पाकिस्तान से श्राये कच्चे 
माल को सदा तरसता है। ऐसी स्थिति मे यह सोच लेना भी अ्रसंगत नहीं जान 
पढता कि ज्यों ही हम भारतीय रुपय का पुनमू ल्‍्यन करेगें त्योह्टी पाकिस्तान में 
कच्चे पटसन के भाव बढ जावेंगे और हमारी तालिका की प्रस्तावित बचत एक 
वर्णन सी रहेगी | 


यदि पुनमू ल्यन के वैदेशिक व्यापार पर होनेवाक्षे प्रभावों को हम थोड़े 
समय के लिये ताक में रख दें तो भी देश के वाषिक वजट पर इसका पूरा: 
प्रभाव पड़ेगा | हमारे देश में निर्यात कर ( ॥5४907: [0909 ) से पिछले 
वर्षो में मालगुजारी की काफी रूहययता हुई हैं व सन १६५२-५३ के आय- 
व्यय-पत्रक में भी इस कर से सहायता होने की काफी शआराशा है | भारतीय निर्यात 
की वस्तुओ्ओो को विदेशों में उपलब्ध ऊँचे भावो पर बेचने के लिए. यह कर 
लगाया जाता है, जिसका लाभ देश की सरकार को होता है। यदि रुपये का 
पुनमू ल्यन कर दिया गया तो हमारे निर्यात स्वतः ही महंगे हो जावेंगे और 
इसकी श्रावश्यकता न रहेगी। इसका श्रथ यह होगा कि करोड़ो रुपये की 


श्राय, जो कि सरकार को इस करके द्वारा होती थी, तब वह उससे बंचित 
रह जायगी। 


पुनम्‌ ह्यन का विरोध करनेचालो की श्रन्य ठोस दलीके ! 


वैसे तो पुनमू ल्यन के होने वाले प्रभावो को जॉँचते समय ही पुनर्मूल्यन 
के विरोधियों की दलीलों को ध्यान में रखा गया है किन्तु उनके अतिरिक्त यह 
अन्य दलीले भी वे समय-समय पर रख रहे हैं :-- 


रुपये के पुन ल्यन का प्रश्न श्३्४ 


(१) विश्व की डॉवाडोल आर्थिक स्थित्ति को देखते हुए हमे अपनी मुद्रा 
का मूल्य हर समय नहीं बदलना चाहिये। आज के मारतीय निर्यात संसार में 
शांति होने पर रुक भी सकते है और कम भी हो सकते हैं । यदि कोई अ्रस्थायी 
लाभ वेदेशिक व्यापार से उठाना भी हो तो नियतति-कर के शस्त्र द्वारा ही 
उसकी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। निर्यात्त-कर को श्रावश्यकत्ता- 
नुसार घटा-घढ़ा कर भी हम काम चला सकते है। 

(२) यह योजना कि पाफिस्तान को श्रवमूल्यन न करने से बहुत लाम 
हुआ है इसलिए भारत को भी रुपये का पुनमू ल्यन कर लेना चाहिए, कोई 
निर्विवाद सत्य नहीं है । योरुप में पुनः शस्त्रीकरण की योजना, कोरिया युद्ध, 
व विश्व की श्रधमरी आधिक-स्थिति के कारण विदेशों में पाकिस्तान के फच्चे 
माल की सदा माँग रही हे। किन्तु भारत को परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। 
श्रक्न की समस्या को दूर करने के लिए. भारत को भारी-भारी आयात करने पड़ 
रहे हैं --इस परित्थिति में रुपये का पुनमृ ल्यन न करना ही हित्तकर है । 

३) जब रुपये का श्रवमूल्यन क्रिया गया तच इसी वात को लेकर कि 
हमारा श्रधिकांश व्यापार स्टलिश्न-क्षेत्र के देशों से है इस काम को बुद्धिम(नी 
का कदम बताता गया था। श्राज यदि स्टलिह्व-क्षेत्र के देश पुनमू ढबन न करें 
तो भारतीय मुद्रा का पुनमू ल्यन इस वात को बताएगा कि या ते अवमृल्यन 
करते समय हमने श्रपनी ज्ञोण बुद्धि का परिचय दिया था और यदि वह ऐसा 
नही था तो स्टर्लिक्ष-क्ञेत्र के साथ अपने व्यापार की अ्रवहेलना करके हम 
आज अपनी कुरिठत बुद्धि क्वा परिचय दे रहे हैं। इसमे कोई सनन्‍्देंद नहीं कि 
स्टलिट्ट क्षेत्र के देशों से इमारे व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्रौढ़ हो चुके है 
इसलिए हमार एकाकी पुनमू ल्यन से उन सम्बन्धो को गहरी चोट लगने को 
संभावना है । 

(४) आए दिन किसी अ्रस्थायी श्राथिक स्थिति से साधारण सा लाभ 
उठाने की चेष्टा को सफल बनाने के लिए हमें अपनी मुद्रा की विनिमय-दर 
से खिलवाड नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस लगती 
है श्रौर हमारे मविष्व में किए; जाने वाले प्रत्यक “निश्चय? को सदा 'निर्वल? 
ओर “अस्यायी' शब्दों से दुतकारे जाने की शंका बनी रहती है | 


२६६ रुपये के पुनम्‌ ल्यन का प्रश्न 


रुपये के पुनमू ल्यन का विरोध करनेवालों की सबसे बडी दलील यही 
है कि पुनमू ल्यन से होने वाला लाभ निर्यात-कर लगा कर भी प्राप्त किया जा 
सकता है | किन्तु निर्यात-कर लगाकर ही लाभ उठाने की नीति कोई स्थायी 
उपाय नहीं कहा जा सकता । उसे भी समय-समय पर बदलना पड़ेगा जैसे वि 
आज विनिमय-दर को बदलने की मॉग की जा रही है। विनिमय-दर तो 
उद्देश्य-पूर्ति का एक साधन मात्र है । उसे बदल लेने से हम अपना उद्देश्य 
नहीं बदल लेते हैं । इसलिए हम चाहे मुद्रा की विनिमय-दर बदले या निर्यात 
कर--उनके बदलने में सिद्धान्त रूप से हमारे सम्मान और अपमान में कोई 
अन्तर नहीं पडता | निर्यात-कर के विझडध एक और भी दलील है | यह कर हमें 
निर्यात करने मे लाभ दिला सकता है परन्तु इससे हमारे आयात सस्ते हने 
की समस्या पूर्ण नही हो सकती | इस समय हमें इस बात की श्रावश्यकता है 
कि सस्ते आयात करके अन्न की कमी पूरी की जाय्र तथा देश का उद्योगीकरण 
किया जाय और यह तभी हो। सकता है जबकि रुपये का पुनमृल्यन न हो । 


अतः वर्तमान परिस्थिति मे अपने हितो को ठुक्रा कर ही रुपये का पुनर्मूल्यन 
किया जा सकता है | 


सब परिणामों को ध्यान मे रखकर यही कहा जा सकता है कि रुपये का 
पुनमू ल्यन इस समय हमारे हित में नहीं है । पुन्म्हयन हमारे समाज के कुछ 
विभागो के लिए लाभकारी होगा, परन्तु अ्रन्य विभागों क्रो ब हुत हानि पहुँ- 
चायेगा । अब तो भारत में भाव गिर गए हैं, इसलिए रुपये के पुनर्मूह्यन का 
प्रश्न और भी कम हो जाता है | इसके अतिरिक्त, शेष पसार मे मुद्रा संकोच 
की प्रवृत्ति उदित हो जाने के कारण, जो देंगैश्ड की वैक-दरो में हाल की 
भारी इद्धि से स्पष्ट है, रुपये का पुनर्म ल्यन श्रव्यावहारिक भी हो सकता है । 
इन सब परिस्थितियों हे अ्तत: भारतीय रुपये का पुनमू ल्यन देश के लिए 
हितकर न होगा | 


वित्तमन्त्री का अस्थायी निर्णयात्मक वक्तव्य 
पुनम्‌ ल्यन के इसी विवादगरस्त प्रश्न को लेकर भारत के माननीय वित्त- 
मत्री श्री देशमुख ने एक वक्तव्य देते हुए बताया है कि अ्रमी हम पुनमू ल्यन 


रुपये का पुनसू ल्यन का प्रश्न -.. २३७ 


ने करने का निश्चय कर चुके हैं क्योंकि इसो मे देश का हित है। किन्तु इस 
निर्णय का श्र्थ यह नहीं कि हमारा यह निर्यय अमिट और स्थायी हो | यदि 
परिस्थितियों ने हमारे श्र॒दूल करचट ली तो सम्भव दे हम भविष्य में इस 
प्रश्न को सरकार के सामने फिर विचार करने को रख सकते हैं। भारत सर- 
कार द्वारा वैठाई गई पुनूमू ल्‍्यन समिति के अधिवेशन में भी वित्त-मंत्री ने इसी 
बात पर ज्ञोर दिया था कि इस प्रश्न को श्रभी छुआ न जाय वरन्‌ समय , 
पहने पर फिर उस पर विचार किया जाय | 
वैसे तो संसार भर के श्रर्थशास्त्रियों ने सर स्टफर्ड क्रिंप्स की उस घोषणा 

को भी सुना था कि 'पौए्ड का अवमूल्यन मेरी लाश पर होगा! किन्तु कुछ ही 
दिनों बाद उन्होने स्वयं ही पोड पावने के अबमूल्यन की घोषणा कर दी। 
वित्त-मंत्री माननीय श्री देशमुख के वक्तव्य की भी हम उस स्तर पर ले सकते 
हैं किन्तु फिर भी सरकारी निश्चयानुसार बहुत ही निकट भविष्व में भारतीय 
रुपये के पुनमू ल्यन की सम्मावना बहुत कम है | 
. आज समस्त संसार में आर्थिक दरारें फट रहीं ईं, प्रत्येक देंश उपलब्ध 

अवसर का आार्थिक उन्नति के लिए विदोहन कर रहा है, कमी अमेरिका की 
पुनः शरस्त्रीकरण की योजना में कटौती की जाती है तो कमी सारा यूरोप 
शस्त्रीकरण पर तुला हुआ है। ऐसी डगमगाती दशा में संसार के किसी भी 
यूकस्प के धक्के से भारत सरकार द्वारा ढयये के पुनमृल्यन की घोषणा हम 
किसी भी दिन सुन कर बिस्मय में नहीं पड सकते | 


३५--अन्तरोष्ट्रीय मुद्राकोष ओर भारत 


श्राज संसार का प्रत्येक देश यह चाहता है कि वहाँ के निवासियों का 
जीवन-स्वर ऊँचा हो तथा वहाँ के सभी लोग राष्ट्रीय-आय बढाने के लिए कुछ न कुछ 
फाम करे | परन्तु यह तभी हो सकता हे जबकि संसार के सभी, और सभी नहीं 
तो ग्रधिकाश देश मिलकर काम करें, उनकी श्राथिक तथा मुद्रा-नीति एकरो 
हो तथा उनके श्रन्तराष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिवन्ध न हों। श्रन्तर्राफ्रय व्यापार 
फ्री सुविधा के लिए यह श्रावश्यक है कि उन देशों की मुद्रा की आपस की 
विनिमय-दर स्थायी रहे श्रौर उसमे कोई श्रसाधारण उतार-चढ़ाव न हों | 
युद्ध के पश्चात तो इस बात को ओ्रौर भी श्रधिक महत्वपूर्ण और श्रावश्यक 
समभा गया है कि संसार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ल्वतत्नता होनी चाहिये जिससे 
युद्ध में बिगड़े हुए राष्ट्र युद्ध के पश्चात्‌ अपना-अपना पुनःसगठन और श्रार्यिक- 
निर्माण कर सके। इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए युद्धकाल में हो अनेक 
योजनाएँ बनाई गई | एक योजना इगलेण्ड ने बनाई जिसके अन्तर्गत 
“अन्तराष्ट्रीय समाशोषन संघ! ([गात्याक्राणा॥] (]6०ाा३ ऐंगरं०१ ) 
बनाने का प्रस्ताव किया था। दूसरी योजना श्रमरीका ने बनाई जिसमें 
'अन्तर्रा्ट्रय स्थायिक कोष! ( [64007] 5४907 >िए७१ ) 
बनाने का सुभाव दिया था। ये दोनो योजनाएँ १६४३ में प्रकाशित की गई | 
१६४४ में इेंगलेए्ड और श्रमरीका ने मिलकर एक सम्मिलित योजना बनाई 
जिस पर विचार करने के लिए, ब्रेंटनबुड्स ( ठ7ल्‍0079000$ ) नामक 
स्थान पर एक कान्फ़र स हुई | इस कान्फेंस में ४४ देशो के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया। कान्फेंस ने सवसम्मति से पास क्रिया कि ससार के सभी देशो के आर्थिक * 
विकास के लिए दो मुद्रा-रूस्थाएँ बनाई जाएँ । सभी देशों की सरकारों ने इस 
योजना को मान लिया और दो अस्तर्राषट्रीय-मुद्रा-संस्थाएं बनाई गई । उनमें से 
एक तो अ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष है तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय बैक। यहाँ इम 
प्ल्तर्ग्टीय मद्रा-कोप का श्रध्ययन करेंगे | 


अन्तराष्ट्रय मुद्रा-कीप और भारत २३६ 


अन्तरा्ट्रीय मुदा-कोप के निम्न उद्देश्य हें :-- 

(१) संसार के देशों मे मुदा सम्बन्धो एकता पैदा करना तथा अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा सम्बन्धी समस्याओ्रों को सुलझाना । 

(२) अन्तर्राप्रीय व्यापार को बढ़ाने तथा उन्नत करने की सुविधाएँ देना 
जिससे कोष के सभी सदस्य देश अ्पना-श्रपना आर्थिक विकास कर सर्के ओर 
अपने-अपने श्रार्थिक साधनों का विदोहन करके देशवासियों को भरपूर काम 
दें सके | 

(३) सदस्य देशो की मुद्राओं की आपस की विनिमय दर का प्रबन्ध करना 
तथा विनिमय दर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना । 

(४) अन्तराष्ट्रीय भ्रगतान ज्ञेने-देने मे सहायता करना तथा किसी भी 
सदस्य देश में लगाए. गए. विदेशो-विनिमय सम्बन्धी नियन्नणा को दूर करने का 
प्रयत्त करना जिससे शअ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई श्रड़चन न हो | 

(५) सदस्य देशो की भुगतान सम्बन्धी विपमताश्रों को दूर करने के लिए 
विदेशी म॒द्राएँ देकर सदस्य-देशो की सहायता करना | 


(६) जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भुगतान सम्बन्धी विपमताश्रों को 
दूर करना । 


इस प्रकार मुद्रा-क प का एकमात्र उद्दे श्य सदस्य-देशों को विदेशी-विनिमय 
सम्बन्धी सुविधाएं देना है जिससे अन्‍्तर्राप्ट्रीय व्यापार की उन्नति हो और इसके 
द्वारा सदस्य-देश अ्रपना-अ्रपना श्रधिक से श्रधिक आर्थिक विकास कर सके | 
यह ध्यान रहे कि मुद्रा-कोप थुद्ध मे दिए लिए गये ऋणों का भुगतान चुकाने 
में या युद्ध के कारण न हुए देशों के आधथिक नव-निर्माण में कोई सहायता 
नहों करता ओर न इसका यह उद्देश्य है | 

वे सब देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रे टनवुड्स सम्मेलन मे माग लिया था 
तथा, जिन्होंने ३१ दिसग्बर १६४५ से पहिले कोप का सदस्य बनना स्वीकार 
कर लिया था, कोष के मौलक-सदस्य माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त और 
दूसरे देश भी कोष के सदस्य बन सकते हैं। कोई भी सदस्य-देश लिखित 
सूचना देकर कोष से अपना सम्बन्ध तोड सकता है। यदि कोई सदस्य देंश 
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कोष के प्रति अपने कन्नण्य न निभाएं तो कोप को अ्रधिकार है कि वह उस मदस्व 
को श्रलग कर दे | प्रत्येक सदस्य की कोप में कुछ राशि निश्चित कर दी गई 
है। जिसे 'कोटा! (१००४) कहते हैं । प्रत्येक सदस्य-देश को अपने कोटे की . 
राशि-कोप में जमा करनी पडती है । 'कोटे! इस प्रकार नियत किए गए हैं-- 


हॉनरों में डॉलरों में 
(०००,०००) (०००,० ००) 

प्रमरीका २७५० चेल्जियम र्र्५ 
इंगलैएड ३००. ग्रास्ट्रेलिया २०० 

रूस १२०७ ब्राजील श्प्ू० 

चीन ५४०. जेकोस्लोविकिया श्र 

फ्रास ४५०... पोलैणड श्र५ 
भारत ३०० अफ्रीका १०० 

केनेडा ३०० अ्रन्य देश १०० में कम 
नेदरलैण्ड श्छ्प्‌ 


प्रत्येक सदस्य को अपना कोटा चदलवाने का अधिकार है। कोप को भी 
श्र,धकार है कि वह पॉच वर्ष के बाद सदस्य-देश की श्रनुमति * लेकर उसकी 
कोटा-राशि मे फेर-बदल कर सकता है। कोटा प्रत्येक देश के स्वर्-कोप तथा 
युद्ध पू् के विदेशी व्यापार को ध्यान में रख कर निश्चित किए गए हैं। सदस्यों 
को श्रपने कोटे की राशि कोप में जमा करनी पडती हैं--यह राशि इस भॉँति 
जमा करनी होती है--- 

(१) कुल कोटे! का २५४ या सदस्व-देश के स्वर्ण तथा डॉलर-कोष 
का १०५८, इन दोनो में जो भी कम हो, सोने के रूप मे जमा करना 
पड़ता है | 

(२) कोटे का शेष भाग सदस्य देश को श्रपनी-अपनी मुद्रोशों या सिक्‍यू- 
रिट्यों मे जमा करना पडता है। 

मुद्रा-कोष का प्रबन्ध करते के लिए. एक बोर्ड श्रॉफ गवर्न॑स, एक संचालक 

समिति तथा एक प्रवन्ध-संचालक है | बोर्ड आफ गवर्नस में प्रत्येक सदस्य-देश 
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द्वारा छुने हुँए एक गवर्नर तथा स्थानायन्न-गवर्नर होते है. जो पोच वर्ष के लिए 
चुने जाते हैं, परन्तु अवधि समाप्त होने पर इनको फिर चुना जा सकता है। 
संचालक समिति में १२ संचालक होते हैँ जिनमें ५ उन देशों के होते हैं जिनको 
अधिक से अधिक 'कोटा?-राशि नियत की गई हैं, २ श्रमरीका-गणतंत्र द्वारा 
चुने हुए होते हैं तर्थी ५ श्रन्य दूसरे सदस्य-देशों द्वारा डुने हुए होते हैं। 
संचालक-समिति पक प्रवन्ध-संचालक नुनती है जो कोप के दिन-प्रतिदिन के 
काम की देख-भाल करता है | प्रवन्ध-संचालक को मत देने का अ्रधिकार नहीं 
होता परन्तु आवश्यकता के समय प्रबन्ब-संचालक अपना निर्णायक-मत 
( (७8घाष्ट ४०६८ ) दे सकता है। 

मुद्रा-कोप का प्रधान कार्यालय अझ्रमरीका में है। कोप का आधा सोना 
अमरीका में रक़्खा गया है तथा ४०% सोना अन्य बड़े 'कोटाः वाले चार 
देशों मे रक्खा गया है और शेप सोना अन्य देशों में रक्खा गया है । 

सभी सदत्य-देशों ने श्रपनी-अपनी म॒द्राओं के सम-मूल्य (227 ५७०]प८४) 
निश्चित कर दिए हैं। ये सम-मूल्य ( ?४४ ए४]ए०८४ ) या तो सोने के 
अनुपात में निश्चित किए गए हैं और या अमरीका के डॉलरों के अनुपात में 
रकक्‍खे गएु हैं। जब कोई सदस्य-देश कोप में से विदेशी-विनिमय या सोना 
खरीदता या वेचता है तो उसका मूल्य इन्ही सम-मूल्यों के हिसाव से चुकाया 
जाता है। इससे सबसे बढ़ा लाभ यह होता द्वै कि मुद्राश्रों की श्रापस की 
विनिमय-दर में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होते और दर स्थायी वनी रहती हैं। 
सदस्य-देशों की मुद्राओ के इन सम-मूल्यों मे परिवर्तन भी क्रिया जा सकता है 
परन्ठु यह परिवर्तन मुद्रा-कोप की सलाह से ही हो सकता है। सम-मूल्यों में 
परिवर्तन करने की निम्न व्यवस्था की गई है ;-- 
(श्र) कोई भी सदस्य-देश अपनी म॒द्रा के सम-मूल्य में १०% तक की फेर- 

बदल बिना कोप की सलाह के भी कर सकता दे । 
(व) यदि इससे अधिक फेर-बदल करनी हो तो उसके लिए. कोप से आशा लेने 

की आवश्यकता होती है। कोष को इस विषय में'अपना निर्णय ७२ घंटे 


के अन्दर दे देना पढ़ता है। . 
कृ०-१६ 
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(से) मुद्राओं के सम-मूल्यो में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जबकि 
मुगतान-विषमता व श्रन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार की अ्रड़चनों को दूर करने के 
लिए उसकी आवश्यकता हो | ह 

(द) कोप की सलाह के बिना सम-मूल्य परिवर्तन करने वाले सदस्य-देश को 
दण्ड ( जुर्माना ) देना पड़ता है। 


इस प्रकार सदस्य-देशों की मुद्राश्रो की विनिमय-दर सोने या डॉलरों के 
आधार पर निश्चित की गई हैं | सोना ही एक प्रकार से इन देशो की मुद्राश्रो 
के मूल्य की माप-दर्ड ( ),९५5०१]४९ ०० ) है; अर्थात्‌ सभी भरद्राओं के 
मूल्य सोने पर आश्रित हैं | 

सदस्य-देश मुद्रा-कोष से लेन-देन का काम अपने-अपने केन्द्रीय-बेकों, 
राज्य-कोषों तथा अ्रन्य ऐसी ही संस्थाश्रों द्वारा करते हैं || कोई भी सदस्य-देश 
अपनी मुद्रा या सोना देकर बदले में कोप से दूसरे देश की मुद्रा खरीद सकता 
है परन्तु कोप विदेशी मुद्रा तमी वेचता है जबकि-- 


(१) कोप को यह विश्वास हो जाय कि खरीदने वाले देश को उसकी वास्तव" 
मे श्रावश्यकता है श्रौर वह उसे कोप के शआदर्शों' की पूर्ति करने में * 
लगाएगा । 

(२) कोष के पास उस विदेशी म॒द्रा की कमी न हो | , ' 
कोई भी सदस्य-देश एक वर्ष ( बारह महीने ) में अपने 'कोटा? के २५ 

प्रतिशत से श्रधिक राशि को विदेशी-मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता तथा वह 

देश कुल मिलाकर अपने 'कोटा? के २०० प्रतिशत से श्रधिक राशि की विदेशी- 
मुद्रा कोप से नहीं खरीद सकता | 
कोप से ली हुईं राशि कोष के उद्देश्यों को छोड अन्य किसी काम में नहीं 

लगाई जा सकती । केवल श्रम्तरांट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए या विनिमय--, , 

दर स्थायी बनाने के लिए ही कोष की राशि काम में लाई जा सकती है । 
यदि किसी समय कोप में किसी भी सदस्य-देश, की मुद्रा की कमी शे जाय 

तो कोष उस. मुद्रा को ' दुलम-मुद्रा € ६०४:८८ (,एााटाएप, ) ,घोषित कर 
सकता है। ऐसा करते समय यह झावश्यक है कि कोष एक रिपोर्ट तैयार करे 
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श्रौर सभी सदस्यो को सूचित कर दे कि अमुक मुद्रा शरमुक कारण से 'दु्लभ मुद्रा? 
घोषित कर दी गई है| दुलंम-मुद्रा घोषित करने के बाद कोप का यह कर्तव्य है 
कि वह उस मुद्रा को प्राप्त करके पूर्ति करने का प्रयत्न करे | इसके लिए चाहे 
तो कोष उस सदस्य-देश से, जिसकी मुद्रा दुलंभ घोषित की गई हे, सोना 
देकर उसकी मुद्रा खरीद ले श्रीर चाहे उससे उधार ले ले। और यटि ऐसा 
सम्भव न हो तो अन्य किसी सदस्य ठेश से सोने के बदले में दु्लभ-मुद्रा 
खरीदकर उसकी पूर्ति करे जिससे उस मुद्रा का श्रभाव दूर हो जाय | 

मुद्रा-कोष के उद्देश्यों श्रोर आदशों को पूर्ति के लिए सदस्व-दढेशों पर कुछ 
प्रतिवन्ध लगाने की व्यवस्था भी की गई है| प्रतिवन्‍्ध इस प्रकार हैं-- 

१. सदस्व-देश मुद्रा के लेन-देन पर कोई प्रतिबन्ध और रोक-थाम न 

लगावें | 
२. वे मुद्रा सम्बन्धी नीति में किसी प्रकार का पक्षपात न करें | 
३, वे कोप के आदेशों का पालन करें तथा जो कुछ भी सूचना कोप के 
अधिकारी मॉग उसे तुरन्त कोप को भेजते रहे । 

४. वे सम-मूल्य से अधिक या कम-दर पर सोना न खरीदें और न वेचें। 

परन्ठु कोप ने संक्रान्ति काल भें विदेशी-विनिमय के लेन-देन पर नियंत्रण 
लगाने की स्वीकृति दे रक्खी है। कोप बनने के पॉच वर्ष तक सदस्य॒-देश 
विदेशी-विनिमय पर रोक-थाम लगा सकते ई परन्तु इसके पश्चात्‌ रोक-थाम 
लगाने के लिए कोप से श्राज्ञा लेना अ्रनिवाय्ं होगा। यदि कोई सदस्य-देश 
कोप बनने के पाँच वपष के बाद भी कोप की आज्ञा के विना विदेशी-विनिमय 
पर नियंत्रण लगायेगा तो कोष को अ्रधिकार होगा कि वह उस सदस्य-देश को 
कोष में से निकाल दे। परन्तु परिस्थितियों वश कोष ने ३१ मा १६५२ के 
पश्चात्‌ भी विदेशी-बिनिमय सम्बन्धी रोकृ-धाम लगाए रखने पर सदस्यों को 
अनुमति दे दी है। इसी प्रकार कोष ने गत ब्ष सोने को निश्चित मूल्य से 
अधिक दर पर प्रीमियम के साथ क्रय-विक्रय करने की भी स्वीकृति दे दी है। 

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्यों तथा क्रिया-प्रणाली का अ्रध्ययन करने 
से ज्ञात होता है कि कोष का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उच्चत 
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करना है। कोप का यह उद्देश्य सराहनीय है क्योकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
उन्नत होने से ही संसार के भिन्न-भित्र देशवासियों को भरपूर काम मिल सकता 
है और तभी उनका रहन-सहन का स्वर भी ऊँचा हो सकता है। अगर युद्ध- 
ध्वसित देशों की श्रार्थिक उन्नति करनी है तो यह आवश्यक हे कि उनके 
बैढेशिक व्यापार को उन्नत ब्रनाया जाय क्योंकि तभी संसार के करोड़ो नर- 
नारियों को रोटी कपडा मिल सकता दै। यही सब कुछ करने के लिए मुद्रा- 
कोप प्रयत्नशील है | - 


श्रन्तराष्ट्रीय मुद्राोप एक ऐसी संस्था है. जिसके द्वारा संसार भर कीं 
मुद्राओं की विनिमय-दर को स्थायी रखने का प्रयत्न किया जायगा जिससे 
संसार के सभी देश आर्थिक उन्नति कर सर्के| यह एक ऐसा साधन है जिसमें 
संसार के अनेक देशों की मुद्राएँ जमा रक्‍्खी जायेंगी जिससे देनदार-देश 
अपने लेनदार-देश की मुद्रा खरीद कर उसका भुगतान चुका सके | इसके 
द्वारा भुगतान चुकाने वाले देशों को सुविधा हो जायगी क्योंकि श्रब उन्हे 
विदेशी मुद्रा में भुगतान चुकाने के लिए. इधर-उघर नहीं भटकना पढ़ेगा। 
कोप का काम विदेशी-मुद्राएँ उधार देना नही है वरन्‌ विदेशी-मुद्राएँ वेचना है | 
विदेशी-म॒द्रा वेचकर कोष सदस्य-देशों की आवश्यकता पूर्ण करता दै जिससे वे 
अपनी कठिनाइयों का सरलता से सामना कर सके | 

अब कोप के बन जाने से आगामी भविष्य में संसार के देशों को विदेशी- 
विनिमय पर नियंत्रण लगाने की अधिक श्रावश्यकता नही रहगी, ऐसी आशा 
है, क्योकि उनकी आवश्यकताएँ अ्रव कोष के द्वारा पूर्ण हो जाया करेंगी । 

अन्तरां्रीय मुद्राकोष एक प्रकार का ऐसा व्यापारी है जो विदेशी 
मुद्राओ की खरीद-वेच करदा है परन्तु अपने लाभ के लिए नहीं वरन्‌ सदस्य- 
देशो के हित के लिए । कोष सदस्य-देशों को मुद्राश्रों के सम-मूल्यो को स्थिर. 
रखने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा संसार मर को मुद्राओं की विनिमय- 
का बनाई जा सकती है निससे अंग्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई कठिनाई 


पड़ा-कोप ने सोने को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सभी सदस्य- 


अन्तरोष्ट्रीय सुद्रा-कोप और मोरतें. ' ३ «३४५ 
रन 

देशों ने अपनी अपनी मुद्रा का सम मूल्य सोने मे व्यक्त किया है | इससे सोना 
सब देशो की मुद्राओ्रों का माप-दश्ड वन गया है। परन्तु इससे यह नहीं 
समभना चाहिए कि संसार में वही स्वर्ण-प्रमाप श्रा गया है जो १६३१ से 
पहिले अनेक देशो मे था। हा, इतना अवश्य है कि कोष का उद्देश्य वही है 
जो स्वणु-प्रमाप का होता था, जैसे (१) संसार की मुद्राओं के बीच श्रापस 
की अदल-बदल की सुविधाएँ देना, (२) मुद्राओ के मूल्यों में स्थिरता लाना | 
इस प्रकार कोष और स्वर्ण-प्रमाप के उद्देश्य एक ही से हैं परन्तु इन उद्देश्यों 
को प्राप्त करने के साधन भिन्न-मित्न हैं। स्वर्ण-प्रमाप किसी और प्रकार से इन 
उद्देश्यों की पूर्ति करता रहा था और कोष किसी ओर प्रकार से इन उद्देश्यों 
की पूर्ति करना चाहता है। श्रतः यह कह सकते हैं कि कोष ने एक विशेष 
प्रकार का स्वर्ण-प्रमाप ससार को दिया है जिसके श्रन्तगंत सोना पुद्राओ्रों का 
मूल्य-मापक है। परन्तु सोने के सिक्के नहीं चलाए जाते । 


भारत और कोप 


जिस समय मुद्रा-कोप की योजना पर ब्रेठनबुड्स नामक स्थान पर 
विचार हो रहा था तो-भारत के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित थे। भारत के 
प्रतिनिधि मण्डल में निम्न व्यक्ति थ--सर जैर्मी रईसमेन, सर चिन्तामणि 
द्वारकादास, सर थियोडोर ग्रेंगरी, सर परणमुखम चेट्टी, ए० डी० शराफ तथा 
वो० के० मदन | प्रतिनिधि मश्डल ने ब्रे टनवुडस क्रान्फेंस में ही इस योजना 
को मान लिया और इसके चाद भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया 
ओर रुपये करा सम-मूल्य भी घोषित कर दिया-। भारत ने रुपये का सम मूल्य 
३८४२ रु० प्रति डालर श्रथवा ०२६८६ १ श्रेन्स ख्व्णं प्रति रुपया निश्चित 
किया ।* इस प्रकार भारत मुद्गा-कोप का 'मौलिक-सदस्य? बना रहा | मुद्रा-कोष 





* अब रुपये के डॉलर मूल्य में कमी हो जाने के कारण रुपये का सम-मूल्य 
१०-२१ सेश्ट-: ०*१८६६२९१ ग्रेन्स स्वर्ण रह गया है | इस दर से सोने 
का मूल्य १६६'६६७ रुपये प्रति श्रोस है । यह परिवर्तन सितम्बर १६४६ से 
इुआ है जबकि रुपये का अवमूल्यन कर दिया था | 


शए६ :. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप ओर भारत 


मे रूस के सम्मिलित न होने के कारण भारत श्रब पॉँच बड़े-बड़े सदस्यों मे 
शिना जाता है क्योंकि इसका 'कोटा! ( (0१४०४ ) चार देशों को छोड़कर 
सबसे अधिक है। भारत को मुद्रा-कोप में सम्मिलित होने से निग्न लाभ हैं :-- 

(१) भारत को म॒द्रा-कोष से आवश्यक मात्रा में विदेशी मुद्राएँ मिलती 
रहेगी जिनकी भारत को विदेशों से परजीगत-्माल आयात करने के लिए 
श्रावश्यकता होगी | मार्च १६४८ से मार्च १६४६४ तक भारत ने कोप से 
लगमग ६,२०,००,००० डॉलर लिए थे जो मुगतान-संतुल्नन के काम शझ्राएं। 

(२) कोप के द्वारा उन देशो को जो स्टर्लिंग-क्षेत्र मे नहीं हैं भारत की 
मुद्रा मिलतो रहेगी जिससे वे देश भारत से व्यापार बढ़ाते रहेंगे श्रोर भारत 
का माल उन देशों मे निर्यात होता रहेगा । 

(३) मुद्रा-कोप का 'मौलिक'-सदस्य बनने से भारत कोप के नोति निर्माण 
में हाथ बेटा सकेगा जिससे उसकी ख्याति बढ़ेगी | 

इन उद्देश्यों को लेकर भारत मुद्रा-कोष का सदस्य बम गया ओर श्रन्ते 
राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भारत ने प्रयत्न भी किए। भारत ने कोष रे 
६६'६८ मिलियन डॉलर लिए. | इसके व्याज से १६४०-५१ में ३८ लाख सुपर 
कोप को चुकाए गए तथा १६५१-५२ में कोई ५४ लाख चुकाए | कोप के 
सदस्यता स्वीकार करने के बाद हमारी मौलिक पद्धति में कई महत्वपूर्ण परियर्तर 
किए गए जिनको कार्याश्वित करने के लिए रिज़ब बेक श्रॉफ इण्डिया ऐक्ट 
संशोधन किए गए | एक संशोधन के अ्रनुसार भारतीय मुद्रा का ग्रन्य सदस्य 
देशों की मृद्राओे मे चहुमुर्खी परिवतनशोलता स्थापित करने के लिए, रिजवे मेंब 
श्रव अपने कोष मे स्टलिड्र के साथ-साथ श्रन्य देशो की मुद्रा भी रखता दे एः 
इनका क्रय-विक्रय कोष की शर्तों की निश्चित दरो पर किया जाता है। दूसरे 
कोप की सदस्यता के साथ-साथ हमारे रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध दूट गये 
हे । ओर अब हमारा रुपया स्वतन्त्र है ( इसे आगे 'हमारा रुपये” लेख रे 
पढ़िए ) । तीसरे, विदेशी मुद्राशं में भारतीय रुपये की महत्तम एवं न्यूनतम दर 
में कोप द्वारा निश्चित दरों के आधार पर तत्लण-लेनदेन में १ प्रतिशत से 
अधिक अन्तर न होगा | चौथे, रिजव बैंक किसी भी देश की सरकारी 


हा 
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सिक्यूरिटियो का क्रय-विक्रय कर सकता है, वशतें कि वह देश कोष का सदस्य 
हो | पॉचव्वे, विदेशी-विनिमय की वर्तमान स्थिति में नियंत्रण करने के लिए 
एवं उसका महत्तम उपयोग करने फे लिए १६४७ में एक कानून विदेशी- 
विनिमय-नियंत्रण-ऐक्ट पास किया गया जो अ्रभी तक चल रहा है। 


नो बिच रे 
३६--विश्व बेंक ओर भारत 
हि 
द्वितीय युद्ध के पश्चात्‌ युद्र-लवंसित देशों के पुनर्सड्ठढन तथा अवनत 
देशों की आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो गया कि संसार के समी 
राष्ट्रों में पारस्परिक मौद्रिक सहयोग हो जिससे एक देश दूसरे देश को पूंजी 
तया पू जीमत-माल देकर सहायता कर सके | इस उद्देश्य की पर्ति के लिए 
मरे टनचुंडस सम्मेलन में विश्व वंक बनाने की योजना स्वीकार की गई | विश्व 
वेक के निम्न उह्द श्य रखे गए-.- 

१, रदत्य-देशों की श्रार्थिक्न उन्नति के लिए उत्तादन बढ़ाने में पूजी 
का प्रबन्ध करना; युद्ध में बिगड़े हुए देशों के आर्थिक-कलेवर को उन्नत बनाने 
की सुविधाएँ देना तया पिछड़े हुए देशों में उत्पादन के साधनों को बढ़ाने में 
सहायता करना | 

२. उल्समादन बढ़ाने के उद्देश्य से सदस्य-देशों को श्रपनी पजी तया 
कोष में से राशि उधार देना; एक देश के पूं जीपतियों को दूसरे देशों में 
लगाने के लिए उत्साहित करना तथा उनके द्वारा दिए गये ऋणगों की 
गारण्टी करना | 

३. दीर्षकालीन ( 7.008 ६८ाा ) ऋण देना तया दीपैकालीन ऋण 
देने के लिए लोगों या देशों की सरकारों को प्रोत्साहित करना जिससे उत्पादन 
बढ़ाने में सहायता मिल सके और लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा 
हो सके | 

४. सदस्य-देशों के वीच आपस में पूँजी का लेन-देन बढ़ाना जिससे 
पूंजी का अधिक से ्रधिक उपयोग हो सके और अधिक उपयोगी तथा झ्ाव- 
श्यक योजनाएँ सबसे पहिले पूरी को जा सके | 

५. अन्तराष्ट्रीय लेन-देन का इस प्रकार प्रवन्ध करना कि युद्धकालीन 


अखाधारण परिस्थिति शीघ्र हो समाप्त हो जाय और समी देश एक दूसरे की 
सहायता से उन्नत हो जाएं । 


चर 
विश्व बक ओर भारत २४६ 


अन्तर्राष्ट्रीय बेंक का प्रधान उद्देश्य सदस्य-देशों की श्रार्थिक उन्नति 
करना है | इसके लिए बेंक एक देश के प्‌ जीपतियो को दूसरें देशों में पी 
लगाने के लिए उत्साहित करेंगा | यदि कोई सदस्य-देश इस प्रकार पनी प्राप्त 
न कर सके तो बेंक श्रपनी पंजी तथा कोष में से सदस्य देशों को राशि 
उधार देगा | 

बैक की पूंजी--वेक की अ्रधिकृत-यूजी ( 0णात।07 2८0 ८४ छाप ) 
२०.००.००.००.००० डालर है || इसमें से ६ १०,०० ००,००० डालर तो 
उन सदस्य-देशों के लिए निश्चित किए गए जो ब्रे टनवुडस सम्मेलन में सम्मि- 
लित हुए ये और जिन्होंने उसी समय बेंक का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया 
था| शेप पूँजी आगे वनने वाले सदस्यों को निश्चित कर दी गई थी। पूंजी 
में १०,००० हिस्से हैं और प्रत्येक हिस्सा १०,००० डालर के बराबर है । बैंक 
की पूजी में सदस्य देशों को हिस्से निश्चित कर दिये गये हैं जिन्हें कोटा 
( (१००४४ ) कहते हैं | कोठा इस प्रकार हैं । 


अमरीका २,४३,५०,० ०,००० डॉलर 
इंगलेण्ड १,००,००,००,००० डॉलर 
र्चन ६,००,००,००० डॉलर 
फ्रांस ४२,००,००,००० डॉलर 
भारत ४०,००,००,००० डॉलर 


अन्य देशों के कोटे भी इसी प्रकार निश्चित कर दिए गए हू जो भारत के 
कोटे से कम राशि के हैं । 

बैंक में कुल मिलाकर ४८ राष्ट्र सदस्य थे परन्तु १४ मा्चे १६५० को 
पौलेण्ड इससे अलग हो गया | इस समय ४७ राष्ट्र इसके सदस्य हैं | रूस हसका 
सदस्य नही है। ३१ मार्च १६५० तक बेक की ग्रार्थित-पूं जी ८,३३,६०,००,००० 
डॉलर के बराबर थी। प्रत्येक सदस्य-देश को अपने-अपने कोटा का 
२०% माग बैंक मे जमा करना पड़ताडे जिसमें से २५८ सोने में जमा 
करना पड़ता है तथा १८% सदस्य-देश की अपनी मुद्रा में जमा करना होता 
है | कोटे का शेष भाग उस समय लिया जाने का निश्चय है जबकि बेक को 
उसकी आवश्यकता हो । जिन सदस्यों ने ३१ दिसग्बर १६४४ को कोष की 


चर हर 
२५४० विश्व वक ओर भारत 


सदस्यता स्वीकार की थी वे ही देश इस बेंक के भी मोलिक-सदस्व माने जाते 
हैं। अन्य देश भी इसके सदस्य वन सकते हैं | जो सदस्य मुद्रा-कोप को छोड 
देते है वह इसके सदस्य भी नहीं रह सकते। जो सदस्य बेंक के प्रति अपने 
कत्त व्यो का पालन नही करते उन्हे बेंक से निकाल दिया जाता है। परल्तु 
कोई सदस्य मुद्रा-क्ोप का सदस्य न रहने पर भी ७५% मर्तों से वेंकका 
सदस्य रह सकता हे। लिखित बूचना देकर कोई भी सदस्य बेंक से अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है | 

ऋण देने फी कुछ शर्तें>वेंक सदस्य-देशो को नीचे लिखी शर्तों पर 
ऋण देता है-- 

(१) जवाकि उधार मॉगने वाले सदस्य-देश को अन्य किसी प्रकार से 
उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त न हो सके, (२) जबकि ऋण माँगने वाले सदस्य-' 
देश की सरकार उस ऋण की गारंटी करे, तथा (३) जबकि ऋण लेने वाले 
सदत्य-देश उसे उसी काम में लगाएँ जिन कामो के लिए ऋण दिया गया है | 

बैंक केवल आर्थिक पुनः संगठन तथा विकास की योजनाओं के लिए ही 
कण देता है। ऋण लेने से पहिले सदस्य-देश को ऐसी योजनाओं की एक 
सूची बेक के पास भेजनी पड़ती है। ऋण देने से पहिले वेंक इस बात की 
पूरी पूरी छानवीन कर लेता है कि ऋण लेने वाला सदस्व-देश ऋण का भुगतान 
वापिस चुका सकेगा यथा नहीं। ऋण देने से पहिले बेंक ऋण चाहने वाले 
सदस्य-देश को आ्राथिक योजनाओ्रों का मली-भाति निरीक्षण कर लेता हैँ | ईस 
काम के लिए वह केवल काग्रज़ी-कायवाही से हो सन्त॒ष्ट नहीं होता परन्‌ श्रपने 
प्रतिनिधि भेजकर उन योजनाश्रों की मज्नीभॉति जोंच-पड़ताल करा लेता है। 
ऋश देने के बाद भी बेंक समय-समय पर इस वात की जाँच करता रहता है 
कि जिस काम को ऋण दिया गया है वह उसी काम में लगाया जा रहा है या 
नहीं। श्री होर ने जो, वेंक के उपाध्यक्ष ये, अपने व्याख्यान में बतलाया था 
कि कोई भी ऋण किसी सदस्य-देश को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता 
जब तक कि (१) उस योजना की जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है, ऋण 
लेने वाले सदत्व-देश के आथिक-निर्माण में कठिन आवश्यकता ही न हो (२) 

वह योजना निश्चित समय में पूर्ण हो जाने योग्य न हो, (३) उस योजना पर 
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विशेषज्ञों की सम्मति न ले ली गई हो | श्री होर ने भारत आ्राकर इस बात को 
स्पष्ट किया कि “बेंक अधिक उपयोगी तथा श्रति आरावश्यक योजनाओं पर ही 
सबसे पहिले विचार फरता है श्रोर यह भी देखता दे कि ऋण लेने वाला सदस्य- 
देश ऋण लेकर निश्चित समय के पश्चात्‌ उसे लौठा भी सकेगा या नहीं।” 

बेंक ने २५ जून १६४६ से अपना कार्य आरम्म किया | दिसम्बर श्४८ 
तक कुल १६ देशों ने ऋण लेने के लिए आवेदन पन्न भेजे जिनमें से क्रांस को 
२५० मिलियन, नीदरलैण्डस को १६५ मिलियन डॉलर, मैक्सिको को दो ऋण 
२५ मिलियन डॉलर तथा फिलिपाइन्स को १५ मिलियन डॉलर के ऋण दिए. 
गए. | ३० अक्टूबर सन्‌ १६४६ तक बेंक ने जो ऋण दिए वह अगले प्रठठ पर 
दी हुईं तालिका से स्पष्ठ ह--- 


८ हिल 
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भारत ने नेके से अभी तक तीन ऋण लिए है जो इस प्रकार हैं--- 

१. पहिला ऋण ३,४०,००,००० डॉलर का संयुक्त राज्य तया कनाडा 
से रेलवे-एंजिन खरीदने के लिए. लिया गया था। यह ऋण १५ वर्ष की अवधि 
का है | इस पर ३: ब्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन प्रतिवर्ष भारत को देना 
है | इस ऋण का भुगतान अगस्त १६५४० से आरम्म हुआ । इस ऋण में से 
-१,७०,००,००० डॉलर की खरीद केनेडा से तथा १,००,००,००० डॉलर की 
खरीद श्रमेरिका से करना निश्चित किया गया था तथा शेप श्रावश्यकता के 
लिए रख दिया गया था | यह अण १८ अगस्त १६४६ को मिला था | 

२. दूसरा ऋण १,००,००,००० डॉलर का २६ सितम्बर १६४६ को 
कृषि विकास एवं सुघार के लिए स्वीकृत किया गया था| इसकी अवधि ७ 
वर्ष है। इस पर २१% ब्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन प्रति वर्ष लिया 
जायगा | इसका भुगतान १ जून १६५२ से आरम्म होगा । इस ऋण से भारत 
सरकार ने अमरीका से ट्रेक्टर खरीदे हईं जो बंजर भूमि को कृषि-योग्य चनाने 
में काम आ रहे हैं | 

३ तीसरा ऋण १४ अ्रप्रौल १६५४० को १८७ मिलियन डॉलर का 
दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत कोकारो बिजली-घर बनाने के लिए दिया 


चर 
विश्व बक और भारत 
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गया है | इस ऋण को अवधि २० वर्ष है। इस पर ३५ ब्याज तथा १४% 
कमीशन प्रति वर्ष दिया जायगा। इसका भुगतान १ अप्रैल १६५४ से 
आरम्भ होगा | 


इस प्रकार बेंक से भारत ने कुल मिलाकर ६,२५,००,००० डॉलर के ऋण 
लिए हैं, जिनमें से १२,००.००० डॉलर रद्द करा दिए। अब भारत को 
६,१३,००.००० डॉलर के ऋण चुकाने बाकी हैं। ये ऋण हमारी औद्योगिक एवं 
अन्य विकास की योजनाश्रों को देखते हुए वहुत कम हैं| अभी गत वर्ष बैंक के 
प्रधान मि० ब्लेक ने मारतका दौरा करके परोपित किया था कि 'भारत के साधन 
प्रचुर हैं और इनका विदोहन करने के लिए बेंक और भी ऋण दे सकेगा ।? 
इससे ज्ञात्त होता है कि बेंक में भारत के प्रति साख वनी हुई है। सरकार को 
चाहिए कि चौथे ऋण के लिए बैंक से बातचीत करके विकास की योजनाश्रों 
को प्रगति दे | 
बेंक के सामने अ्रविकसित देशो के आर्थिक विकास की वडी भारी समस्या 
है। बैंक को इन देशो की ओर काफी ध्यान देना चाहिए। यदि शीघ्र ही इन 
देशों के आशिक-विकास के लिए सही कदम नहीं उठाया गया तो वे शीघ्र ही 
समाजवादी अश्रर्थ-तन्त्र की श्रोर कुक जाएँगे | चीन के आशिक विकास के लिए 
रूस ने १५ व्याज दर पर ऋण दिया है | श्रतः वंक को भी उदार होकर ऐसे 
पिछुड़े राष्ट्री को आधिक सहायता देनी चाहिए | अब तक जो कुछ हुआ दे 
उससे तो यह स्पष्ट है कि विश्व बैंक अपने प्रकार की एक अद्भुत संस्था है जो 
संसार के अ्धिकाश राष्ट्रों को, जो युद्ध के कारण लुझ्ल हो गए हैं, सहायता देती 
है। सभी राष्ट्रों के आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के उद्देश्यों को लेकर चलने 
वाली यह पहली ही संस्था है । यह एक ऐसा साध॑न है जिसके द्वारा निठल्ली 
पजी राष्ट्रों के हित में काम लाई जा सकती है | यह एक प्रकार का ऐसा चरक्षित 
* पुल है जिसके द्वारा पजीपतियों की पंजी अन्तर्राष्ट्रीय-क्षेत्र में पहुँचती है। वेक 
राष्ट्रों के आर्थिक और राजनेतिक स्वास्थ्य को बल देने वाली संस्था है जो युद्ध 
के कारण बिगड़ गया था । वेक एक प्रकार का संघ है जिसमें अ्रनेक राष्ट्र 
सदस्य हैं और सब सदस्य मिलकर ऋण लेने वाले सदस्य का भार बोट लेते 
हैं। लाड्ड कौन्स ने इसके विषय में एक वार कहा था, “इस संस्था से होने 
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वाले लाभो को आसानी से नही ऑका जा सकता । राष्ट्रों के विकास के लिए 
इससे उन्हें साधन प्राप्त होंगे; लेनदार तथा देनदार में पारस्परिक-सह्योग 
होगा-- भुगतान -संतुलन होगा। इतने बड़े पैमाने पर संसार के प्रश्न की एक 
साथ लेकर चलने वाली संस्था थ्राज से पहले कभी स्थापित नहीं हुई |? 


बैक का भविष्य अन्तर्राट्रीय-मुद्राकोप की सफलता पर निर्भर है। वेंक 
तभी सफल हो सकता है जबकि श्रन्तरांट्रीय-मुद्राओं में पारस्परिक परिवत्य॑ता 
( (०0॥एश।।0॥0 ) हो और यह बात कोप की सफलता पर निर्भर है। 
बैंक की सफलता उसके प्रवन्ध एवं संचालकों की विशेषताओं पर भी निर्मर है, 
लेनदार देशो की राजकोषीय नीति पर भी निर्भर है एवं युद्धोत्तर-काल में सभी 
राष्ट्रों की ईमानदारी पर भी निर्भर है। प्रत्येक ऋण की जमानत व साख ऋण 
लेने वाले सदस्य-देश की भुगतान करने की इच्छा एवं शक्ति ही है | परन्तु 
यदि उधार लेने वाला ही अपनी नीयत गिरा दे तो संसार की कोई भी संस्था 
तया कितने ही राष्ट्री का कितना हीं सहयोग सफल नहीं हो सकता | 


जो कुछ भी परिस्थिति आज है उससे तो यही कहा जा सकता है कि बेंक 
विश्व के आथिक कल्याण की भावना लेकर आया है। संसार मे' उत्पादन के 
लिए साधनों की कमी नही, जन-संख्या का भ्रभाव नही और इच्छा की भी कमी 
नहीं, कमी केवल पूजी की है । परन्तु केवल पंजी भी अकेली सहायता नहीं कर 
सकती। आवश्यकता तो राष्ट्र को पारस्परिक सम्पर्क में लाने की है | बेंक का 
उद्दे रथ राष्ट्रों तथा पूँजी दोनो को समीप लाना है । श्रतः यदि राष्ट्रों ने मिलकर 


सहयोग किया तो जो वृछु आज आवश्यकता है मिलकर रहेगा--स्यायित्व 
उन्नति ए दं प्रगति । 


३७---हमारी वर्तमान सोद्रिक व्यवस्था 
म॒द्रा-मंडी के दोप 


हमारी वर्तमान मौद्विक-व्यवस्था देश के केन्द्रीय बेक--रिजव बैंक श्रॉफ 
इंडिया द्वारा प्रबन्धित होती है | देश मे तीन प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित ईँ-- 
(१) धात॒-मुद्रा, (२) पत्र-म॒द्रा, (३) साख-समुद्रा । 

धावु-म॒द्रा श्रर्थात्‌ सिक्के सरकारी टकसालों मे बनाए जाते हैं | जनता को 
धातु के बदले में सिक्के बनवाने का अ्रधिकार नहीं मिला हुआ दै--केवल 
सरकार के लेखे पर ही सिक्के बनाकर चलाए जाते हैं। छोटी-बड़ी राशि के 
अनेक प्रकार के सिक्के देश में काम श्राते हैं, जिनमें रुपया, अ्रठन्नी, चवज्नी, 
दुवन्नी, इकन्नी, श्रधज्ना और पैसा सम्मिलित हैं| द्वितीय युद्ध से पूर्र एक समय 
था जबकि रुपया, अठन्नी, चवन्नी तथा दुवन्नी चोदी की वनी होती थी, परन्तु 
अआ्राज त्तो ये सब शिलट की बनाई जाती हैं । युद्ध काल में चॉदी का अभाव होने 
के कारण ऐसा करना पड़ा था। जनवरी १६४२ से दो पैसे का सिक्का, जिसे 
अधन्ा कहते ६, बनने लगा है| पैसे तोचे के बने होते हैं। सिक्‍को का लेखा 
रिज़व बैक ऑफ इण्डिया के पास रहता है। देश मे रुपया ही प्रामाणिक-सिकाएँ 
तथा प्रम्मुख-मुद्रा माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सिक्के सहायक-सिक्‍्के 
कहे जाते हैं । 

१६३७५ में रिज़ब बेंक ऑफ इण्डिया बनने पर नोट चलाने का काम इसी 
बेंक को सौप दिया गया। अ्रव यही बेंक नोट चलाती है | इस समय हमारे 
देश में परितनीय और श्रपरिवतनीय दोनो प्रकार के नोट चलते हैं| २, ५, 
१०, १०० रुपये के नोट परिवर्तनीय-नोट हैं जिनके बदले मे रिज़व-वेक सिक्के 
देने का वचन देती है! १ रुपये के नोट श्रपरिवततनीय-नोट ई जिन्हें भारत 
सरकार का वित्त-विभाग छाप कर चलाता है। एक और दो रपये के नोट 
द्वितीय युद्धकाल में चलाए गए ये और आ्राज भी चलते हैं। एक रुपये के नोटो के 
बदले मे सरकार सिक्‍के देने का बंचन नहीं देती । प्रतिनिधि रूप कागज के 
नोट (१९७०:८४८०८४४८ 74००: )/०78ए) इसारे देश में नहीं च लते । 
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नोट चलाने के लिए अ्रत्र हमारे देश में “बेंकिंग-सिद्धान्त” का पालन 
किया जाता है जिसके अ्रनुसार देश के केन्द्रीय-वेक (रिज़र्व बेंक ऑफ इण्डिया) 
को नोट चलाने का एकाधिकार मिला हुआ है। रिज़व वेंक बनने से पहिले 
देश में “करेंसी-सिद्धान्त” का पालन किया जाता था जिसके श्रनुसार सरकार 
नोट चलाती थी । 

नोट छापकर चलाने में रिजव वेंक श्रॉफ इण्डिया “आनुपातिक-कोप 
प्रणाली” का पालन करती है। इस प्रणाली के अनुसार नोट चलाने से पहिते 
रिजव वेंक को नोटो के बदले में एक संचित-कोप रखना पड़ता है जिसमें सोना, 
सोने के सिक्के, विदेशी-सिक्‍्यूरिटीज़, रुपया तथा रुपये की सिक्यूरिटीज़ रक्‍्खी 
जाती हैं | चलाए जाने वाले नोटो के कुल मूल्य के बदले भे संचित-कीप का 
कम-से-कम ४०% भाग सोना, सोने के सिक्‍क्रे तथा विदेशी-सिक्‍्यूरिटीज़ में 
रखना पड़ता है । इसमे भी हर समय कम-से-कम ४० करोड रुपये के मूल्य 
का सोना या सोने के सिक्के रखना अ्निवाय है| संचित-कोप का शेप ६०४ 
भाग रुपया; रुपये की सिक्यूरिटीज़ या श्रन्य देशी बिलो में रक्खा जा सकता है | 
१६४६ से पहिले, जब अन्तर्राषट्रीय-मुद्रा-कोप नहीं बना था, रिज़र्व बैंक को अपने 
संचित-कोप में स्टलिंग सिक्‍यूरिटीज़ रखकर उनके वल पर नोट चलाने का 
अधिकार था। परन्तु .जद भारत श्रन्तरांट्रीय-मुद्राकोप क्रा सदस्य हो गया 
तो रिज़व बेक केवल स्टलिड् सिक्‍यूरिटीज के वल पर ही नही वरन अ्रन्तरांष्ट्रीय- 
मुद्राकोष के सब सदत्य-देशों की सिक्‍यूरिटीज़ के बल पर नोट चला सकता 
है| अ्रव हमारे देश की नोट-व्यवस्था काफी लोचदार है। चूँकि १ जनवरी 
१६४६ से रिज़र्व वेक श्रॉफ इ्डिया का राष्ट्रीवकरण हो गया है इसलिए रिज़र्व 
वेंक द्वारा नोट चलाने का उत्तरदायित्व श्रव सरकार का भी उत्तरदायित् 
बन गया है । 

संक्षेप मे भारत की वतंमान नोट-व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बाते ये हैं :--- 

(२) परिवर्तनीय औ्रौर ्रपरिवर्तनीय दोनो प्रकार के नोटों का चलन, 

(२) नोट चलाने के बेकिंग सिद्धान्त का पालन, तथा 

(३) आनुपातिक-कोपः प्रणाली के अनुसार नोटों का प्रचलन | 

इन तीनों विशेषताओं के कारण देश को नोट-व्यवस्था में लोच आ गई है। 
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साख-व्यवस्था ४ 

भारत में साख-व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं हैं जितनी अमरीका तथा यूरोप के 
श्रन्य देशो में पाई जाती है । न तो हमारे देश में बहुत सी साख-संस्थाएँ 
(बैंक आ्रादि) हैं ओर न साख-मुद्रा (चेक, बिल श्रादि) का ही अधिक चलन है । 
देश के कुछ व्यापारिक केन्द्रों में मैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर आदि 
में साख-संस्थाएँ भी हैं ओर साख-मुद्रा का भी प्रचार बढ़ गया है; परन्तु देश 
के श्रान्तरिक भागों में साख का लेन-देन व साख-मुद्रा का चलन ना के बरावर 
है | इसका कारण यह है कि हमारे देश की अधिकांश जनता श्रशिक्षित 
है--वे लोग चेकों, विलो तथा अन्य साख-सम॒द्राओं का लिखना तथा उनका 
प्रयोग करना ही नहीं जानते । दूसरे, यहाँ के लोग राशि को इकद्य करके संचित 
करने में विश्वास करते हैं | वे नतो आपस में ही उदघार लेते-देते हैं और न 
बैंकों में ही जमा करते हैं। वेंक़ों ने भी साख-व्यवस्था को उन्नत बनाने का 
अधिऋ प्रयास नही किया है। जिन वेकों ने साख के क्षेन-देन किए भी वे 
व्यापार की परिस्थिति से धोखा खाकर नष्ट हो गए | हमारे देश मे साख उन्नत 
न होने का सबसे बडा कारण यह है कि पिछले वर्षों मे हमारे देश की वेंकिंग- 
व्यवस्था वी श्रस्त-व्यस्त रही । न तो देश में कोई केन्द्रीय वेंक था जो साख- 
नियंत्रण का काम करता ओर न वेंकिंग कम्पनी कानून ही था जो बेंको पर 
अंकुश रखता | अव हमारे देश मे केन्द्रीय वैंक भी है और बेकिंग कानून भो 
वन गया है। श्रव केवल एक वात की आवश्यकता हे कि लोगों को साक्षर 
बनाकर उनको साख-मुद्रा का प्रयोग सिखाया जाय तभी देश की साख-ब्ववस्था 
उन्नत बनाई जा सकेगी | 

भारतीय मद्रा-सण्डी के दोष 

भारतीय मुद्रा-मण्डी कई भागों में विभाजित है। इन भागो मे न तो संगठन 
है झ्लौर न आपसी सहयोग ही है | इतना ही नहीं, इस मण्डी भे कुछ अद्ज तो 
ऐसे ह जिनमें पारस्परिक सहयोग तो दूर, उल्टी प्रतियोगिता है। स्वदेशी 
बैंकरों तथा व्यापारिक वेंकों में पारस्परिक प्रतियोगिता रहती है और वे स्वतन्त्र 


रूप से रुपये का लेन-देन करते हैं | इसी के साथ-साथ इम्पीरियल चेंक भी 
क०-१७ 
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अन्य व्यापारिक वेकों का प्रतियोगी है क्योकि इस बेक को कानून से कुछ 
विशेष अधिकार तथा सुविधाएं मिली हुई हैं | 

मुद्रा-मण्डी में ऋण-प्रदायक्र संस्थाओं का अ्रमाव है। पाश्चात्य देशों की; 
भाँति कोई भी सस्थाएँ ऐसी नहीं हैं जो विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की 
आवश्यकतानुसार राशि की पूर्ति कर सके | ऋण देने के लिए मुद्रामरडी में 
आवश्यक मात्रा में राशि भी नहीं रहती | मुद्रामण्डी में न लोच है और न 
स्थायित्व ही है | 

मण्डी के विभिन्न अगो का किसी भी प्रकार सहयोग न होने के कारण 
व्याज की दरों में बहुत उच्चावचन रहता है । कही पर व्याज-दर ऊँची होती 
तो कही वहुत नौची | इसी प्रकार किसी व्यवसाय में ऊँची होती है तो किसी 
व्यवसाय में नीची दर पर उधार मिलता है | 

मरडी मे बेकिंग सुविधाओं का भी अभाव है। देहातो में जहाँ बैंकों की 
बहुत आवश्यकता है, वेंक हैं ही नहीं । हमारे यहाँ ६२,५०० व्यक्तियों के पीछे 
एक वेंक-कार्यालय है जबकि अमेरिका मे ७००० व्यक्तियों के पीछे एक वबेक' 
कार्यालय है। " 

अन्य देशो की भाँति हमारी मुद्रा-मएडी में बिलो का बहुत ही कम उपयोग 
होता है तथ्ग बिलों की कटौती की सुविधाएँ भी नहीं हैं क्योकि रिजव बेक 


केवल उन्ही बिल्लो की कटौती करता है जो मान्य हों तथा उसके द्वारा निर्धारित 
शर्तों के अनुसार हो | ह ् 








) ग्रामीण बेंकिंग जाँच कमेटो रिपोर्ट--प्र० सं० २४ * 


इ८---अन्तरोष्ट्रीय प्रांगण में हमारा रुपया 


( एक नवीन परिवर्तन ) 


खन्तर्राष्ट्रीय मीद्विक क्षेत्र मे हमारा रूपया सदैव से इंगलेण्ड की मुठ -- 
स्टर्लिंग के साथ बेंघा हुआ रहा । भारत के शासक-अग्रेंजो ने देश में राज- 
नेतिक आधिपत्य तो जमाया ही साथ ही साथ देश की मुद्रा-व्यवध्था को इस 
प्रकार संचालित किया कि हम मोद्विक क्षेत्र म भी उनका मुह देखते रहे। 
जैसे शोर जब वे चाहते तेसे ओर तभी हमारे रुपये की विनिमय-दर में फेर- 
बदल कर दिया करते थे । हमारे रुपये का भाग्य विदेशी मुद्रा के साथ बेंघा 
हुआ था। जब-जब उस मुठ्रा में कोई फेर-बदल होती तो उसका पाप हमारी 
मुद्रा को भी भोगना पडता था ओर इस प्रकार हमारे व्यापार पर भी प्रभाव 
पडता था। यही कारण था कि १६२० के पश्चात भारत के अनेक व्यापारी 
दिवालिया वन गए। १६२४ में भी हिल्यन यग कमीशन ने रुपये का भाग्य 
स्टिंग के साथ बॉधना निश्चित किया था। १६३१ में इगलेण्ड में स्वण॒- 
प्रमाप टूट जाने पर हमारे रुपये को स्वरणं-हीन स्टर्लिक्न के साथ बँधना पड़ा | 
१६३५ मे रिज़व बेंक श्रोंफ इण्डिया बन जाने पर भी इस परिस्थिति में कोई 
फेर-बदल नही हुई वरन्‌ रिज़र्व चेंक को कानून के अनुसार रुपये के वदले मे 
स्टलिंग की खरीद-वेच करने का दायित्व और दे दिया गया। उस समय 
रुपये की विनिमय-दर १ शि० ६ पेंस थी शरीर रिज्ञब बेंक १ शि० ६ ३६ 
पेस प्रति रुपये की दर से स्टलिंग खरीदता तथा १ शि० एझइ पंस प्रति रुपया 
की दर से स्टर्लिंग वेचा करता था। समय-समय पर अनेक वार रुपये के 
स्टरलिंग के साथ गठबन्धन पर वाद-विवाद होते रहे श्लोर पक्च तथा विपक्ष में 
: तरह-तरह की युक्तियों दी जाती थी परन्तु कोई परिणाम न निकला | और भी, 
रिज़व बेंक ऐक्ट की धारा ३३ के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई कि स्टर्लिंग 
सिक्‍्यूरिटियो के बल पर भारत मे नोट चलाए जा सकते हैं। इसी व्यवस्था का 
तो यह दुष्परिणाम था कि गत युद्धकाल में भारत की विदेशी सरकार रिज़र्व 
बैंक के कोप मे स्टर्लिंग सिक्‍यूरिटियों के ढेर लगाती रही और देश में नोट 
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छाप कर चलाती रही जिससे हमारे देश में मुद्रा-स्फीति हुई, बस्ठुओं के भाव 
ग्राकाश तक जा लगे श्रौर देशवासियों को वस्तुश्रो के श्रभाव में नारकीय- 
यातनाओश्रों का सामना करना पडा | 

परन्तु श्रव परिस्थिति विलकुल भिन्न है। युद्ध के पश्चात्‌ श्रन्तर्सष्ट्रीय 
मुद्रा-कोप बनने से और भारत सरकार द्वारा उसकी सदस्यता स्वीकार लेने से 
हमारा रुपया श्रन्तर्राष्ट्रीय मोड़िक-च्ेत्र मे श्रव किसी भी देश की मुद्रा-विशेष के 
साथ बेंधा हुआ नहीं है। १२ दिसम्बर १६४६ को भारत सरकार ने अन्त- 
राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप की सदस्यता स्वीकार की श्रोर उसी दिन से हमारा रुपया 
खतंत्र हो गया । कोप के विधान के अ्रनुसार रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सोने 
तथा श्रमरीकन-डॉलरो में व्यक्त करके कोप में निश्चित कर दिया गया । एंक 
रुपया ० २६८६० १ ग्राम सोने के बराबर घोषित किया गया । दूसरे शब्दों में 
१ अ्मरीकन डॉलर ३३०८५२ रुपयों के बराबर निश्चित किया गया । हसी 
प्रकार कोप के सभी सदस्य-देशों ले श्रपनी-अ्पनी मुद्राओ्रों का मूल्य सोने तथा 
अमरीकन शॉलरो भें व्यक्त करके कोप के श्रधिक्रारियो के पास भेज दिया ।' 
इस प्रकार ससार के अधिकाश-देशों, जो कोप के सदस्य है, की मुद्राएँ एक 
प्रकार से सोने से सम्बन्धित हो गई” और उनका पारस्परिक विनिमय श्रनुपात 
भी सोने के माध्यम द्वारा निकाला जाने लगा | भारत सरकार ने अपने रुपये 
का जो स्वणु-मूल्य रक्‍्खा वही इंगलैस्ड की सरकार ने १ शि० ६ ४० का 
रक्खा | इस प्रकार सोने के माध्यम को रख कर श्राज भी १ रुपया १ शि० ६ पें० 
के समान है । मारत सरकार यदि चाहती तो उस समय अपने रुपये के स्वर्ण- 
मूल्य में परिवर्तन कर सकती थी और आज भी वह कोष के नियमानुसार उसमे 
परिवर्तन कर सकती है | परन्त सरकार ने अपने देश के आन्तरिक श्रौर 
वैदेशिक व्यापार के हित मे रुपये के स्वरणु-मृल्य में परिवर्तन न करना ही उचित 
समझता | 

रुपये का स्वण-मूल्य निश्चित करने से हमारा रुपया, श्रन्य मुद्राश्रों की 
भोंति पूण-रूपेण 'स्वतन्त्र! है। परन्तु 'स्वतन्त्रः शब्द का यह अ्र्थ नहीं कि 
कोई भी व्यक्ति स्वेच्छानुसार किसी भी समय कितनी भी माज्ना मे और किसी भी 
विदेशी-मुद्र। में रुपये को बदलवा सके । 'सख्तन्त्र” शब्द का श्रर्थ तो यह दै कि 
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आरत सरकार अपने देश के हितों को सामने रखकर रुपये की प्रिनिमय दर से 
परिवर्तन कर सकती है | ऐसा करते समय उसे, कोप को छोड़ अन्य किसी बाह्य 
सरकार से आशा या अनुमति लेने की आवश्यकता नही है । १६४८ से पहिल्ते 
तो रुपये की विनिमय-दर में परिवर्तन करने के लिए इंगलेण्ड की सरकार से 
आज्ञा लेना श्रावश्यक था ओर स्टलिड्ग मे परिवतंन होने के साथ साथ हमारे 
रुपये मे भी स्वतः ही परिवर्तन हो जाते थे | आज यह बात नहीं है | यदि श्राज 
स्टरलिद्न के मूल्य मे कोई घटा-बढी हो या की जाय तो उसका झुपये पर भी 
प्रभाव पड़े यह आवश्यक नही है । 

कुछ लोग समभते होगे कि चूंकि श्रव भी १ रुपया १शि० ६ पे० के 
बराबर है तो रुपया स्टलिड्भर पर श्राश्रित होगा, यह बात नहीं हैं । इसका 
कारण तो यह है कि हमने १ रुपये का जो स्वर्य-मूल्य दिया है वही इंगलेण्ड 
की सरकार ने १ शि० ६ पें० का दिया दै इसलिए १ रुपया १ शि० ६ पेस के 
वरातर है| दूसरे, हमारा अधिकाश व्यापार इंगलेस्ड तथा स्टरलिब्ड प्रदेशीय 
देशों के साथ होने के कारण हमने अदल-बदल तथा भुगतान सम्बन्धी 
सुविधा श्रों की दृष्टि से श्रपने 'रुपये का मूल्य शि० पेस में व्यक्त करने की प्रथा वना 
रक्‍्खी है अन्यथा हमारे ऊपर इगलैण्ड का या स्टर्लिद्न का पहिले की भांति 
कोई दवाव या जोर-जबरदस्ती नही है | हम जब भी चाहें तभी रुपये का मूल्य 
स्टर्लिड्न में व्यक्त करना बन्द कर सकते है । मुद्रा-कोष की सदस्यता के साथ 


हमारा स्टर्लिं् से नाता हूट गया है। यह नाता हृट जाने के कारण अब रिजवे- 
बैक श्रॉफ इंश्डिया ऐक्ट की धाराश्रों में भी परिवर्तन कर दिए गए. हैं। एक्ट 


की धाराएँ ४० और ४१ को रद्द करके एक नई व्यवस्था की गई है कि रिजब वेंक 
पहिले की माँति अ्रव केवल स्टर्लिंग ही नहीं वरन्‌ मुद्रा-कोष के सभी सदस्य- 
देशो की मुद्राओ का क्रय-विक्रय कर सकता दे परन्तु यह क्रय-विक्रय २ लाख 
ः रुपये से कम मूल्य की मुद्राओं का नहीं हो सकता | मुद्राओं का क्र--विक्रम केचल 
अधिकृत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकता है ओर अधिक्षत-व्यक्ति वे ही 
होते है जिन्हें सरकार १६४७ के विदेशी-विनिमय कानून के अनुसार ऐसा करने 
के लिए अधिकार देती है। इसी प्रकार ऐक्ट की घारा ३३ में भी परिवतन 
करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि बैंक मुद्रा-कोष के सभी सदस्य देशों की 
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सिक्‍यूरिटीयों के बल पर नोट छापकर चला सकती है। पहिले की भाँति श्रव 
केवल स्टर्लिंग-सिक्‍्यूरिटियों के बल पर ही महीं कोप के समी सदस्यों वी 
सिक्‍यूरिटियों के बल पर नोट छापे जा सकते हैं। ऐक्ट की धारा १७ में भी 
स्टिंग के स्थान पर विदेशी-सिक्‍यूरिटियों या विदेशी-विनिमय शब्दों का' 
प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार रिज़र्व बेंक एक्ट में फेर-बदल करके 
ह_मारे रुपये की स्वतन्त्रता वेधानिक बना दी गई है। स्टर्क्षिण में रुपये का 
विनिमय-मूल्य यद्यपि आज भी १ शि० ६ पेस है लेकिन हमारी श्रार्थिक एव 
भौद्विक परिस्थिति के अनुसार इसमे परिवर्तन करने का अ्रधिकार हमारी 
सरकार को है । 

१६४६ में स्टलिन्न तथा अन्य मुद्राओरं के साथ साथ हमारे रुपये का 
जो अवमूल्यन किया गया उससे कुछ लोगों को अभी यह संदेह बाकी है कि 
हमारा रुपया स्तन नहीं वरन्‌ स्ट्लिंग पर ही श्राश्रित बना हुआ है | परत 
ऐसा समझना उमका भ्रम है। जैसा कि रुपये का अवमूल्यन शीर्षक लेख में ' 
बताया गया है, हमारी सरकार ने स्टर्लिद्न की देखा-देखी या इंगलैंड के दबाव, 
में आकर रुपये का डॉलर-मूल्य कम नहीं किया था | बरन्‌ वह तो स्वृतस्व-सर- 
कार का अ्रपने स्वृतन्त्र-रपये के लिए देश के हित में एक स्वतन्त्र-कदम था| 
इंगलेंएड ने डॉलर-संकट को टालने के लिए स्टर्सिंग का श्रवमूल्यन किया था _ 
तो हमने भी अपने सामने आए हुए. डॉलर-संकट को दूर करने तथा अपने 
वैदेशिक व्यापार को बढाकर विदेशों मुद्रा कमाने के लिए रुपये का अवमूल्यन 
किया | यदि हमारी सरकार यह उचित समभत्ती कि रुपये का अवमूल्यन नहीं 
करना चाहिए तो अवमूल्यन करने के लिए उसे कोई बाध्य नही कर सकता 
था। पाकिस्तान ने अवमूल्यन नहीं किया तो क्या किसी ने उसे ग्रवमूल्यन 
करने के लिए वाध्य किया ? श्रवमूल्यन करते समय वित्त-मंत्री ने स्पष्ट कहा था 
कि रुपये का श्रवमूल्यन किसी भी शक्ति के दवाव के कारण नहीं वरन्‌ देश । 
के बैदेशिक व्यापार की बृद्धि के लिए किया जा रहा है। 

अब कुछ दिनों से फिर पुनमू'ल्यन की लहर दौड़ने लगी है | लोगों का 
अमान है कि स्टर्लिज्ञ की दर में फिर फेर-बदल की जायगी। यदि ऐसा 
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हुआ तो भारत सरकार भी रुपये के साथ वही बन्दर-नीति बरते यह आवश्यक 
नही है। हो सकता दे स्टर्णिज्ञ के पुनमू ल्यन पर भारत-सरकार भो वैसा ही 
करे | परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि रुपये का रुवर्लिल्न के साथ गठबन्धन 
हे वरन्‌ उसका अर्थ यह समझना चाहिए, कि देश के हिंत में सरकार रुपये की 
दर में परिवर्तन करने को तैयार है। यदि स्टिंग के पुनमू ल्‍्यन पर सरकार 
उचित न समझे तो रुपये की दर में कोई परिवतन नहीं करना चाहिए । परल्तु 
इसका निर्णाय सरकार देश के प्रमुख व्यापारियो, उद्योगियो तथा अन्य विशेषशों 
से ताल-मेल रखकर ही कर सकती है। राजनेतिक-स्वतन्त्रता के साथ-साथ 
मौद्रिक स्वतन्त्रता भी हमारे पास है--हम जैसा चाहें उसका उपयोग करें | 
यदि हमने इस ओर स्व॒तन्त्र डण उठाये तो शअ्रवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
प्रागण में हमारी मुद्रा का सम्मान बहुत बढ़ जायगा। 
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३६---हमारा वदेशि 
३ हसारा वदांशक व्यापार 
समस्याएँ और सम्भावनाएँ 


गत महायुद्ध से उत्मन्न हुई परिस्थितियों के कारण संसार के सन्मुख 
विभिन्न ग्राथिक समस्याएँ उपस्थित हुई”, जिनके परिणामस्वरूप संसार का 
पिछुला आर्थिक संगठन बदल सा गया | अमरीका, कनाडा श्रादि कुछ देश 
ने अ्रधिक वैभव और समृद्धि प्राप्त की | उनकी श्रार्थिक स्थिति और भी बलवरत। 
आर विकरासमयी बनी । व्रिटेन तथा यूरोप के देश महायुद्ध की विध्यंसात्मक 
क्रियाओं के प्रतिफल तथा उपनिवेशों के समाप्त होने से श्राथिक संकट का 
सामना करने लगे। उनके श्रार्थिक दॉँचे ने क्ञीणवा ही प्रास न की, उसमें 
विश्ुलता भी श्राई । उनके अतिरिक्त भारत श्रादि श्रन्य एशियाई देश है 
जो स्वतन्त्रता प्राप्त कर अ्रपनी ओपनिवेशिक अ्रथ॑-व्यवस्था को राष्ट्रीय श्र 
व्यवस्था का रूप देने में संलग्न है | इस प्रकार महायुद्ध के पश्चात संसार कें/ 
तीन मित्र भाग विविध श्रार्थिक ढाँचों को लेकर आगे बढ़े। यद्यपि सबका लक्ष्य 
राष्ट्रीय श्राथिक संगठन था, फिर भी उन्होने भिन्न समस्याओं को हल करने के 
लिए परिस्थितियों के अनुकूल साधनों को अपनाया | ससार के वहुभाग की 
श्रार्थिक स्थिति को डॉवाडोल देख श्रमरीका इस तथ्य पर पहुँचा कि संसार के 
लघुभाग की समृद्धि बहुभाग का संकट मिठाये बिना अधिक समय'तक टिकी 
नही रह सकती। अ्रतणव उसने यूरोप के युद्ध से विष्वस्त देशों के श्रार्थिक 
ढाचि के बिखरे हुए. श्रवयवो को पुनः संगठित करने में सहयोग दिया | उसके 
सहयोग के कारण यूरोप के देशों ने अ्रपनी श्रथ॑-व्यवस्था का पुनस्संस्थापर्न 
श्रति शीघ्र किया । उत्पादन बढ़ने लगा और ञ्राज कुछ वस्तुओं का उत्तादन 
संसार की श्रावश्यकता से भी श्रधिक है। यह सहयोग श्रब भारत श्रादि श्रत्य॑ 
एशियाई देशो को भी प्राप्त होने लगा हे | जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है 
वह इस सहयोग द्वारा कृपि और उद्योग का विशेष ज्ञान आप्त कर उनके 
उत्पादनों में वृद्धि अवश्य ही करेगा। इससे अन्न के आयात में कमी और 
निममित वस्तुओं के निर्यात मे इद्धि की श्राशा की जा सकती है | 


४4४४ ९३४३ द जे 
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, .. ब्रिटेन आदि अन्य देश अमरीका के सहयोग पर ही निर्मर न रहे । उन्होंने 
घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा युद्ध के अनन्तर खोई हुई मंडियों को फिर प्राप्त 
करने के लिए राज्यकर ( फिसकल ) तथा चलन ( मोनेटरी ) दोनो ही साधनों 
को अपनाया | थआ्आायात न्यूनतम आवश्यकताशों के अनुसार नियमित किया 
गया और निर्यात को हर प्रकार से बढ़ाबा दिया गया किन्तु, युद्ध-काल में 
मुद्रास्फीति और वस्तु त्था सेवाओ की अलम्यता के कारण उपभोक्ताओं की 
संचित माँग विस्फुटित हो उठी और फलस्वरूप, श्रायात में भी वृद्धि, होने 
लगी | इससे ल्ेखा-संतुलन की कठिनाई उपस्थित हुई। इसे दूर करने के 
लिए. सभी व्यापारिक घाटेवाले देशो ने कुछ कारवाह्िियों कीं, जिसमें महत्वपूर्स 
स्थान विनिमय ओर परिमाणात्मक निन्धनों का है | ये दो निबंन्धन अ्रमरीका 
आदि देशो में भी बरते जा रहे हैं। भारत आदि कई देशों ने मुद्रा का श्रव- 
मूल्यन किया | इससे लेखा-संतुलन की कठिनाई कुछ समय के लिए दूर श्रवश्य 
हो गई परन्तु विदेशी माल की एक़ इकाई के लिए उन्हें एक तिहाई माल 
अधिक देना पड़ा। संसार के प्रायः सभी देशो ने युद्ध से पूर्व कुछ देशों में 
बरती जानेवाली द्विदेशिक ब्यापार-प्रणाली को श्रपनाया । इस प्रणाली के 
अन्तगत कोई भी दो देश पारस्परिक समझौता करते हैं और श्रपनी श्रावश्य- 
कता के अनुसार थआआायात-निर्यात के 'कोटा? निश्चित करते हैं। कहा जाता हैं 
कि इस प्रकार के नियमित व्यापार से लेखा-स॑तुलन में सरलता होती हे | भारत 
का व्यापार अभी स्वतन्त्र नही है। भारत सरकार श्रपनी नीति बदलने में देर 
नहीं करती और द्विदेशिक सममौतो को ध्यान में रखते हुए लायसन्स देती है । 
इस सूद्रम वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि आज संसार का व्यापार राज- 
नेतिक और आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल नियमित ओर नियंत्रित है । 
संसार की आम समस्याओं के अतिरिक्त भारत के सामने कुछ विशेष 


समस्याएँ भी शआ्राई' जिनके कारण उसके व्यापार के ढॉचे में वड़ा अन्तर श्राया | 
युद्धकाल में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में कमी होने से घरेलू उद्योगों को 
चढ़ावा मिला | भारतीय उद्योगपतियों ने समय से लाम उठाया और उद्योगों 
के विकास के साथ नये उद्योगों को भी स्थापित किया । युद्ध के पश्चात्‌ भारत से 
उपभोक्ता वस्तुएँ भी निर्यात होने लगीं। १६४६ के आयात-निर्यात्त के देशनांकों 


कि, 
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से ज्ञात होता है कि आयात का देशनांक २४४ और निर्यात का २६० था 
( १६ ३८-१०० )। दुःख दे कि राजनीतिक परिस्थिति ने साथ न दिया और 
व्यापार की गति गिरने लगी | देश-विभाजित होते ही भारत के श्राथिक संगठन 
में ऐसे परिवतन आये जिनका व्यापार पर गहरा प्रभाव पढ़ा । यह भारत के 
व्यापार का एक महत्वपूर्ण श्रध्याय है जिसमें उसके आयात-निर्यात की नई 
कहानी आरम्भ होती है । उसे पट्सन, रुई और अ्रन्न के लिए विदेशों पर 
आधित होना पडता है | यह सत्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए विक्रट प्रयास कर रहा है और पटसन तथा रूई के उत्पादन को काफी 
अधिक बढ़ा लिया है। अन्न का प्रश्न ही उसकी श्रार्थिक स्थिति की एक 
विचित्र पहेली बना हुआ्रा है। निम्न तालिका भारत के बढ़ते हुए व्यापार को 
बताती है :-- 


मूल्य का देशनांक 


शआ्रायात निर्यात 
साल खाद्यवस्तु कच्चा निर्मित कुल खाद्यवस्तु कच्चा निर्मित कुल 
ब तम्बाकू माल माल व तम्बाकू माल माल 


शष्४ह ०७ ६०४ ८६ ६६ू ११० १०२ ६७ १०१ 
श६४५०. १०४ शश३ ६६ १०३ १२७ शश्षध १०३ ११० 
शैेध्श्रे! शहर शपा७ २० १२७ शरण शष्षण १६४ १४७ 


मात्रा का देशनांक 
श्श्डेधशा १०० शश्ड रर३१ एैृहटु७एू १२१७ ६७ ८ (६०२ 
१६५० , छरे रैशर ७६ ८ठघ १०६ 2१०३ ११२ ११५ 
शहपशते शरे६ह शण्पए ६€&० १०५ ११५ शरण शश्ह रर१ 
उपयु क्त तालिका भारत के श्रायात-नियांत के मूल्य तथा उसकी प्रमात्रा 
के पिछुते तीन सालों में घटाव-बढ़ाव को प्रदर्शित करती है। साथ ही वह 
हमारे व्यापार के ढाँचे पर मी प्रकाश डालती है । घटाव-बढ़ाव का एक मात्र 
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कारण देश की मोग ओर प्रदाय शक्ति ही नही है, इस सम्बन्ध में संसार की 
प्रदाय स्थिति, वस्तुओं का मूल्य तथा राजनैतिक वातावरण--ये समी बाते ध्यान 
देने योग्य हैं । 

किसी भी देश का'अआ्रायात ओर निर्यात उसके श्रार्थिक ढाँचे पर निर्मर है । 
भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने से उसे न पिछड़ा हुआ देश 
ही कहा जा सकता है और न उसका नाम उन्नतिशील देशों की सूची में ही 
शआ्राता है । उसने उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आत्म-निर्मरता प्राप्त करली 
है और झच वह बडी मशीनों तथा कलों के लिए कारखाने स्थापित कर रहा 
है | इस श्रौद्योगिक उन्नति के कारण उसके व्यापार के ढाँचे में भी परिवततन 
आया । उसके निर्यात की चूची से कुछ मदे शओ्रोकल हो चुकी हैं और शअ्रनेक 
की प्रमात्रा में कमी ञआ गई हे । निम्न-तालिका निर्यात की स्थिति प्रस्तुत 
करती है :-- 

कुछ वस्तुओं का निर्यात ( मासिक औसत ) 


( प्रसात्ना ) 
वस्तु १६४६ १६४० १६४१ 
झ्ई ( ०० ०टन) ड रे र्प 
» सूती कपड़ा (करोड़ गज) ३६ ६'३ ८६ 
बोरी (नं० करोड़) ३७ २६ ३३ 
हयसेन (करोड़ गज) १०४ ६२ &६*० 
मगफली (० ०० टन) हे प्प ४ 
अलसी १ है व हे डे 
खाल ५; २ १ श्र 
लोहा १2 प्‌ र्‌ हद 
मैगनोज. ? 8. व ' १ ३० 
अमरक (टन) १६५४० १३प० रृभ्प9 
चाय ?! श्प्रेप्ड १४७३२ १५१७६ 


लाख ?! १७५० २४४० २००० 
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इन वस्तुओं के अतिरिक्त सिलाई की मशीनें, काँच का सामान, चीनी, खेती 
के औजार, बिजली का सामान, ऊनी कपड़ा, दरो, रसायन आदि कई निर्मित 
वस्तुएँ विदेशों को मेजी जाती हैं । 


थों तो छोटा बड़ा विविध प्रकार का सामान आयात किया जाता है, मुख्य 
उपभोक्ता वस्त॒एँ निम्न तालिका में दर्शित की गई हैं :-- 


कुछ चरतुओं का आयात्त ( मासिक औसत ) 


( प्रमात्रा ) * 
यस्तु १६४६ १६५० १६५१% 
कागज (टन) ६६५०० प४घ० ६५५० 
रुई कपड़ा (०००गज) १७ १७ १३ 
सूती कपड़ा (००० गज). ७६१३ पूछ ७६७ 
सूत (००० पौंड) १६७५ र्ध्टर १०६ 
मिट्टी का तेल (००० गेलन)१६०२० श्प्भ्ष्य श्द७२६ 
पेट्रील १४०२१ १६१४४ १७७१६ 
खाद (० ०० टन) १७ ० ११ 
अन्न २१३ श्रेर श्श्८ 


. देश के आयात की सूची यही पर समाप्त नहीं हो जाती । भारत की वतंमान 
विकासमय ओशद्योगिक नीति पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि कुछ उपयुक्त 
मर्दे शीघ्र ही इस सूची से ओमकल हो जायेंगी | किन्तु देश के प्राकृतिक साधनों 
पर ध्यान देने से यह छिपा न रह सकेगा कि तालिका मे कुछ ऐसी मर्दे हैं 
जिनका आयात भविष्य में बढ़ेगा | इनके श्रतिरिक्त मारत मशीन और उपभोक्ता 
वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चा माल भी आयात करता है। 


इनमें से कुछ वस्तुओं के आयात का ज्ञान निम्न आऑकड़ों से किया जा 
सकता है :--- 


| 
न 
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(करोड़ रुपये) 

अप्रेल-नवम्बर 
वस्तु १६४६ १६५० श्हच्१ 
मशीनों को वैलटिग..... “८ ०*७ १३ 
रसायन -«« ६*३ पड १२१५ 
लोह भाण्ड »- ५४१ ११ डर 
बिजली के यंत्र ... १०२ छ्ष्८ ६ ड४ 
मशीन श्रादि "० ७५४३ प७६ श्७्द्‌ 
फेरस धातु 323. हद ११७ १३घ 
नान-फरस धातु .« १३० श्ह्८ श्श््पू 
दवाइयों . दर ज़्न्ह्‌ १०२ 
लारी, ट्रक आदि न । डर २१ १७ 
मोदरें .. २३ २१ २७ 


इस प्रकार पिछुले कुछ वर्षो सेभारत के आयात-नि्यांत का ढोंचा बदल रहा 
है | भारत अब केवल कच्चे माल का प्रदायक न रह कर उसे चोर बाज़ार के 
भाव पर भी खरीद कर स्वयं श्रायात करता है श्रोर उपभोक्ता आदि वस्तुओं 
को तय्यार कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद विदेशों को भी भेजता है । 
चन-बर्धीय योजना पर ध्यान देने से यह विदित होता है कि अ्रगल्ते पॉच वर्षो 
में भारत के व्यापार का ढॉचा ञ्राज के सहृश्य मिश्रित न रह कर स्पष्ट रूप 
ग्रहण करने लगेगा | मारत के आयात की सूची से रेल के इंजन, कई प्रकार 
की मशीनें, मोटर, रसायन तथा श्रन्य निर्मित माल की प्रमात्रा नहीं के बराबर 
रह जायगी | साथ ही भारत रूई तथा पटठसन में भी आत्म-निर्भर बन जायगा | 
उसकी निर्यात सूची मे मशीन, रसायन तथा शअ्रन्य निर्मित माल की संख्या 
और प्रकार प्रमात्रा दोनो में इद्धि होगी । यह छघब तमो सम्भव है जब भारत 
में राजनैतिक शांति बनी रद्दे श्रौर सरकार तथा उद्योगपत्ति एक दूसरे के सहयोग 
द्वारा पंच-बर्षीय योजना को सफल बनायें और देश के उद्योगीकरण को इहद्‌ 


श्रौर विशाल रूप दें | हे 


४०--राष्ट्रीय आय 


हमारी प्रति-व्यक्ति आय का एक अध्ययन 


किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश के औद्योगिक और आर्थिक 
विकास की द्योत्तक होती है। प्रगतिशील राष्ट्रों की वार्षिक श्राय उत्तादन 
बाहुल्य के कारण स्वतः ही श्रधिक होती है तथा उद्योग-धन्धों की दृष्टि से 
पिछड़े हुए राष्ट्रों की उत्पादन-शक्ति कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय भी 
कम होती है। आधुनिक श्रथशास्त्र के सिद्धातों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 
समूचे उत्पादन की ही द्योतक नही, राष्ट्रीय आय के वितरण पर भी यथेष्ट प्रकाश 
डालती है| प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्र की सम्पत्ति के वित्तरर से घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है। राष्ट्र के श्रार्थिक जीवन के उतार-चढ़ाव प्रति व्यक्ति आय द्वारा जाने 
जते हैं। आशिक आयोजन की दृष्टि से आ्थिक जीवन के इन परिवतनों को जानने 
के लिए राष्ट्रीय श्राय का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है | राष्ट्रीय आय के 
आंकड़ों द्वारा समाज के रहन-सहन के स्तर का पता लगाया जा सकता है 
आर यह ज्ञात किया जा सकता है कि राष्ट्र के विभिन्न वर्ग उन्नति पर हैं 
अथवा अवनति की ओर जा रहे हैं | हमारे देश में, जहाँ के निवासियों का रहन- 
सहन निम्नतर है, जहाँ के लोगों का स्वास्थ बहुत गिरा हुआ है, जहाँ लोगों 
को पोषक आषह्र तो क्‍या पेट भर भोजन भी प्राप्त नही, इस वात की कठिन 
आवश्यकता है कि राष्ट्रीय श्राय की वास्तविक स्थिति जानी जाय | ऐसी स्थिति 
में यदि सरकार राष्ट्रीय आय का सही-सही ज्ञान प्राप्त कर सके तो उसे देश की 
आथिक विपमता को दूर करने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाने में काफी 
योग मिल सकता है और तभी वह लोगों की कर-क्मता का वास्तविक शान 
प्राप्ठ करके क्षमता के आधार पर कर-प्रयाली का श्रायोजन कर सकती है। 
गत वर्षो में इमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की वास्तविक त्यिति जानने के अनेक 
प्रयत्न होते रहे हैं | सबसे पहला प्रयत्न १८६७-७० में किया गया था जब 
डा० दादामाई नोरोजी ने राष्ट्रीय आय सम्बन्धी ऑकड़े प्राप्त किए थे | इसके 
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पश्चात्‌ समय-समय पर श्रनेक प्रयत्न होते रहे । समय-समय पर प्रति व्यक्ति 
आय के जो आंकड़े प्राप्त किए गए, वे इस प्रकार हैं;--- 


वर्ष आँकड़े प्राप्त करनेवाले व्यक्ति या प्रति-व्यक्ति आय 
संस्था का नाम ( रुपयों में ) 
१८६७-७० दादाभाई नौरोजी २० 
श्प्दर लाड क्रोमर २७ 
श्य६ १ हू ० ए० होने श्द 
श्प्ध्प डिग्बी श्ज्न८ 
श्य६६-१६०० डिग्वी श्स्८ 
१६०० करन ३० 
२६०३ सर शआर० गिफिन ३० 
१६११-१२ डा० बालहृष्णुन्‌ श्र 
१६११ ई० ए० होन धर 
२६१३-१४ वादिया और जोशो ४४-प८ 
१६००-१४ शाह और खंभाता श्प 
१६२१-२२ शाह और खंभाता ६७ 
श्ध्र५्‌ वकील और मुरजन छ्ड 
१६३१ फिण्डले शिराज़ ६३ 
१६३१-३२ डा० राव ध््प्‌ 
ग्रामीण भर 
नागरिक श्६द 
२६३७-श८८ सर जेम्स ग्रिग प्र्छू्‌ 
१६३८-१६ कॉमस? साप्ताहिक के एक 
लेख द्वारा १८-१२-१६४३ ६६ 
ग्रामीण डु७छ 
नागरिक २०० 
१६४२-४३ कॉमस? के एक लेख द्वारा श्ध्र 


५ ग्रामीण ४ ६१ 


र्७र राष्ट्रीय आय 


वर्ष. आँकड़े प्राप्त करने वाले व्यक्ति या. प्रति-व्यक्ति आय 


संस्था का नाम ( रुपयों में ) 

नागरिक ध्द३्‌ 

१६४३-४४ दिल्‍ली के एक साप्ताहिक 
इंस्टर्न इकॉर्नों मिस्य १३६ 
१६४४-४५ है] श्३६ 
१६४४-४६ ३०355 १३७ 
१६४६-४७ 4) ५्४्रे 
१६४७-४८ 99 १६० 
१६४८-४६ श्षष 


उक्त ऑॉकड़ों से शात होता है कि समय-समय पर विभिन्न विशेषशों द्वारा 
लिए, गए श्रंको मे काफी श्रन्तर श्रोर विपमता है | इसका एक कारण यह है 
कि समय-समय प२ मूल्य-स्तरो में, जिनके आधार पर ये अंक ज्ञात किए गए थे, 
काफी श्रन्तर रहता था | दूसरी बात यह रही कि किसी विशेषज्ञ ने श्रपनी ज्ञॉच- 
पड़ताल का क्षेत्र छोटा रकखा और किसी ने बहुत विस्तृत--किसी ने समूचे 
भारत के अंक प्राप्त किए तो किसी ने किसी स्थान-विशेष फे | इससे श्रकड़ों 
में श्रन्तर रहा | एक वात और है। इन श्रॉकड़ों को निकालने में अन्वेषकों ने 
पत्तपात से भी काम लिया | जो श्रन्वेपफ यह दिखाना चाहते थे कि अ्रंगरेजी 
राज्य में देश की श्रारथिक उन्नति हुई दे, वे ऊँचे ओकड़े निकालते रहे श्रोर 
जो झन्वेपक इसके विपरीत सिद्ध करना चाहते ये, उन्होंने भ्रति व्यक्ति श्राय 
के नीचे श्रॉकड़े निकालने की चेष्टा की। इसके अतिरिक्त हमारे देश.की 
अक-व्यवस्था मी बहुत दोप-पूर्ण रही है। अंक प्राप्त करने की सरल और 
वैज्ञानिक पद्धति का श्रभाव होने के कारण प्राप्त किए गए अंकों को बिलकुल 
विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो कुछ आॉकड़े इस समय प्राप्त 
हैं उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारत की उत्तादन-शक्ति श्रौर 
इस पर आश्रित राष्ट्रीय आय बहुत कम है। देशवासियों का निम्नतर जीवन- 
स्वर इस बात का एक प्रमाण है । श्रन्य देशो की तुलना म॑ तो हमारी राष्ट्रोय 
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श्राय बहुत ही कम है। प्रो० कोलिन कज्ञाक ने विभिन्न देशो को राष्ट्रीय श्राय 
की तुलना करने के लिए “अन्तर्राष्ट्रीय इकाई? के आधार पर प्रति व्यक्ति आ्राय 
के तुलनात्मक ऑकड़े दिए, थे जो इस प्रकार हैं :-- 


देश अन्तर्राष्ट्रीय इकाई 
अमरीका ह श्श८१ 
इंगलेए्ड १०६६ 
आस्ट्रेलिया हि ६८० 
फ्रांस ह्पपड 
जापान श्प्रे 
मारत २०० 


हो सकता है कि प्रो० क्लाक के ये श्रॉकड़े नितान्त सत्य न हों परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि अन्य पाश्चात्य देशों की श्रपेज्ञा भारत में प्रति व्यक्ति श्राय 
बहुत नीची है । ह 
युद्ध का प्रभाव 


युद्ध के कारण देश में उद्योग-धंधों को जो प्रोत्साइन मिला और उसके 
फलस्वरूप लोगों के रोजगारों में जो वढोत्तरी हुईं उससे सामान्यतः यह 
धारणा बन गई है कि देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। परन्तु विशेषज्ञों 
ने १६३६ से १६४५ तक के जो ओकड़े इकठे किए हैं उनसे यह धारणा 
बिलकुल गलत सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध मे दिल्‍ली के साप्ताहिक ईस्टर्न 
इकॉनॉमिस्ट” के शोध विमाग ने कुछ ओऑकड़े संकलित किए है । उनसे ज्ञात 
होता है कि १६३६ से प्रति व्यक्ति आ्राय ६७ रुपये थी परन्तु यह घट कर 
१६४५-४६ में ६३ रुपये रह गई । उक्त पत्र से लिए गए. आकड़ो से यह बात 
श्र भी अधिक स्पष्ट होती है-- 


१६३६-४० ४०-४१ ४१-४२ ४२-४३ ४रे-४४ ४४-४४ ४५-४६ 
१. प्रति-व्यक्ति ६७ ७०. छए४५ श्र ए्रें८ शश६ह १२७ 


आय (रुपयो में) 
कृ०्-शे८ 
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२, निर्वाह-व्यय (बंबई) १०० १०४ ११७ १६० २२७ २१६ २१७ 
( ग्राधार १६३६७०१०० ) 


निवहि-व्यय ६७ ६७ ६६ ७० पि४. पड द्ष्रे 
ब॒बई से सम्बन्धित 
प्रतिव्यक्ति आय 
इस तालिका में बंबई के निर्वाह व्यय को ही प्राधार माना गया है क्योंकि 
देहातों के सम्बन्ध मे जीवन-व्यय के श्रॉकड़े उपलब्ध हैं ही नहीं और यदि 
उपलब्ध भी हों तो उनसे सही निष्कर्ष नहीं निकल सकत]। देहात में 
लगभग सात करोड ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उत्तादित कृषि-पदार्थों पर 
कोई अधिकार नही है। वे केवल खेतिहर-मजदूर हैं। उन्हें कृषि-पदार्थों की 
मूल्य-वृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं हुश्रा हे । इस विपय में बुडहेड अ्रकाल 
कमीशन का मत देना आवश्यक है । कमीशन का मत है कि साधारण कृषकों 
को मूल्य इृद्धि से कोई भी विशेष लाभ नही मिला हे--कुछ इद्धि हुईं है-- 
परन्तु इसके साथ-साथ कृपक ने लगान, किराया और ऋण चुकाने के लिए अपने 
उत्पादन का बहुत कम भाग बाजार मे बेचा है ( अतः उन्हें मूल्य-इृद्धि से कोई 
अधिक लाभ नही मिला है )। कर्माशन के इस मत पर यह भाना जा सकता 
है कि देहातो मे प्रति व्यक्ति आय में कोई हास नही तो कोई बद्धि भी नहीं हुई है | 
प्रति मनुष्य श्राय के हास के कारण जानने की उत्कंठा होना स्वाभाविक 
है क्योकि राष्ट्र के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के सारे आयोजन इसी पर 
निर्भर करते हैं | केवल जमनी, जापान श्रौर इटली को छोड़कर संसार के समी 
देश युद्ध-पूर्व के बराबर ओद्योगिक उत्पादन करने लगे हैं और हमारा देश 
आगे बढ़ने की जगह पीछे ही हटता रहा है | श्रमरीका मे तो युद्ध पूव स्तर 
से ७० प्रतिशत और श्रधिक उत्पादन होने लगा है | निस्सन्‍्देह यातायात की 
कठिनाई, कारखानो की युद्धकालीन फूट और ओ्रौद्योगिक इड्तालें हमारी उन्नति 
में बाधक हुई' उनके कारण समय-समय उत्पादन कार्य रुका है परन्तु ये सब 
बातें तो कुछ न कुछ अ्रंशों मे प्रत्येक देश में हुई हैं । हमारें देश में कल पुर्जो 
की यदि कमी थी तो साथ ही अन्य देशों में युद्ध के कारण, जो नाश हुश्रा 


नर 
बढ 
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उससे हमारा देश वंचित रहा | अन्य देशों की तरह हमारा देश मी औद्योगिक 
उत्पादन में वृद्धि कर सकता था । देश का विभाजन और तत्जनित कठिनाइयॉ 
नेस्सन्देह एक मुख्य कारण हैं परन्तु विभाजन के पूव के श्रॉकडो से स्पष्ट है कि 
युद्धकाल में भी प्रति-मनुष्य आय में कोई विशेष वृद्धि नहों हुईं। इससे सिद्ध 
होता है कि हास के कारण राजनैतिक न होकर आर्थिक ई। हमारे देश के श्रार्थिक 
हॉचे का वर्तमान सगठन ही हमारी आर्थिक समस्याओ्रों का मुख्य कारण है। देश 
के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं | इन साधनों का औद्योगिक उपयोग 
करने के लिए, देश मेपर्याप्त जनशक्ति है | यदि कोई कमी है तो केवल आधिक 
संगठन की दे । जव तक यह जन-शक्ति प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं 
करती तब तक अ्रधिकतम उत्त्पादन सम्भव नहीं। श्रमिक पूर्ण उत्साह और 
कुशलत्ता से तभी काय करेगा जब उसे यह विश्वास हो कि उसे अपने भ्रम का 
प्रतिफल श्रवश्य मिल जायगा। दुर्भाग्य से देश में अभी ऐसी कोई युक्ति नहीं 
निकाली गई जिस्से श्रमिक वर्ग में इस प्रकार का विश्वास तथा संतोप उलन्न 
होता । इस प्रकार के विश्वास का अभाव श्रौद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव 
डाल रहा है | यह तथ्य निन्‍न ऑकड़ो से स्पष्ट हैः-- 


भारत में ओयद्योगिक उत्पादन 


वस्तु १६४५-४६ ४६-४७ प्रतिशत हाथ 

सूती कपडा (दस 

लाख गजो में) ४६४१ से८६ २ १७ 
सूत (दस लाख 

पोडो में) प्रत्प४ ४७० श्र 
इस्पात्‌ (निर्मित 

ट्न १०००) , १रे३े८फ ११६० २१ 
इस्पात (कच्चा 

टन १०००) १रह६६ श्श््६ प्र 
कोयला (टन १०००) २६५४३ श्द्श्श्८ १३ 


सीमेंट (टन १०००) २१४५६ २०१६ ६ 
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कस्ठु १६७५-४६ ४६-४७ प्रतिशत हास 
शक्कर (हंडरवेट 


१०००) १०२३० ८६६५६ श्र 
श्रमिक वर्ग के असहयोग का हमें दूसरा सवत हडतालों की संख्या तथ. 
उसके फल स्वरूप नष्ट हुए दिनों में मिलता है :-- 


हड़तालें 

वर्ष हडतालों की संख्या काम करने के नष्ट हुए दिन 
१६ ३े६ ड०्द्‌ ४६६३ 

१६४० इस्सर ७७७ 

+६४३ छ्श्द्‌ २२४० 

१६४४ घ्प़््द २४७ 

१६४० ८२० ४०प४ 

श्८४डप १६२६ १२७०० ४ 
१६४७ र्श्६६ श्प८८० 


श्रमिक वगग में जव तक सनन्‍्तोष और विश्वास उत्पन्न नहीं होता ओर जब 
तक उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो 
सकती | कृषि पदार्थों के उत्तादन में भी तमी वृद्धि होगी जब कृषि संगठन में 
झामूल परिवर्तन किए जाएं। कृपि प्रणाली को ऐसी व्यवस्था हो जिससे 
प्राकृतिक पदार्थों का पूर्ण उपयोग किया जा सके | अन्य देश उत्पादन बढ़ाने 
में जुटे हुए हैं । हमें भी राष्ट्रीय श्ाय में दृद्धि करनी चाहिए। सबसे पहिले 
उसका ह्ास रोकना होगा और फिर उसमें इंद्धि की जायगी । मारत सरकार ने 
गत वर्ष राष्ट्री-आय-समिति जेठाई थी। इस समिति ने पर्तमान स्थिति का 
अ्रध्ययन करके राष्ट्रीय आव बढ़ाने के सुझाव दिए हई | यहाँ समिति की रिपोर्ट 
पर तके करना वांछुनीव नहीं हैं | यशों केवल कुछ सुझावों की श्रोर संकेत 
करना श्रावश्यक है जिससे राष्ट्रीय आय में वढ़ोत्तरो से सके | 


भारत की प्रति मनुष्य आय में जो हाप आरम्भ हो गया उसे रोकने के 
लिये निम्न कार्य आवश्यक है :-- 
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मुद्रास्फीति वर्तमान श्रार्थिक सकट का मुख्य कारण है। जबतक इस पर 
नियन्त्रण नहीं होगा मूल्यस्तर को ऊँचे उठने से नही रोका जा सकता | श्रतः 
सरकार को जनता की अतिरिक्त क्रशशक्ति सरप्लस पर्चेजिग पावर? को कम 
करने के प्रयत्न करने चाहिये तथा साथ ही पत्न-मुद्रा की राशि भी निश्चित 
कर देनी चाहिये | 

केवल मुद्रा सम्बन्धी सुधारों से ही समस्या नही सुलक सकती | राजस्वनीति 
में भी निश्चित परिवतंन करने होगे । गत दस वर्षों से केन्द्रय आय-व्ययक 
( बजट ) में घाटा चला ञ्रा रहा है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय श्राय-ब्ययको को 
सन्त॒लित करने की श्रत्वन्त ग्रावश्यकता है | 

मुद्रा तथा राजस्व सम्बन्धी सुधारों के अतिरिक्त उत्पादन बृद्धि का 
सुसगठित तथा हृढ प्रोग्राम कार्यान्वित करना चाहिये | जब तक देश में उपभोग्य 
वस्तुओं की कमी हे कितने ही प्रयत्न किए जाए, प्रति मनुष्य वास्तविक आय 
मे वृद्धि नही हो सकती | उत्पादन ब्ृद्धि के हेतु प्रत्येक उद्योग मे एक ऐसा 
संगठन स्थापित किया जाय जो मिल मालिकों और मजदूरों के नित्य के झगड़े * 
निपठा सके | कुछ बड़े-बड़े उद्योग-घधो के प्रबन्ध मे श्रमिकों को भी शामिल 
किया जाय; विशेषकर राष्ट्रीय उद्योग घंधो में । प्रत्येक उद्योग-धधो में विशेषज्ञों 
श्रौर कलाकुशल व्यक्तियो की एक समिति होनी चाहिए जो उस उद्योग की 
उत्पादन ब्ैद्धि की योजनाएँ बनाती रहे तथा उन योजनाश्रो को कार्यान्वित करने 
में मार्गदर्शन कराती रहे | विदेशों से पजीगत माल मेंगाने की एक योजना 
तैयार करनी चाहिए त्तथा यह जोच करनी चाहिए कि अमेरिका और इगलेण्ड 
को छोड़ कर हम छोटे देशों जैसे रवीडन, स्विट्ज़रलैण्ड, जापान, जमनी, 
चेकोस्लोच्हा किया इत्यादि से कौन-कौन सी मशीन, कल-पुर्ज मेंगवा सकते हैं | 

उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ हमें वितरण की वत्त मान विपमताओ को दृर 
करना है तथा बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का इस प्रकार से वितरण करना होगा जिससे 
उद्योग, व्यक्ति, स्थान किसी भी दृष्टि से विषमता उत्पन्न न हो। १६४७-४८ 
में कुल राष्ट्रीय आय का ५६२ प्रतिशत भाग क्ृपि इत्यादि द्वारा उत्पन्न किया 
जाता था तथा २१९३ प्रतिशत उद्योग धंधों द्वारा | इस अ्रुसन्तुलित अवस्था 
का श्रन्त तभी हो सकता है जब कृषि पर से जनसंख्या का भार दूर किया जाय 
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और गांवों में छोटे उद्योग-धंधो को प्रोत्साहन दिया जाय | इसी प्रकार शहर 
और गाँव के मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय में बड़ी विषमता है | बम्बई के 
साप्ताहिक कॉम? ने श्रनुमान लगाया है कि १६४७-४८ में शहर के मजदूर 
की औसत आय ४४३ 5० थी श्र गाँव में काम करने वाले मजदूर की केवल 
१७१ ८० थी । इस प्रकार की विपमताएँ जब तक हमारे श्रार्थिक जीवन में 
उपस्थित हैं तव तक प्रतिशत मनुष्य आय भे कोई विशेष वृद्धि संभव नहीं है। 
शहर और गोंव के बीच के वर्तमान असंतुलन को केवल ग्रामीण श्रौद्योगीकरण 
के द्वारा ही दूर किया जा सकता है ओर तभी वितरण की समस्या को मूलतः 
छुलमाया जा सकता है | 
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देश के कोने-कोने में एक लद्दर सी व्याप्त है कि शीघ्रातिशीघ्र भारत का 
आद्योगीकरण हो । छोटे नागरिक से लेकर चोटी के नेता तक, समाज-सुधारक 
से लेकर राजनीतिश तक, कल्लाकार से लेकर अ्रथशार्री तक उत्पादन बढ़ाओ? 
के नारे बुलन्द कर रहे हैं। परन्तु औद्योगिक विकास सम्बन्धी वृहद्‌ योजनाश्रों 
को कार्यान्वित करने में हम पूंजी की समस्या को लेकर श्रटक जाते हैं | पूंजी 
के मुख्य खोत दो हैं--[१)अश्रान्तरिक अथवा भारतीय पूंजी, (२) बाह्य अ्रथवा 
विदेशी पूंजी । यद्यवि प्रथम महायुद्ध काल से भारतीय ओ्रोद्योगिक क्षेत्र मे 
आन्तरिक पूंजी आती रही फिर भी हमारे मुख्य धंधो में विदेशी पूंजी का ही 
विशिष्ट स्थान रहा है | यदि देखा जाय तो विदेशी पूंजी के इतिहास से हमारे 
देश का गत डेढ सौ वर्ष का इतिहास वंधा हुआ है। विदेशी शासकों 
( अंगरेजों ) ने भारत को केवल राजनेतिक दृष्टि से ही परतन्त्र नही बनाया 
वरन्‌ उन्होंने इसे शआ्रार्थिक शोषण का क्षेत्र बनाए रक्खा | प्रारम्भ में लगमग 
७० वर्षों तक भारत से कच्चा माल हंगलेण्ड के कारखानो के लिए खींचा 
गया ओर पक्का माल भारत के वाज़ारों में लाकर वेचा गया | इस दुहरे शोपण 
के क्रम में विदेशी पूजी का पूरा हाथ था और सरकार का उसे पूर्ण प्रोत्साहन 
ओर संरक्षण मिला हुआ था । धीरे-धीरे भारत मे ही विदेशी पूंजी के आधार 
पर नए उद्योग-धंघे श्रारम्भ किए. गए। देश की पूंजी को “अपर्यातः तथा 
'संकुचित? कह कर भविष्य में भी अनन्त काल तक देश का शोषण करने की 
भावना से विदेशी पंजी का देश में विनियोग किया जाता रहा] विशाल 
कारखाने, निर्माणियों, वेंक, बीमा कम्पनियों श्रादि संस्थाएं विदेशी प्‌ जी से 
स्थापित की जाती रही। रेल, कोयले, चाय, कहवा, रबड़, कपास, पटठसन 
इत्यादि उद्योगो में विदेशी पुंजी श्रतुल मात्रा में लगाई गई। इन उद्योगो के 
द्वारा करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष औ्रौद्योगिक लाभ के रूप में इद्धलेण्ड और अन्य देशों 
को जाता रहा | यही नही, विदेशी पूजी द्वारा सगठित तथा विदेशी सरकार 
द्वारा सरक्षित उद्योगों के कारण राष्ट्रीय उद्योगो के विकास में काफी बाधा 
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आई | अठुल पजी, उत्तम संगठन तथा सरकारी सरक्षण के कारण वे सदा ही 
शक्तिशाली रहे और स्थानीय उद्योगो से प्रतियोगिता करते रहे | इस विषय में. 
आरम्भ से ही भारतीयो का विरोध रहा श्रौर राष्ट्रीयका की श्राग फु कते ही यह 
विरोधी भावना ओर भी प्रवल होती गई। १६२१-२२ में इस अरएन को सर- 
कारी तौर से 'फिसक्‍ल कमीशन” को सॉप दिया गया । १६२५ में फिर विदेशी 
पी के प्रति नीति-निर्धारण के लिए. सरकार ने एक विदेशी पुजी समिति स्था- 
पित की | इस समिति के मारतीय सदस्यों ने श्रपनी सम्मति प्रकट की कि भार- 
तीय उद्योग-बंधों का विकास विदेशी प॑जी की अपेक्षा भारतीय प जी के द्वारा ही 
किया जाय | भारत को विदेशी पजी के इतने क्टु अनुभव रहे कि देश में पर्ज 
की कमी होते हुए भी सलाहकार-योजना बोर्ड ने अपनों रिपोट में 
लिखा या “श्रौद्योगीकरण के लिए देश में ही पी प्रात्त हो सकेगी श्रौर 
उद्योग-धंघो के संचालन के लिए विदेशी पूँजी की प्रत्यक्ष रूप में 
आवश्यकता नहीं होगी | नित्सन्‍्देह श्रौद्योगिक कुशल कारीगरों की ओर पूँ जी- 
गत माल की आवश्यकता होगी परन्तु उपयुक्त कार्यो' के अतिरिक्त विदेशी 
पूंजी को स्थन नहीं होना चाहिए क्योकि विदेशी पू जी के एक वार जम जाने 
पर उसे उखाडना कठिन हो जाता हे।”' इन ऐतिहासिक कारणों के श्रतिरिक्त 
विदेशी पूजी के विरुद्ध कुछ सैद्धान्तिक वारण भी रहे है | 

हमारे देश में विदेशी पूंजी एक भारी संख्या में लगी हुई है । १६३० 
में 'इकॉ्नोंमिस्टों नामक पत्र ने अनुमान लगाया था कि भारत में अंगरेजी-पूं जी 
का मूल्य ७०० करोड़ पौरढ था । १६३३ मे ब्रिटिश एसोसियिटेड चेम्बर श्रॉफ 
कॉमसे ने भारत में श्रगरेजी पूंजी १००० करोड़ पौरढ आँकी थी जो इंगलेरड 
की विदेशों मे विनियोगित पूंजी का लगभग एक-चौथाई था | श्री वी० आर० 
शेनाय महोदय के श्रनुसार मार्च १६४५ में भारत-स्थित विदेशी पूंजी २२७५ 
मिलियन पौरड के लगभग थी जो किचित अतिशयोक्ति से मुक्त नही है क्योंकि 
इस अनुमान में विदेशी हाथों से भारतीय हाथों में स्थानान्तरित होने वाले 
च्यापारों का लेखा नहीं लगाया गया था। हम जानते हैं कि सन्‌ १६३६ से 


न्‍नन«-»भान्‍«ग-म मनन 


* ऐडवाइज़री प्लानिंग बोर्ड की रिपोट--१६४७ प्र० सं० १७-१८ 
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भारत स्थित विविध उद्योगों का भारतीयक्रण होना आरस्म हो गया था और 
जैसे-जैसे युद्ध तीत्रातितीत्र होता गया वैसे-बैसे उसकी गति में भी प्रगति आती 
गई यहाँ तक कि सता हस्तान्तरित होने के साथ ही विदेशियों ने अपने को 
भारतीय उद्योग क्षेत्र से मुक्त करना चाहा और उन्होंने उनको श्रौने-पौने मावों 
पर विक्रय भी कर दिया। वम्बई के कपास मिल, कलकत्ते तथा निकट्वर्ती 
प्रदेश की जूट मिले भारतीयों के हाथो मे आगई | परन्तु यह कहना 'सर्वथा न्याय 
संगत है कि देश में विदेशी पूंजी काफी बड़े परिमार में विद्यमान है | यद्यपि 
अब भारतीय पूंजी उत्तरोत्तर निडर होती जा रही है तो भी बेंक, जनयान, रेल, 
बीमा, चाय, कहवा, खान इत्यादि उद्योगों मे विदेशी पूंजी का प्राधान्य एवं 
वोलवाला है । 

विदेशी प्रेजी भारत में निम्न भिन्न-भिन्न सपो में आई है ओर 
विद्यमान है :--- 

(अर) विदेशियों ने भारत के व्यापार तथा उद्योग प्रमंडलों के हिस्से 
खरीद रखे हैं या ऋण-पत्र ले लिये हैं जिनके अनुसार हिस्सों पर लाभाश शोर 
ऋआण-पत्नों पर वृद्धि देश से चाहर जाती रहती है। इतना ही नहीं विदेशी 
हिस्सेदारो के हिस्से इतनी अधिक संख्या में हैं कि उनकी अ्रधिकता के कारण 
प्रमंडलों का नियंत्रण तथा प्रबन्ध भी लगमग विदेशियों के हाथ मे आ गया है । 
जैसे “टाटा आयरन एड स्टील कम्पनी? में अधिकांश हिस्से विदेशियों ऊे ही हैं । 


(ब) विदेशी घनपतियों ने भारत निवाश्यों को अल्प-कालीन तथा 
दीर्घ-आालीन ऋण दे रखे हई जिसके द्वारा विदेशी पू"जी मारत में था गई है । 
भारतनिवासियों ने इसी घन राशि से उद्योग चला रखे हैं और विदेशी पूँ जी 
पर बृद्धि विदेशों को चली जा रही है । 

“८ (स) विदेशियों ने अपनी पूजी से हमारे देश मे या तो अ्रचल सम्पत्ति 
खरीद ली है और या अपने ही स्वामित्व में या भारतीयों की सामेदारी में 
व्यापार और उद्योग धंघे चला रखे हैं जिनका पूर्णा प्रबन्ध, संचालन तथा 
मियंत्रण० विदेशियों के ही हाथ में है, जैसे कोयले की खानें, चाय के बाग । 
“ब्रिटिश इश्डिया कारपोरेशन? भी विदेशी पूंजी का ही उद्योग समृह है । 
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विदेशी सरकारोे ने भारत सरकार को भी कुछ धन राशि उधार दे रखी 
है जिससे विदेशी पेजी ने हमारे देश में स्थान पा लिया हैं । 


बतंमान अन्तर्राष्ट्रीय दल-बन्दी और पिछुले इतिहास के क्ट्ठ अनुभवों के । 
बावजूद भी देश को श्रव विदेशी पजी को आवश्यकता है। उत्तादन की 
कमो, वढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्यान्न के वितरण में असामाजिक तरीकों का 
उपयोग इत्यादि के कारण खाद्य सामग्री एवं पूंजीगत मात्र दोनों के लिए 
हमारी विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। देश को स्वावलग्बी तथा 
वलिष्ठ बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की श्रावश्यकता है, जिसके जिए कृषि 
के बन्‍्त्रीकरण? और देश के ओऔद्योगीकरण” को योजनाएँ देश के सामने 
विशाल रूप लेकर खडो हुई है | इस काम के लिए. देश को कितनी पूंजी की 
आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि पेजी सम्बन्धी 
आवश्यकता निश्चित योजनाश्रों, उनको कार्या]न्वित करने की गति तथा 
बतमान और भविष्य में होने वाली देश की श्राथिक क्षमता इत्यादि पर नि्मर 
करती है | ये सभी बातें अनिश्चित हैं | अतः कोई निश्चित अनुमान नहें 
लगाया जा सकता + फिर भी योजना कमीशन ने अपनी 'पंचवर्षीय योजना के 
लिए १७६३ करोड़ रुपये की श्रावश्यकता का अनुमान लगाया है। इतनी 
बड़ी राशि एक साथ ही हमारे देश में उपलब्ध महीं हो सकती । इसके लिए 
तो हमें विदेशों पर आश्रित रहना ही होगा। दूसरे, युद्धकालीन ओर युद्धीत्तर 
कालीन श्रार्थिक परित्यितियों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि देश में पूजी-निर्माण 
की गति समन्‍्तोषजनक नहीं है । किसी भी देश के मध्य वर्ग के द्वारा ही सब से 
अधिक पजी निर्मित होती है परन्तु बढ़ते हुए मूल्यस्तर और ऊँचे निर्वाह-व्यय के 
कारण मध्य वर्ग संचय तो क्या करता, निर्वाह-व्यय चलाता रहा है, यही उसके 
लिए श्रेय की बात है। युद्धकाल में जो कुछ संचय हुआ वह असाधारण ५ 
आययिक स्थिति के कारण ही हो पाया है। वास्तव में सावारण अर्थ-व्यवस्था 
में उस प्रकार का संचय सम्भव ही नहीं है | कृषक वर्ग ने या तो अपना कर्ज 
जुकाया है या जो कुछ भी वह बचा सका, उसे सोने चोंदी के जेवरों के रूप मे 
परिवर्तित कर दिया है | जहाँ तक धनी वर्ग का सम्बन्ध है, उसके बारे मे अनेक 
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सन्दिग्ध बातें हैं| जिन्होंने ईमानदारी से ऋमाया और हिसाब रखा, उनके 
लाभ का बहुत बड़ा अश आय-कर या व्यवसाव-कर के रूप में निकल गया। 
अतः उनके संचय की दर अ्रधिक नही रही | जिन्होंने अ्रसामाजिक रीतियों से 
घन कमाया वे अपने सचित धन को दवाकर वेठे है जिसकी राशि डॉ० पद्दधामि 
सोतारमैय्या ने लभभग १०० करोड़ रुपये के बताई थी | यह दवाया हुआ धन 
खुले श्राम बाजार में नही आ सकता | उक्त कारणों से पूंजी-चाजार की श्राज 
ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी ऋश-पत्र भी अ्रधिक्त नहीं खरीदे जाते और 


अनेक प्रान्तीय सरकार पजी जुटाने में अपने को श्रसमर्थ पा रही हैं । 


कुछ समय के लिए यदि यह मान भी ले कि पू जी की श्रावश्यकता हमारे 
देश में ही पूरी हो जायगी तो भी मशीन, कल-पुजों और कलाविदो और 
वैज्ञानिकों का आवश्यकता देश में पूरी नहीं हो सकती | हमारे देश मे मशीन 
ओर कल-पुज्ञे बनाने के उद्योग नहीं के बराबर हैं | श्रनेक कारणों से अब तक 
उपमोग्य पदार्थों" से सम्बन्धित उद्योग-धथे ही आगे बढ़ पाये हैं । बुनियादी 
उद्योग-घंधों की अब तक नित्तान्त अवहेलना की गई है | फलतः मारत मशीन 
ओर कल-पुज़ों के लिए आज मी और कम से कम आगामी पॉच वर्षो 
तक विदेशों पर निर्भर रहेगा। उदाहरण के लिए सिचाई के साधन, जल- 
विद्युत्‌ उत्पन्न करने की मशीनें, ऋत्रिम खाद्य बनाने के यंत्र, ट्रेक्टर, सड़क कूटने 
के रोलर, यातायात सम्बन्धी इंजिन, मशीनें ओर कल-पुर्ज इत्यादि विदेश से 
ही मेंगाने पढ़ते हैं। केवल मशीन आर कलपुर्जे मेंगाने से हो हमारी आव- 
श्यकता पूरी नहीं हो जायगी | हमारे यहाँ औद्योगिक ओर वैज्ञानिक शिक्षा की 
कमी के कारण कुशल प्रव॑धकों एवं श्रमिकों की बहुत कमी है, विशेषज्ञ तो 
वास्तव में नाममात्र को ही हैं। लगमग चार वर्ष पूर्व भारत सरकार ने श्री फोर्ड, 
वेकन, डेविस अमतीकी विशेषशों द्वारा औद्योगिक शिक्षा का पर्यवेक्षण कराया 
| था। इन विशेषज्ञों के निम्न निष्कर्ष थे :-- 

(१) भारत मे इंजीनियरों और कुशल श्रौद्योगिक प्रवन्धकों की नितान्त 
कमी है| उद्योग-धन्धो के प्रारम्मिकर आयोजन से लेकर साधारण कियाओं तक 
के लिए कुशल कलाविदो की आवश्यकता है । 
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(२) कुशल श्रमिकों के अभाव के कारण प्रमिकों को कार्यक्षमता श्रोर 
काम करने की गति अन्य देंशों की तुलना में बहुत ही कम है। 


(३) यन्त्र, बिजली से सम्बन्धित तथा अन्य प्रकार के कल्पुर्जों की कमी 
और कलाकोशल सत्रधी शिक्षण सस्थाश्रों की कमी देश के श्रोद्योगीकरण के 
मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई है । 


देश के श्रौद्योगीकरण में तीन प्रकार के व्यक्तियो की आवश्यकता होगी :-- 
विशेषज, प्रबंधक श्रोर कुशल श्रमिक | प्रत्येक अवस्था में हमें पहले दो प्रकार 
के व्यक्तियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना होगः। तीसरे प्रकार के व्यक्तियों के 
लिए भी हमें कुछ अ्रशों मे विदेशों सं सहायता लेनी होगी। केवल कुशल 
भ्रमिक्रों को ट्रेनिंग देने के लिए ही हमे कितने प्रयत्न करने को श्रावश्यकता 
है, यह टेकनीकल सलाहकार समिति की रिपोट से स्पष्ट है। रिपोर्ट के अनुसार 
प्रारम्म में प्रति बर्ष १६,००० कुशल श्रमिकों की श्रावश्यकता होगी जिनके 
लिये लगभग ३२,००० स्थानों ( सीट्स ) का प्रवन्ध करना होगा। 

खाद्य सामग्री के लिए. विदेशों पर निर्भरता, विकास योजनाओ्रों के लिए 
पूंजी की श्रावश्यकता तथा मशीन ओर कलपुर्जो और कलाविदों बी कमी फे 
कारण भारत को विदेशी पू जी की सहायता लेनी ही होगी । यह श्रावश्यकता 
ग्राथिक इतिहास की दृष्टि से कोई अस्वाभाविक नहीं है। भारत, फ्रांस, इठली 
तथा दक्तिणी श्रमरीका के ओद्योगिक विकास खासकर रेल यातायात के विकास 
के इतिहास से स्पष्ट है कि किसी भी देश को जब पूंजीगत माल की जरूरत 
होती है तो उसे इस प्रकार के माल भेजने वाले देश से उद्धार ग्रहण करना 
होता है| इस प्रकार पूंजी तथा प्‌ जीगत माल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं | 
#/प्‌श०७ धार +ए0 ॥ए9९8 ० फुठा5 छा शा 80005 खाते 
ण  ट्[जञीशि घि005 उद्ा6 ल0लीए ष्यरबल्त हटा प्रा 
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स्पष्ट है कि यदि हमे ओऔद्योगीकरण करना है तो हमे विदेशों से मशीन और 
कलपुर्जे भगाने होगे और यदि मशीन, कलपुजे मेंगाने हैं तो विदेशी पूंजी का 
सहारा लेना होगा | 


भारत सरकार को नवीन नीति” 


विदेशी पूंजी सम्बन्धी सरकार की नीति की घोषणा करते समय पं० नेहरू 
ने कहा कि अभी तक देश की राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हम विदेशी 
पूजी के नियन्त्रण और नियमन पर जोर देते आरा रहे हैं । परन्तु श्रव देश की. 
परिस्थिति बदल चुकी है | श्रतः विठेशी पूंजी का देश के हित में लाभकारी 
उपयोग ही श्रव नियमन का उद्देश्य होना चाश्यि | १० नेहरू ने स्वीकार 
क्रिया कि विदेशी पूंजी की केवल इसीलिए श्रावश्यकता नहीं है कि देश मे पूं जी 
संचय कम हे रहा है, परन्ठ इसके अतिरिक्त हमे विदेशों से मशीन, कल-पुजें 
ओर औद्योगिक कलाविदों की भी आ्रावश्यकता है जो केवल विदेशी पूंजी के 
साथ ही प्राप्त हो सकते हैं। श्रतः सरकार ने विश्वास दिलाया है कि ब्रिथिश 
अथवा अन्य विदेशी पूंजी को किसी भी प्रकार वी हानि नहीं पहुँचायी 
जायगी | सरकारी नीति को हम मुख्य चार भागों में बॉट सकते है ;--- 

(१) वतंमान उद्योग-धंधो मे लगी हुई विठेशी पूंजी पर सरकार कोई 
भी ऐसी शर्त नही लगायेगी जो भारतीय उद्योगो पर लागू न हो। अर्थात्‌ 
वर्तमान विदेशी पूंजी और भारतीय पूंजी में सरकार कोई सेद भाव नहीं 
करेगी | भविष्य मे भी सरकार ऐसी नीति निर्धारित करेगी निससे पारस्परिक 
लाभ के आधार पर विदेशी पूंजी भारत मे आ सके | परन्तु इसके साथ-साथ 
प्रत्येक प्रकार की पूं जी--भारतोय श्रथवा विदेशी--को सरकार की श्रौद्योगिक 
नीति स्वीकार करनी होगी ओर उसी के श्रनुसार चलना होगा | 

(२) विदेशी पूजी देश मे लाभ कमा सकेगी औ्रौर साधारणतः विदेश 
को लाभ भेजने पर भी कोई रोक नहीं लगाई जायगी परन्तु विदेशी विनिमय की 


कठिनाइयों को ध्यान में रख कर ही इस प्रकार की सुविधा दी जा सकेगी । 


१ ६ अप्रेल १६४६ को पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित * 


रद विदेशी पूंजी का प्रश्न 


यदि किसी विदेशी पूंजी के उद्योग को सरकार हस्तान्तरित करेगी तो सरकार 
उचित हानिप्रण देंगी। . 

(३) साधारणतः उद्योग-धंधों के स्वामित्व और प्रवन्ध में भारतीय नाग- 
रिकों का मुख्य हाथ होगा ओर अ्रसाधारण अवस्था में सरकार विशेषाधिकार 
के अन्तगत राष्ट्र-हित को दृष्टि से किसी भी उद्योग को हस्तान्तरित अथवा 
नियिन्त्रत कर सकती है। यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कोई कड़ा श्रयवा 
निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि एक निश्चित काल के लिए 
विदेशी पूंजी का किसी उद्योग विशेष पर राष्ट्र-हित में स्वामित्व आवश्यक 
समभा गया तो सरकार इसके लिए आज्ञा प्रदान करेगी; प्रत्येक मामले पर 
राष्ट्र-हित की दृष्टि से ही विचार किया जायगा | यदि आवश्यक योग्यता के भार- 
तीय श्रमिक न मिलें तो विदेशी कारखाने विदेशियों को नौकरी दे सकते हैं; 
परन्तु साथ ही साथ ऐसे कार्यों के लिए इन कारखानों को कुशल भारतीय 
श्रमिक और कलाविद तैयार करने होगे । 

(४) भारतीय उद्योग-धन्धों को प्रोत्ताहन देना, भारत सरकार की निश्चित 
नीति है। परन्तु आज भी और माविष्य मे भी देश के श्रौद्योगीकरण मे ब्रिटिश 
पूंजी के लिए वहुत क्षेत्र रहेगा। 

भारत सरकार की इस नवीन नीति से विदेशी पूँजीके विषय में जो 
अनेक भ्रमात्मक सथा संदिग्ध बातें थी, वे अब दूर होती जा रही हैं श्रोर विदेशी 
पूजीपतियों मे प्रकार-प्रकार के जो भय फैले हुए ये वे श्रव समाप्त होते जा रहे 
हैं। शनेः शनेः विदेशी पूँ जी देशी पूंजी के साथ सामेदारी मे आने लगी है । 
विदेशी पूंजी देंश मे भिन्न-भिन्न प्रकार से लाई जा सकती है। या तो विदेशी स्वयं 
लावें, भारतीय विदेशों से करण ले या सरकार ही विदेशी सरकार या अ्रन्त- 
राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण ले। कैसे भी हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जिससे 
“पजी आवे परन्तु पूंजीवाद न श्रावे ।? इसके लिए ऋणों द्वारा या सामेदारी 
में विदेशी पंजी लेना हितकर होगा । परन्तु भारतीयो के द्वारा “विदेशी ऋण लेने 
के भूतकाल में बड़े दुष्परिणाम हुए हैं। अ्रधिक इद्धि-दर पर ऋण मिले हैं और 
या तो व्यक्तियों ने अपने-अपने लेखों पर ऋण लेकर उन्हेँ उत्पादन कार्य में न 
सगाकर अन्य किसी.प्रकार नष्ट,कर दिया है और यदि उत्पादन कार्य में लगाया 
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भी है तो उनके पास समुचित योजना न होने के कारण उस पूंजी का सुयोग्य 
प्रयोग न हो सका हैे। इसलिए सरकार फो ही विदेशी पूजी लाकर देश में 
वितरित करनी चाहिए। इस कार्य के लिए. सरकार को एक “शरष्ट्रीय-विनियोग 
समिति” की स्थापना करनी चाहिए। यह समिति देश भे उद्तादन वृद्धि के 
लिए. आवश्यक विदेशी प्‌ जी, विदेशी सरकार से या विदेशी जनता से उधार 
ले श्रीर फिर उसको देश की आवश्यकतानुसार देशी व्यापारियों या उद्योग- 
पतियों को उत्तादन दृद्धि के लिए बाँट दें और इस बात का निरीक्षण रखे 
कि यह राशि प्रस्ताविक कारये मे ही लगायी जा रही है या नहीं। इस योजना 
से विदेशी प्‌ जी का सद्उपयोग होगा, पू जी कम वृद्धि पर मिलेगी और उत्तादन 
पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। साथ ही साथ उसके भुगतान का भी प्रबन्ध 
रहेगा जिससे विदेशी पृ जी के डूबने की आशंका नहीं रहेगी | समिति का यह 
कर्तव्य होगा कि देश की श्रावश्यकताओो को सही-सही समझे और तभी पूंजी 
उधार ले । 

इस योजना के श्रनुसार कार्य ओर भी सरल होगा । विश्व बेंक की स्थापना 
से इस काम मे भारी सुविधाएँ आगई हैं। यह वेक सदस्य देशों की सरकारों को 
या सरकारों की गारटी पर अ्रन्य संस्थाओं को ऋण देता है। मारत सरकार ने 
इस बंक से तीन ऋण ले लिए हैं और चौथा ऋण भी मिलने वाला है। इस 
प्रकार विदेशी पूंजी शने: शनेः श्राती जा रही है। भारत विदेशी प्‌ जी से 
सर्वेथा मुक्त नही हो सकता । देश को उन्नत बनाने में विदेशी पृ जी की अनि- 
चाय आवश्यकता है। परन्तु केवल यही ध्यान रखना है कि कहीं इतिहास फिर 
न दोहरा जाय । कही विदेशी पूंजी के साथ-साथ विदेशी सत्ता न थ्रा जाय । 
पूंजी का सदूउ॒पयोग हो। विदेशी पूंजी आवे परन्तु पूं जीपति न आने पावे 
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किसी भी अविकसित देश को सदेव यह मान कर चलना पढ़ता है कि 
वहों आ्िक विक्रास के श्रनेक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हू । कच्चा माल, 
खनिज पदार्थ, विद्युत-शक्ति और श्रम श्रादि अ्रनेकानेक साधन इतनी प्रचुरता 
में उपलब्ध हैं कि कुशल साधक के अभाव भे उनका आवश्यक विदोहन नहीं 
हो पाता | यहाँ कुशल साधक का अर्थ केवल एक निपुण प्रबन्धक से ही 
नहीं है, वरन्‌ एक ऐसे प्रवन्धक से प्रयोजन है जो आवश्यक पूंजी लगाकर 
उक्त बिखरे साधनों का उपयोग कर सके, उनका विदोहन कर सके तथा देश 
को समृद्धेशाली बना सके | निष्कर्प यह है कि देश को सुखी, सम्पन्न और 
समृद्धिशाली बनाने के लिए पर्याप्त पूंजी की बहुत श्रावश्यक॑ता है। यह तो 
मतमेद हो सकता है कि पूंजी होने पर ही देश समृद्धिशाली हो सकता है या 
पूँजी केवल समृद्धिशाली देश में ही मिल सकती है। किन्तु किसी भी प्रकार का 
निश्चय कर लिया जाय, पूँजी की समस्या सदा हमारे देश में बनी रही है। 
पूंजी की समस्या का मूल आधार पजी-निर्माण की समस्या है | जब तक किसी 
वस्तु का निर्माण ही न हो तो उस वस्तु की समस्या केसे वन सकती हे | अतः 
पहिली समस्या वस्तु की नहीं वरन्‌ वस्तु-निर्माण की है--पृजी की नहीं वरन्‌ 
पूंजी-निर्माण की हे | 

पूंजी-निर्माण के लिए घन-संचय की परम व प्रमुख श्रावश्यकता होती हे । 
यदि धन-संचय ही न किया जाय तो पूंजी का निर्माण केसे हो सकता है, उसे 
उद्योग-घंधों में केसे लगाया जा सकता है | इसलिए धन-संचय कब और केसे 
सम्भव होता हैं--यह सोचना आवश्यक है। सामान्यतः वह निम्न बातों पर * 
निर्मर होता है :-- 

(१) संचय की योग्यता ( क्षमता *, 

(२) सचय को इच्छा, 

(३) संचित घन को पूंजी के रूप में उपयोग करने के साधन । 
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संचय करने की योग्यता से श्र यह है कि लोगो की आय ओर व्यय में 
कितना श्रन्तर है | यदि व्यय से श्राय अधिक है तो अवश्य ही उस अन्तर तक 
सचय करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति सम है किन्तु यदि व्यय इतना है कि 
श्राय पूरी नही पड़ती तो रुचय करने की योग्यता तो छोडिएः श्रयोग्यता घर 
करने लगती है | अतः जिस व्यक्ति की ग्राय उसके व्यय से कम है वह श्रपनी 
वर्तमान आय पर ही नही पर सचित राशि पर रहने लगता है श्रन्यथा दूसरों से 
प्राण लेकर ऋणी बन जाता है | यदि किसी व्यक्ति में संचय करने की योग्यता 
भी हो तो यह आवश्यक नही कि वह संचय कर ही लेगा । इसके लिए. उसकी 
इच्छा का बलवती होना भी आ्रावश्यक हैं । किसी व्यक्ति की धन संचय करने 
की इच्छा कई बातो" पर निर्मर करती हैं| मुख्य रूप से श्रपनि सतान व 
सम्बस्धियो के प्रति प्रेम, समाज में सम्मान पाने का भावना तथा उसकी श्लादत 
मात्र पर्याप्त इच्छा का काम करती हैं | 

धन संचय की ज्ञमता और इच्छु। दोनों होने पर भी निश्चय रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि उसका पूँजी के रूप मे परिवर्तन हो ही जायगा। यदि दिन- 
दहाड़े देश में डाके डाले जाते हो, चोरी की जाती हो तथा दिए हुए धन को 
वापस प्राप्त करने की न्यायालयों द्वारा कोई सुविधा न हो तो भला कोई धन- 
संचय करके सिर-दर्द क्‍यों मोल लेगा? यदि धन की सुरक्षा के बारे में 
सुविधाएँ भी हों तो भी यह नही समझ लेना चाहिए कि वह घन पूंजी का रूप 
ले चुका है और उन्नत कार्मों मे उसका उपयोग हो रहा है। जब तक उपयोग 
करने के साधन न हों तव तक सच्चा पूजी-विनियोग सम्भव नहीं हो सकता । 
इसके लिए बैंकों की आवश्यकता होती है तथा बड़े-बड़े उद्योगो की आवश्यकता 
होती है जहाँ संचित-धन का सदूउपयोग किया जा सके । जब घन का आद्िक 
रूप में सद्‌उपयोग होने लगता दै तब ही उसे पूंजी कहते हैं श्र यही से पूँजी- 
निर्माण की समस्या निकलती हे । 


अनेक श्र्थशास्त्री आज इस निष्कर्प पर पहुँच जुके हैं कि हमारे देश मे 
पूजी-निर्माण की गति धीमो है और पूजी आ्रवश्यकता से बहुत कम है। पूजी- 
निर्माण की गति राष्ट्र की उन्नति या अवनति पर निर्भर होती है। या यो कहिये 
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कि राष्ट्रीय आय पर निर्भर होती है । भारत जैसे प्रजातन्त्रवादी ढेंश में पी 
जब्त करने के साम्यवादी सिद्धान्तों को लागू करना तो वैसे ही सम्भव नहीं है 
इसलिए जो कुछ यहाँ की बचत है या संचय करने की क्षमता है उसी से 
पूनी-निर्माण हो सकता है । इस बारे में 'ईस्टर्ने-इकॉ्नॉमिस्ट' नामक साप्ताहिक 
पत्र ने दो वर्ष पूर्व सारे देश को विस्मय में डाल दिया था यह कहकर कि 
“वास्तव में हम बचत या पजी बना नहीं रहे हैं बल्कि समूचा राष्ट्र श्रपनी 
संचित-राशि पर ही जीवित रहने लग गया है !” यह समभने की बात है कि 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ हमारे यहाँ के बैंकों में जमा किया हुआ घन 
उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है यहां तक कि १६४८ में वेंको में जमा-राशि में 
से १२ करोड़ रुपये वापिस निकाले गए और १६४६ में निकाले जाने वाली 
राशि की मात्रा इतनी बढ़ी कि ओकड़े १०४ करोड़ रुपये तक जा पहुँचे । यही 
नहीं, बड़े-बड़े उद्योगों के श्रनेक अ्रंशों के मूल्य भी गत वर्षों में बहुत नीचे 
गिर गए । अशों के मूल्य १६४६ में शिखर पर थे तत्श्चात पूँ जी-निर्माण 
के अभाव में गिरने लगे | निम्न तालिका से इस बात की पुष्टि होती है :-- ' 


३० जून १६४६ ३० जून १६४६ 
टाटा डेफडे ३६४० ११५२ 
बम्बई डाई'ग २२७७ ६१३ 
ए.० सी० सी० २७७ श्श्ष 
विमको | ७६७ १५० 
सेण्ट्रल बंक श्ध्र्‌ छू 


इसी प्रकार देश में नव-निर्मित बड़े उद्योगो को त्वीकृत पूंजी भी उत्तरो- 
त्तर कम होने लगी। सन्‌ १६४६ में यह प्‌जो २३६ करोड़ रुपये थी किन्तु सन्‌ , 
१६४७ व सन्‌ १६४८ में यह पूजी क्रमशः १६८ करोड़ व ११७ करोड़ रुपये 
ही रह गई। सन्‌ १६४६ के श्रॉकड़े इनसे भी श्रधिक निराशाजनक हैं | 


, इन उक्त बातों और श्रॉकड़ो से साराश यह निकलता है कि राष्ट्र की 
वरतमान बचत-शक्ति बिल्कुल नहीं है और जे कुछ पहले थी भी वह बड़ी द्रुतगति ' 


न 
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के साथ न्यून होती जा रही हैं। इसके कारणों के बारे में हम थ्रागे के स्तम्भ 
से विचार करेंगे। 


वर्तेमान आवश्यकता :--वर्तमान पूंजी निर्माण के बारे में सोच लेने 
के पश्चात्‌ हमे श्रपनी आवश्यकताओं के बारे में तनिक विचार कर लेना है | 
हमारी कुल वार्षिक बचत कितनी होनी चाहिए १ यह फ्श्न वैसे तो बड़ा जटिल 
है किन्तु इसका लगभग श्रन्दाज लगा लेना अधिक कठिन नहीं | बम्बई योजना 
के अनुसार साधारण गणित के आधार पर यह घन लगभग ७०० करोड़ रुपये 
प्रतिवर्ष होना चाहिए. | दूसरा भ्री कोलिन क्लाक नामक विद्वान का रत है कि 
यह धन १००० करोड़ रुपये होना चाहिए । इस बारे मे श्रौर भी अ्रनेक मतभेद 


हैं किन्तु सब मान्य मतानुसार यह घन हस ४०० करोड़ उपये प्रति वर्ष मान 
सकते हैं । 


चैसे तो प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय के बारे मे कोई सरकारी व पुर्ण- 
तया मान्य ऑॉकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु बम्बई योजना के अनुसार यह श्राय 
६५) थो जो थ्राज के स्तर पर लगभग १८०) होती है | दूसरी थ्लीर सन्‌ १६४६ 
में ईस्टर्न इकॉनोमिस्टर (895(८४४ 300707750) के श्रनुसार शहरों मे काम 
करने वालों की वाषिंक श्राय ३८५) तथा गाँवों में काम करने वालों की वार्पिक 
आय १४८) थी । यदि हम श्८॑० वार्षिक श्राय के अनुसार भी चल्लें तो 
हमारी कुल राष्ट्रीय आय लगभग ५४५०० करोड रुपये होती है, यदि हमारी वर्त. 
मान जनसंख्या ३६ करोड़ हो | उक्त आय में से प्रत्येक व्यक्ति यदि लगमग 
१० १८ झाय बचाने लगे तब कही ४०० करोड़ रुपये को झ्रावश्यकता पूरी कर 
सकते हैं | किन्तु इतनी कम वार्षिक आ्राय में से इतनी श्रधिक बचत की श्राशा 
रखना सदथा निरथंक है । इस ओर अधिक से श्रघधिक २५५ को यानी १०० 
करोड़ रुपये की ही आशा की जा सकती दे। श्रतः हम इस निष्कर्ण पर पहुँचे 
कि हमारी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार वार्षिक आय में से हो सकने वाला 
पूँ जी-निर्माण निश्चित रूप से श्रपर्यास है । 

अपर्याप्त पूँ ज-निर्माण के फारण ४+अ्रपर्याप्त पृ जी-निर्माण का कारश 
कम अय भी है, किन्तु संतोषजनक आय होने पर कुछ घन संचय भी हो 


श्ध्र पूँज्ी-निर्माण का प्रश्न 


जाता है जैसा कि भारतवर्ष में हुआ है । इतना होते हुए भी संचित धन उजी 
के रूप में नहीं आ सकता है और पुजी-निर्माण इस प्रकार अ्रसंभत्र हो जाता 
है| इस देश मे पूजी निर्माण न हो सकने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : -- 

(१) भारत मे प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इतनी कम है कि धन संचय की 
योग्यता लगमग नहीं के बराबर है। 


(२) युद्धकाल में कमाये हुए धन का ओशद्योगिक दृष्टि से पूं जी-निर्माण 
नहीं हो सका क्योकि कमाने वालो ने उस घन से सोने-चॉदी के जेवर वनवाये 
और करोड़ो रुपये मकानों श्रादि अचल सम्पत्ति पर व्यय कर दिए | 


(३) उद्योग धधो के शेयरों में पूंजी लगाना धीरे-धीरे बन्द होने लुगा 
क्योंकि औद्योगिक सस्थाओ के वार्षिक लाम पर अनेक प्क्कार के कर लगा दिए 
गए.। सर पदमपति सिंघानिया के इस वक्तव्य में बहुत कुछु सचाई जान पड़ती 
है जो इन्होने हिन्दुस्तान कमर्शियल वेंक की पोचवी वाषिक बैठक में ११ जूत 
सन्‌ १६४६ में दिया कि पिछज्ने दस वर्षों में देश की राष्ट्रीय आय मुश्किल से 
१०० प्रेतिशत बढ़ी है परन्तु सीधे करों की वृद्धि ८००५८ हो गई है। 
कुछ करों को छूट मित्लने पर भो इनका बोक वार्षिक आय कर इतना पड़ता 
है कि लोग श्रौद्योगिक संध्थाश्रों के शेयरों को खरींदने में निराशा दिखाने 
लगे ह। 

(४) कुछ सरकारी नीतियाँ ऐसी रहीं है जिनसे प्रभाव ऐसा पड़ा कि देश 
में कुछ विद्वानों के श्रनुचार 'पँनो की हड़ताल! हो गई । बड़े उद्यागो के बारे में 
सरकार की राष्ट्रीयरण को नीति ने इस ओर बड़ा बुरा प्रमाव डाला | वास्तव 
में राष्ट्रीकरण हो जाना या नही होना कोई बड़ी बात नही है पर इस बररे में 
बरती गई अनिश्चवितता सबसे हानिप्रद सिद्ध हुई है | यदि सरकार को सहयोगी 
तथा नरम नीति, जो बाद में प्रकट हुई, पहले द्वी पप्ट कर दी जातो तो पू जी 
निर्माण में बहुत कुछ सहयोग मिल जाता | 


(५) युद्ध काल में अनेक व्यापारियों ने स्रेबाजी, काले वाजार, रिश्वत- 
खोरी तथा श्न्य निंदनीय मार्गों से पैसा कमाया था। इसलिए वे श्रपने पैसे 
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को पूजी के रूप में लगाने में सदा हिचकते रहे श्रन्यथा उन पर कुछ दुष्परिणाम 
थोप दिया जाय ] 

(६) बहुत दिनो तक श्रौद्योगिक संस्थाओं में मुनाफा बॉटने की दर ६०% 
ही रही | यह श्राय बहुत कम समझी गई | 

(७) युद्ध काल में आय का वटवारा धरे घीरे बदलने लगा। मध्यम वर्ग 
की जनता से आ्राय इटकर कृपको तथा श्रमिकों की जेयो में जाने लगी | यह 
वर्ग स्वमावतः ही श्रधिक खर्चीला रहा श्रतः पजी नहीं बना सका | यदि थोड़ा 
बहुत घन संचय भी हुआ तो उसका पूजी के रूप में परिवर्तन नहीं हो सका । 

(८) देश के विभाजन के कारण करोड़ो की सम्पत्ति नष्ट हो गई तथा 
करोड़े रुपये का घाटा स्टाक-एक्सचेजों पर ञ्रा गया | 

इस प्रकार ऐसे अनेक कारणों से देश में पञ्ञी-निर्माण नहीं हो सका। 
इस बारे में मुख्यतः हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए । प्रथम तो यह 
कि देश की प्रति व्यक्ति श्राय सदा से इतनी कम रही है कि साधारण व्यक्ति 
पजी बढ़ाने में श्रपनी शक्ति का कोई ठोस परिचय नहीं दे सकता | दूसरी यह 
कि यदि किसी व्यक्ति या वर्ग-विशेष की थ्राय में बद्धि हो भी गई तो कई सरकारी 
वगैर-सरकारी नीतियों की श्रनिश्चितता के कारण वे अ्रपनी रचित आय को 
पूंजी के रूप में लगाने के बजाय जमा करना ही उचित समभने लगे | तीसरी 
यह कि इन वर्षों में कुछ कृपकों और श्रमिकों की ग्राय में काफी इद्धि भी हुई 
और उसका पूंजी के रूप मे उपयोग करने की उनकी इच्छा होते हुए भी वे ऐसा 
नहीं कर सके क्योकि उनमें झ्रावश्यक विश्वास भरने वाला प्रचार नहीं हो सका | 

भविष्य के लिए सुकाव --कुछ ठोस सुझाव रखने के पहले हमे दो 
विशेष वातों की ओर ध्यान -रखना चाहिए. जो वास्तव मे हमारे सुभावों के 
उद्देश्य हैं। इन्ही दो बातों को दृथ्टिगमत रख हमें सुझाव देने चाहिएँ । 
वह मुख्य दो बातें इस प्रकार हैं :-- 

(आओ) देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कैसे बढ़ाई जाय १ दूसरे शब्दो मे 
हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय-आय में कैसे इद्धि की जाय | 

(ब) बढ़ती आय को संचय करने की शिक्षा दी जाय तथा उसको पूंजी 


भ 
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रूप में लगाने के अनेक तथा मभिन्न-मित्र प्रकार के साधन उपलब्ध किये जाएँ | 
उक्त दो बातों को ध्यान में रखते हुए प्‌ जी निर्माय के लिए निम्नांकित 
सुझाव दिए जा रहे हैं :--- 


(१) देश में ८० ११ जन सख्या कृपि पर जीवन यापन करती है इसलिए, 
सर्व प्रथम हमारा ध्यान कृपक्ो को ओर ही श्आाकर्षित होना चाहिए। उन्हें 
केवल फिजून-ख्च से ही नहीं बचाना है वल्कि उनकी अन्य श्रादतों में भी 
सुधार करने की श्रावश्यकता है| केवल धन को संचय करके रखने की उनकों 
आदत पर शिक्षा के शस्त्र से आक्रमण करना चाहिए | यह तो सत्य हे कि 
ल्वभाव सरलता से जाता नहीं है किन्तु यदि उचित प्रयत्न किए जाएँ तो इस 
आर सऊलता मिज्ञ सकती है , कई बार देखा गया है कि कृषकों के गाढ़े हुए. 
नोटों में द!|मक लग गई थी | कया यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का व्यर्थ नाश नहीं 
है ! यथ्रपि बहुन हो निकट भविष्य में श्रधिक सफलता न मिल सके किन्तु फिर 
भी यदि सरकरर चाद्दे तो इस ओर बहुत कुछ कर सकती है । 


(२) भ्रमिक वर्ग की सम्पत्ति यद्यपि सीमित है किन्तु उन्हें कम मूल्यों के 
शेयर आदि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है | 


(३) मध्यम श्रेणी की आर्थिक स्थिति इन दिनो बड़ी चिन्तनीय है, किन्त॒ 
पंञ्जी लगाने वालो की श्रघिक सख्या भी इसो वर्ग में है। इसलिए व्यापार 
थ्रादि के स्थानीय तथा प्रांवीय बंवन हटाकर मध्यम वर्ग की आर्थिक थ्थिति 
को ठीक करने का श्रट्टूट प्रयत्न करना चाहिए। इस मध्यम श्रेणी के लोगों की 
वार्षिक श्राय बृद्धि के लिए यदि सरकार को कोई कर भी हटाने पढ़े तो ऐसा भी 
कर देना चाहिए. क्योकि यही वर्ग हमारे समाज का संतुलन बनाए रखता है। 


(४) बड़े-बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेष सुविधाएँ 
देकर उत्मादन वृद्धि करानी चाहिए. तथा कुछ करों की छूट भी श्रावश्यक है, 
यदिपजी लगाने वालों मे बड़े उद्योगो के प्रति विश्वास जगाना हैं| 


(४) गाँवों में सहकारी वेंकों की स्थापना की जाय तथा नई शाखाएँ खोली 
जाएँ । इस प्रकार के बेंकों से देंहाती-मारत की सम्पत्ति का पूरा उपयोग 
उठाया जा सकता है यद्यपि पिछुले वर्षो मे सहकारी वकों को बढावा दिया 


५ 


पूं जी-निर्माण का प्रश्न श्ध्र 


गया था १२ फिर प्रगति कम होने लगी | इसलिए सरकार को ऐसे बको की 
प्रगति के लिए सदेव तत्पर रहना चाहिए । 

(१) वीसा कम्पनियों को भी अपने प्रतिनिधियों को देहातो में भेजना 
. चाहिए ताकि वहाँ की जनता को नये नियमों से आकर्षित कर बचत करने का 
ढंग बताया जा सके और इस प्रकार उसका सदुपयोग भी सभव हो सके । 

(७) सरकार को अपनी नीति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। 
बड़े उद्योगों के संरक्षण के प्रश्न पर, उनके राष्ट्रीकरण की समस्याओ्रो पर 
तथा श्रन्य कर आदि मसलो पर हमारो सरकार के मंत्रियों को श्रपनी नी में 
उलमनें नहीं डालनी चाहिएँ । केवल प्रभावशाली मापण ही प्रगति के चिन्ह 
नहीं हो सकते हैं | भापण आवश्यक हैँ पर ऐसे कि जिनसे आर्थिक समस्याएँ 
जाव्ल होने के बजाय कुछ सुलभझती हो। सरकार फो एक ऐसे विभाग को 
भी जन्म देना चाहिए जो देश में पंजी-निर्माण के बारे में कुछ प्रचार करें तथा 
ध्चचत करो आन्दोलन” को घड़ी तजी से कार्यान्वत कर दें | 

सभव है सारे साधनों का छिदोहन और सुकावा को कार्यान्वित करने के 
पश्चात्‌ भी ह_हम अपनी आवश्यकतानुसार पूंजी इस देंश में प्राप्त न कर 
सकें। निश्चित रूप से पूजी के लिए कुछ वर्षों तक हमें विदेशों की सहायता 
कैनी पढ़ेगो और लेनी भी चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक | इन सब का अर्थ यह 
नहीं कि हम अपने देश में पूं जी-निर्माण के कार्य को गतिहीन कर दे क्योकि 
इसी के बल पर हम अपने देश को प्रगतिशील बना सकते हैं । 


४ ३--ओयद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन 
[ एतपरछतंश छोांत्रथाए8४ ए०४9णथा०णा ] 


महत्त्व--वैसे तो वैदेशिक पूंजी के लिए हमारी नित्य-प्रति को प्रतीक्षा, 
तथा उसे सम्मान पूर्वक प्राप्त कर, उसका श्रधिकाधिक उपयोग उठाने के लिए 
श्ये दिन के प्रयास, प्रस्ताव व प्रेरणाएँ ही यह स्पष्ट करने को पर्याप्त हैं कि 
देश मे पूंजी का श्रभाव है; किन्तु गत वर्षों का अनुभव यह बताता है कि 
बड़े-बड़े उद्योगों के लिए, एक नहीं श्रनेक उदाहरणों में, पूजी प्राप्त करने 
हेतु उक्त पूंजी का श्रमाव! केवल श्रभाव ही नहो पर लगभग श्रकाल सिद्ध 
हुआ है | दीर्घ कालीन व श्रल्प कालीन तथा स्थायी व कायशील सभी प्रकार 
की पूंजी के लिए. बड़े उद्योगों को बाधाएँ होती रहीं हैं ६ समय-समय पर 
निराशा व श्रसफलता भी उन्हें देखनी पढ़ी है। इसका मुख्य कारण चाहे 
पूंजी बालो का सरकारी ऋण-पत्र के प्रति या जन-उपयोगी संस्थाओं के शेयरों 
के लिए सुरक्षा व श्राय की दृष्टि से ग्रधिक चाव रहा हो, किन्तु बड़े उद्योगों के 
बिकास में सदेव इस प्रकार की नीतियों बाघक रही हैं | हमारे यहाँ के बैवो 
तथा अन्य विच-संस्थाओ्रों की शक्ति, साधन व साहस भी बढ़े उद्योगों में पूँजी 
लगाने में निबल रहे हैँ | श्रतः ऐसी स्थिति मे श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन की 
स्थापना का सभी वर्ग व विभाग ने स्वागत किया है। इसलिए निस्सढ्लोच यह 
निर्णय दे देना कि ऐसे कारपोरेशन की स्थापना सामयिक आवश्यकता ही 
नहीं वरन्‌ ऐतिहासिक महत्त्व भी रखती हे, कोई श्रत्युक्ति नही होगी । 

कॉरपोरेशन की स्थापना- कई वर्षों पूर्व श्रौद्योगिक कमीशन ने सन्‌ 
६६९१८ में विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रख, देश में श्रौद्योगिक-वबैंको 
की स्थापना पर बड़ा बल दिया था। इसी प्रकार वैदेशिक-पूंजी कमेटी 
( फिटिायाओ 20] (०777॥66 ) ने सन्‌ १६२४ मे देश की 
श्रौद्योगिक-वित्त समस्याश्रो को हल करने के लिए विशिष्ट संस्थाश्रो (59८८४- 
8 4757:प४078) की स्थापना की वकालत की थी, किन्तु कई राजनेतिक 
व आर्थिक कारणों से उक्त प्रस्तावों को उस समय कार्यान्वित नहीं किया जा 
सका। पर भूतपूवव प्रस्तावों से प्रेरित होकर व वर्तमान परिस्थितियों से विवश 


ओद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन २६७ 


जज] 


हो माननीय आर० के० शणमुखम चेद्टी ने भारतीय-ससद में श्रौद्योगिक वित्त 
कॉरपोंगेशन की स्थापना के लिए एक बिल प्रस्तुत किया | २७ मार्च सन्‌ 
१६४८ को गवर्नर-जनरल की ओर से इस विल पर स्वीकृति मिली तथा 
१ जौलाई सन्‌ १६४८ से कारपोरेशन का कार्य प्रारंभ हुआ ।' 

पूंजी का ढाँचा :--कारपोरेशन की श्रधिकृृत-पूजी १० करोड़ रुपया 
है| इस पूंजी को २० हजार शेयरों में विभक्त क्रिया गया है तथा प्रत्येक शेयर 
का मूल्य ५ हैजार रुपया है । इन शेयरों को खरीदने का श्रधिकार केवल 
केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व बेंक, प्रमाणित बेकों ( $0॥९०४०|८व छ;7्रा55 ), 
वीमा-कम्पनियो, पूंजी लगाने वाले ट्रस्टों तथा इसी प्रकार की वित्त-संस्थाओं 
को है | उक्त शेयरो पर केन्द्रीय सरकार की गारंटी भी है | यह तो त्यष्ट ही 
है कि फारपोरेशन के शेयर खरीदने व पूजी मे योग देने का श्रधिकार किसी 
भी व्यक्ति विशेष को नही है पर केवल उक्त संस्थाश्रों को है जो बित्त की 
समस्याश्रों से सम्बन्धित हैं । 

उद्देश्य तथा अधिकार :--कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश में 
श्रोद्योगिक-विकास को सहायता पहुँचाना हैं| किन्तु विकास का अर्थ केवल नई 
उद्योगशालाएँ खोलने से ही नही है। आज हमारे यहॉँ एक झोर जहाँ नई 
उद्योगशालाओं की श्रावश्यकता है तो दूसरी श्रोर चालू उद्योगों के युक्ति संगत 
वैज्ञानिकन ( र४0779]759007 ) की बात भी अपना प्ररा महत्व रखती 
है। औद्योगिक सस्याश्रो की प्राप्त पूजी ( 0४0 पए (०ंधत ) का लगमग 
सारा भाग मशीन, भूमि तर श्रन्य औजारों के खरीदने में ही चला जाता है व 
समय पर कार्यशील-पूं जी ( ९7०::४४०४ (०४७॥४9) ) की बडी भारी कमो 
पड़ जाती है, जिसका परिणाम उद्योग की सफलता के लिए घातक भी सिद्धि हो 
सकता है | इसलिए कॉरपोरेशन का उद्देश्य है कि चालू व नवीन सार्वजनिक 
कस्पनियों को मध्य क,लीन व दोर्घ कालीन साख उपलब्ध करे। किन्तु वे 
उद्योग जो बुनियादी उद्योगों की श्रेणी मे ई या वें उद्योग जिनका कि 
राष्ट्रीकरण किया जा चुका है; उक्त साख-सहायता के भागीदार नहीं 
वन 8कते | 
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कारपोरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे निम्नाड्ित अ्रधिकार 
प्राप्त हैं :--- 

(१) श्रौद्योगिक संस्थाश्रों द्वारा प्राप्त ऐसे कर पर गारंटी देना-- 

(श्र कि जो २५ वर्ष से पूर्व ही लौटा दिया जायगा । 
(ब) कि जो सार्वजनिक वाजार में प्राप्त किया गया है | 

(२) श्रौद्योगिक संत्याह्रों के शेयर व ऋण-पन्र वेचने का जिम्मा लेना । 

(३) उक्त (१) व (२) मे वर्णित दी गई सुविधाश्रों के लिए कमीशन पाना । 

(४) ऐसे शेयर, ऋणु-पत्र व बॉण्ड श्रादि का सम्पत्ति के तोर पर रखना 
जो कि वेचने का जिम्मा लेने | 00८ ए7धंगह? ) देतु प्राप्त किये गये हों । 
किन्चु ऐसे शेयर, ऋण-पन्र व बॉण्ड श्रादि शीत्षातिशीघ्र वेचने पड़ेंगे, यदि ऐसा 
संभव हो सके, परन्तु इनकों रखने की मियाद अधिक से अधिक ७ वे है, 
इस लिए प्राप्त करने के ७ वर्ष बाद तो श्रवश्य ही शेयर आदि को वेचना 
पड़ेगा । 

(५) श्रौद्योगिक संस्याओ्ो को कर्ज या अ्रग्रिम-घन देना या उनके ऋगण-थन्न, 
खरीदना । किन्तु ऐसे कर्ज, श्रप्रिम-घन, ऋण-पत्र श्रघिक से अधिक २५ ब्ष में 
लौटाये जाने वाले होने चाहिये। 

उक्त (१) व (५) में सुविधाएं तमी दी जा सकती हैं जब वे पर्वाप्त गिरी 
से सुरक्षित किये जा चुके हों। 

प्रवन्ध :--साधारण देख-रेख व निर्देशन का काय एक सचालक- 
परिषद्‌ ( 90270 06 7)6८(075 ) के अधीन है जो एक कार्यकारिणी 
कमेटी तथा प्रबन्ध-संचालक की सहायता से होता है | यह झ्रशा की गईं है 

' कि संचालक-परिषद ठोस व्यापारिक सिद्धांतों के श्रनुकूल कार्य करेंगी । परिषद 
की कार्य-पूर्ति में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशेष कार्य पर किया निश्चय व 
दिया गया निर्णय परिषद को अंतिम रूप से मान्य होगा | 

- सुरक्षा के साधन :--ओ्ौद्योगिक संस्थाओं को दिए गए किसी ऋण को 
वापिस प्राप्त करने के लिए. कारपोरेशन को बहुमुखी अधिकार दिए गए है । 
यदि कोई संस्था अपने इकरार को निभाने में ग्रसफल रही है, या म्रान्ति उसन्न 
करने वाली यूचना या व्यौरा देती हे, या रहन की गई सम्पत्ति को सुरक्षा से 
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नहीं रख सको है, या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य २० प्रतिशत से अ्रधिक कम हो गया 
हो व सस्या क्षतिपूर्ति करने के लिए गिरवी न दे सकी हो, या गिरवी रखी हुई 
मशीन आदि को अपने स्थान से किसी अ्रन्य स्थान पर पहुँचा दिया गया है या 
अंत में संचालक-परिपद्‌ की राय मे कारपोरेशन के हितो की रक्षा करना 
श्रावश्यक हो गया हो तो परिषद दिए गए, ऋण को तुरंत वापिस लौटठाने का 
नोटिस दे सकती है। यदि कोई श्रौद्योगिक संस्था उक्त नोटिस का पालन न करे 
तो परिषद द्वारा श्रधिक्त कोई भी व्यक्ति जिज्ञा-न्यायाधाश की सहायता से 
उसकी सारी संपत्ति को विकवा सकता है या श्रपने श्रधिकार मे ले सकता है। 
यदि ऐसे सुचारू भ्रधिकार कारपोरेशन को न प्राप्त हो तो इसका कार्य समुचित 
ढंग पर चलना भी कैसे सभव हो सकता है ? 


लाभ-वितरण :--कारपोरेशन के नियमो मे यह विशेष रुप से स्पष्ट कर 
दिया गया है कि कारपोरेशन एक बचत-कोष कायम करेगा | संदेहास्पद ऋण, 
सम्पत्ति का मूल्य-हास तथा श्रन्य इस प्रकार के ज्यापारिक घाटों के लिए धन 
निश्चित कर चुकने पर यदि कोई लाभ बच जाय तो कारपोरेशन शेयर-अधि- 
कारियों को मुनाफा बॉट सकता है, किन्तु इस मुनाफे की दर उस समय तक, 
सरकारी गारंटी से श्रघिक नहीं हो सकती, जब तक कि उक्त बंचत-कोप का 
घन कारपोरेशन की प्राप्त-पूं जी के समान न हो जाय । 


कॉरपोरेशन द्वारा किए गए प्रयक्षों का व्यौरा 
कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश के श्रौद्योगिक विकास में साख-सुविधा 
प्रदान कर सहायता देना रहा हैं | इसका कार्य १ जौलाई सन्‌ १६४८ में प्रारभ 
हुआ था, श्रतः श्रब तक के, २० जून सन्‌ १६५१ तक के, तीन वर्षों में कारपो- 
रेशन ने अ्रनेक प्रकार की झ्रौद्योगिक संस्थाश्रो को ऋण दिए; हैं । 
अपने जीवन के प्रथम व में कारपोरेशन ने कुल मिला कर लगभग 
३ करोड़ ४२ लाख रुपये ऋण दिए. तया दूसरे वर्ष भे लगभग हे करोड़ ७७ 
ज्ञाख रुपये के ऋण दिए गए | ३० जून १६५१ को समाप्त होने वाले बष में 
कारपोरेशन ने ४ करोड़ रुपये से भी अधिक राशि के ऋण स्वीकृत किए | ऋण 
अधिकतर कपड़ा उद्योग, सीमेंट, इंजीनियरिंग, तेल उद्योग, ऊन, रेशम उद्योगों 
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तथा अन्य आवश्यक मूल उद्योगो को दिए गए ) 

विगत वर्षों में कारपोरेशन ने करोड़ों रुपयो के ऋण श्रौद्योगिक संस्थाश्रो 
को दिये है। ऐसे ऋणो को प्राप्त करने के लिए अनेक निवेदन-पत्र कारपोरेशन 
के णस पहुँचे हैं किन्तु अधिकांश को ऋण देने मे कारपोरेशन अ्रस्म् रहा है। 
कारपोरेशन की ओ्रोर से इस श्रसमयंता के लिए कई कारण वापिक रिपोर्टों मे 
दिए गए हैं । मुख्य इस प्रकार हैं | 

योजना का अभाव :--क%ई उदाहरणों में ऐसी योजनाएँ कारपोरेशन के 
भेजी गई हैं जिनमे तांत्रिक पहलुओं व वित्त-समत्याश्रो पर पूर्ण विचार नहं 
किया गया है । अनेक ऐसे भी उदाहरण है जिनमें यह भी नहीं बताया गया ६ 
कि भूमि, इमारत, मशीनरी आदि अ्रन्य व्यक्तिगत विभागो पर श्रलग-श्रलर 
कुल कितनी रकम खर्च होगी। ऐसे उदाहरणो का भी श्रमाव नहीं है, जह 
मशीन श्राद इसलिए खरीद ली गई ह कि वे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो रह 
हैँ । उनकी उपयोगिता पर तनिक भी नहीं सोचा गया। ऐसी अधूरी कागज 
योजनाओं में वास्तविक योजना के मूल तत्वों का श्रमाव रहना स्वाभाविक ई 
है। उत्तादन की समसस्‍्याओ्रो के बारे में जो ओ्ौद्योगिक संस्थाएं केवल मन-चाहे 
आधार पर, बिना किसी विशेषज्ञ की सम्मति के ही यदि श्रागे बढ़ चले तो 
इसका नाम योज्ना नही कहा जा सकता। माँग और पूर्ति की समस्याओं पर 
तो श्रधिकाश संस्थएँ पर्यात रूप से सोचने में असमर्थ रही हैं । भ्रतः ऐसी दश! 
में कारपोरेंशन के लिए अ्रंघाधु घ श्रुण दे सक्‍ना कैसे समव हो रुकता है ! 

अपयाप्त साधन :--कुछ औद्योगिक संस्थाएँ ऐसी भी हैं जिनकी पूंजी 
आवश्यकता से घहुत कम है | ऐसी स्थिति युद्ध-काल में संभवतया उनके समु- 
चित विकास में वाघक न होती क्योकि उस समय अनेक प्रकार के ऋणो से व 


उपलब्ध पू ज' से काम चलाया जा सकता था। किन्तु श्रव युद्धोत्तर काल मेमुद्रा 


स्फीति भी कम हो गई हैं, ऋण भी सरलता से उपलब्ध नही हो पाते हैं, तो मला 
कम पूंजी वाली श्रौद्योगिक सस्थाएँ कैसे पनप सकती हैं ? ऐसी सस्थाश्रों को 
ऋण देकर उनके लिए अ्रहित करना है| कुछ उदाहरणों मे यद्यपि प्रासत-पूजी 
पर्याप्त थी तो संस्था की श्रधिकांश सम्पत्ति गिरबो रक्खी जा चुको थी | ऐसे 
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उदाहरणों का श्रभाव नही दई जहाँ संस्था के सारें शेयर संस्थापको को उनसे ली 
गई सम्पत्ति के बदले में दिए गए. हैं, पर ऐसी सम्पत्ति बहुत ही अधिक मूल्यों 
पर प्राप्त की गई है। कही-कही तो संस्थाओं की ऋण के लिए की गई माँग 
उनकी श्रावश्यकताओ से भी कम है झौर ऐसी दशा में यदि कारपो रेशन जी 
खोज्ञ कर भी उन्हें ऋण प्रदान करें तो भी उनका उत्थान नहीं हो सकता | 

इन दो विशेष कारणों की वजह से कारपोरेशन को कई औद्योगिक सस्याश्रो 
को ऋण देने मे कठिनाई हुई, किन्द॒ इस दशा में ऐसे उद्योंगों को, जो बिना 
क्रिसी सुगठित योजना के व पर्याप्त साधनों के श्रागे बढते हैं, निराश करना 
उचित कहा जा सकता है। इतना होते हुए. भी कारपोरेशन ने सेकडो ऋण 
देकर कई उद्योगों को सफलता की करवठ बदलने का अवसर दिया है। श्रभी 
कारपोरे शन का यह बाल-जीवन ही है इसलिए सतकंता और ठोस व्यापारिक 
घिद्धांतों का त्याग करना इसके लिए संभव नहीं अन्यथा इसका स्वये का अध्तित्व 
भी अस्थायो हो सकता है जो कि श्रौद्योगिक विकास के हित में नहीं कहा जा 
सकता । 

कारपोरेशन के कार्य-क्रम व कार्य-प्रणाली की आलोचना 

अनेक ऋणों की स्वीकृति देने पर भी, इसका अर्थ यह नहीं है कि कारपो- 
श्शन के बारे में आलोचना के शब्द कद्दे नही जा सकते। जहाँ पिछले तीन-चार 
वर्षों में इसने कुछ कार्य किया है, वहाँ कई प्रयत्न असफल भी रहे हैं, अधूरे भी 
रहे हैं और श्रपर्याप्त प्रयत्न भी किए गए हैं । अतः कारपोरेशन के लिए य३ 
आलोचनाएँ समय-समय पर होती रही है । 

कारपोरेशन का प्रारम्भ इतना अच्छा नहीं रहा ह जिससे कि हम प्रेरित 
होकर प्रशंसा कर दें । प्रथम वर्ष में १४६ आवेदन-पत्र ऋण के लिए आए 
जिनमे से केवल २१ को ऋण दिया गया व प्रथम वर्ष यानी ३० जून १६४६ 
तक कुछ ऋण ३,४२,२५,००० ठुपये का दिया गया । इंग्लैंड के कारपोरेशन 
ने १३३ आवेदन पन्नों को ऋण दिया, जहाँ भारत में केवल २१ को स्वीकृति 
मिली । कनाडा ने प्रथम वर्ष में ६७ आवेदन पत्नो पर सदह्दान॒ुभूतिपूर्ण विचार 
किया व आस्ट्रेलिया के बैंक ने प्रथम वर्ष में ही १०३३ अर्जियाँ स्वीकार की । 
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इसक्िए श्रास्ट्रेलिया, ब्रिटेन व कनाडा में प्रथम व में स्वीकृत आवेदन पत्नों से 
छिद्व है। रहा है कि भारत दौड़ में बहुत पीछे है । 

(२) कारपोरेशन द्वारा दिए गए फ्रूणो पर व्याज की दरें सभी संस्थाओं 
के लिए समान रही हैं, जो असंगत जान पढ़ती हैं क्योंकि सभी श्रोद्योगिक 
सस्थाश्री की श्रार्थिक स्थिति व सफलता समान नहीं हो सकती श्रोर न है। इसलिए 
प्रत्येक सस्था के ठोसपन श्रीर भविष्य को दृष्टिगत रखकर ही व्याम की दर 

निश्चित करमी चाहिए | समानता के सिद्धान्त को व्याज की दरों में अड़ा 
कर ठोस व्यापारिक सिद्धान्तों की श्रवहेलना की गई है | 

(३) करण के श्रावेदन-पत्नों पर विचार करते समय कारपोरेशन इस 
बात से अधिक प्रभावित हुआ दे कि किस कम्पनी के शेयर का मूल्य बाजार में 
अधिक है और किसका नही है | किन्तु शेयर की कीमत” का मापदंड अनेक 
प्रभावितत करने वाले कारणों भे से एक हो सकता है पर मुख्यतः यही कारण 
नहीं है जिनसे प्रभावित होना चाहिए, | किसी भी कम्पनी या श्रौद्योगिक संस्था 
का पिछुले वर्षों का प्रभाव, वतमान श्राय-शक्ति, प्रबन्ध सुचारता, व भविष्य 
की संभावनाएँ थ्रादि ऐसे श्रनेक महत्वपूर्ण विपय हैं जिनसे प्रभावित हंना भी 
आवश्यक है | अतः केवल शेयर के अ्रधिक मूल्य से प्रेमावित होना दोष-परण है। 

(४) अ्रधिकांश ऋणों की श्रवधि, जो कि कारपोरेशन ने श्रौद्योगिक 
संस्थाश्ों को दिए हैं, केवल ११ वर्ष की हैे। कुछ उदाहरण ऐसे भी हे जहों 
१५ वर्ष की श्रवधि के लिए भी ऋण दिया गया है | किखु श्रौद्योगिक संस्थाश्रो 
की विकास-अ्रवधि इस १५ वर्ष के समय से कही अधिक होगी अ्रतः यह श्रवधि 
बहुत कम है | कारपोरेशन के नियम के अनुसार भी ऋण की अवधि २५ वर्ष 
तक की हो सकती है लेकिन इस नियम का श्रमी तक उपयोग नहीं उठाया 
गया है । 

(५) कारपोरेशन की श्रोर से ्रभी तक कोई श्रार्थिक-शोध विभाग नई 
खोला गया है जिसकी बड़ी शआ्रावश्यकता है| कारपोरेशन का काये केवल 
च्रेमासिक या श्रद्ध-बार्षिक जांच पडताल करना रहा है किन्तु इसे श्पने आहक 
को श्रपनी अमूल्य परिपक्व संम्मति भो देनी चाहिए । 
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(६) शेयर खरीदने का अ्रधिकार केवल वित्त सम्बन्धी संस्थाओं व 
फेन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त रहा है अतः यह जन साधारण की संस्था नहीं कही 
जा सकती । कई लेखकों की घारणा है कि कारपोरेशन के शेयर प्रत्येक व्यक्ति 
व संत्या के लिए उपलब्ध होने चाहिएँ, किन्तु इसका विपरीत दृष्टिकोण भी है 
जो हम श्रागे चलकर लिखेंगे | 


(७) कारपोरेशन का ऋण जेवल सार्वजनिक श्रोद्योगिक संस्थाओं को 
मिल सकता है, इसका श्रथ यह हुश्रा कि कोई भी संस्था जो सार्वजनिक नहीं 
है, किन्तु उद्योग व व्यापार से सनन्‍्वन्ध रखने वानी है तो भी वह कारपोरंशन 
द्वारा ऋण नहीं ले सकती । श्रतः सामेदारी के व्यापार व निज्ञी उद्येगो वाले 
अपना विक्रास करने में कारपोरेशन के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से वचित 
कर दिए गए हैं | 

प्रत्युत्तर :--श्रालोचना की कई बातों में तथ्य ही नहीं मार्ग-दर्शन की 
रेखा भी मिलती है। किन्तु सारी बाते न सही हैं और न सार-पूर्ण ही हैं| यदि 
कारपो रेशन अपने शेयरों को सभी व्यक्तियों ओर संस्थाश्रो के लिए केवल अपने 
नाम के आगे एक जनवादी विल्ला लगाने के लिए ही उपलब्ध कर दे तो लाम 
के विपरीत हानि श्रौर अनर्थ अधिक होगा। हमें ज्ञात है कि ग्जिव॑ घेक के शेयर 
क्योंकि सभी के लिए खुले थे इसलिए बे चन्द पूँजीपतियों के हाथों में ओर वे 
भी एक दो राज्यों में एकत्रित हो गए थे | श्रतः जनवाद का प्रचार करने वाले 
प्रयत्नों से हमें पु जीवाद का प्रसाद मिना | इसलिए कारपोरेशन के शेयर केचल 
वित्त सम्बन्धी सस्थाश्रों के लिए. होना ही हिंतकर है | 

जहाँ तक कारपोरे शन के प्रारंभ का प्रश्न है, वह अ्रन्य देशों के सम्मुख 
कुछ कम ग्ाशामय लगता दहै। किन्द हमें अपने देश की स्थिति और आशिक 
साधनों का भी आलोचना करते समय ध्यान करना पड़ेगा। हमारे देश में 
आर्थिक साधनों व वित्त का अभाव हो नहीं हे पर औद्योगिक दृष्टिकोण से 
समूचा, देश मी उन्नत राष्ट्रों के मुकाविले अविकसित हे श्रतः निराश होने की 
कोई वात नहीं है । 

कारपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्दे श्य ही सार्वजनिक उद्योगों को विक- 
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स्ित करना है, बढ़ावा देना है ; श्रतः साभेदारी के व्यापार व निजी उद्योगों को 
मांग को उक्ति भी समझ में नहीं श्रा सकती | 


आशापूश भविष्य :--अ्रमेरिका, इंगलेंड, कनाडा व श्रास्ट्रेलिया थ्रादि सम॑ 
देशों की ओद्यगिक संस्थाश्रों को वित्त की सहायता देने वाली विशिष्ट सस्थाएँ 
हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे श्रोद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना देश के 
उज्ज्वल श्रौद्योगिक भविष्य की परिचायक है | कारपोरे शन को सदा सतर्क रहना 
चाहिए और ऐसे वातावरण को जन्म देना चाहिएँ कि सभी उद्योगों का विश्वास 
उसमे बना रहे | श्रपने संचालकों के उद्योगों को अधिक ऋण स्वीकार कर 
अथवा आ्राजकल्न की प्रचलित प्रान्तीय भावना मे फसकर कारपोरेशन उन्नति की 
सीढ़ी पर नही चढ सकता है श्रीर जनता के अभ्रविश्वास का चिह्न बन जायगा 
पर विश्वास है कि देश के सुयोग्य प्रबन्धकों के संचालन में यह कारपो रेशन देश 
के श्रीद्योगिक दीप की विकास रूपी वित्त-बाती को सदा प्रज्वलित रखने में 


समथ ही नहीं पर सफल भी हो सकेंगा श्रौर इसी में हमारे श्रा्थिक उत्यान का 
स्वर्णिम प्रभाव उगेगा | 


रै 


४४--जन-बृद्धि की समस्या 


+ >> ्‌ त 
आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष ए्रवं(माल्यसे) नामक एक प्रसिद्ध समाज 


श्मस्त्री ने कहा था कि (किसी भी देश की जनसंख्या वहाँके जीवन-यापन के के जीवन-यापन के 
साधनों की अपेज्षा तेजी से बढ़ती है । जनसंख्या ज्यमिति-गति* से बढ़ती है 


ओऔर जीवन-यापन के साधन गणित-गति_ से बढ़ते है । अ्रतः बढ़ती हुई जन- 
संख्या पर स्वाभाविक-प्रतिवन्‍्ध लगाकर उसे रोकना चाहिये श्रन्यथा देवी-प्रकोप 
जैसे अभ्रग्नि, बाढ़, भूचाल आदि अपना काम आओरम्म कर देते है और जन- 
संख्या को जीवन-यापन के साधनों के संतुलन में बना देते हैं ।! माल्‍्यस के ये 
शब्द आज हमारे देश को परिध्यितियों मे खरे उतर रहे हैं | कहीं भूचाल आा 
जाते हैं, जिससे गाव के गाव धरातल में समा गए हैं तो कही प्रचण्ड श्रग्निकाएड 
के द्वारा जन ओर सम्पत्ति का अपार विनाश हो रहा है। कही वाढ़ के कारण 
गोंव के गॉव बह जाते हैं तो कही चारें और अन्न-जल के अ्रमाव में पशु श्रौर 
जन-शक्ति नष्ट होती जा रही है | इस प्रकार कही पानी की कमी है, कहीं श्रन्न 
का संकट है श्र कहीं चारें का श्रभाव है; कही अ्रतिद्रष्टि है तो कहीं श्रना- 
वृष्टि है | कहने का अर्थ यह है कि_द्रुतगति से बढती हुई जन संख्या को 
प्रस्तुत जीवन-यापन के साधनों के सतुलन में लाने के लिए देव अपना काम 
करने लगा है। इसका करण रूप्ट है| पिछले अनेक वर्षों से बग्गर दे लगा है | इसका कारण स्पष्ट है | पिछले अनेक वर्षों से इस्गर देश की 
जन-संख्या वे रोक-ठोक बढती चली जा रही है | न कोई नियम है, न संयम है 


ओर न भविष्य में होने वाले दुष्परिणामो का भय ही है | जन संझ्या इस प्रकार 
बढ़ती रही है | 





समस्त भारत की जन घख्या 


वर्ष (दस लाखो में ) 
श्प्प७२ २०६ १६ 
श्द८१ र५धरे ८८ 


५ ज्यॉमिति-गति--२, ४, ८, १६, रे२, ६४, १२८... -- 


* गणित-गति --१, २, ३, ४; ५, 5, ७, ८... --- 
बुइ०--२० 
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वर्ष जन संख्या ( दस लाखो में ) 
१८६१ स्ण७ ७१ 
२६०१ २६३१ ३६ 

श्६११ ३१५४७१५ 

१६२१ ३१८६४ 

१६३१ रेपु२ ८० 

१६४९ ४०००० 

१६४१ ( केवल भारत संघ्र ) ३१६०१ 

१६५१ ( केवल भारत संघ ) ३२६ २'८र 


इसका श्रथ यह है कि प्रति दस वर्षों में १४ प्रतिशत जन संख्या बढ़ जाती 
है । गत वर्षों में यह ४० लाख प्रति वर्ष से भी श्रधिक वढ़ रही हैं। १६३६- 
४० में प्रकाशित लीग ऑफ नेशन्स के अव्द-कोप के अनुसार समस्त संसार की 
जन संख्या २,१४५२,००,००० थी श्रर्थात्‌ समस्त संसार के लगमग पष्टांश 
मनुष्य हमारे देश में हैं। भारतवप का ज्षेत्रफल संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रफल का 
श्राघा है किन्तु यहाँ की जन संख्या वहों से लगभग तिगुना हैं। चीन को छोड़- 
कर भारत की जनसंख्या संसार के सब देशो से श्रत्रिक है परन्तु चीन का ज्ञ ते 
फल भी मारत के क्षेत्रफल से तीन गुना है। जन संख्या की वृद्धि का एक 
साधारण-सा कारण यह है कि यहाँ पिछले कुछ वर्षो से शिशु-मृत्यु-संख्या 
भौर साधारण मृत्यु-संख्या दोनो में कमी श्रो गे है। ६२१ में शिशु सत्य 
संझुया १६५ प्रति मौले तथा सावास्ण-सत्यु संख्या ३३ प्रति मोल थी जो १६४९ 
में घटकर क्रमशः १५८ और २२ हो गई । पिछले दस वर्षों मे तो स्वास्थ्य कल्याण 
सम्बन्धी अ्नेक्र योजनाओं के कारण मृत्यु-सख्या में और भी अधिक कमो होने 
मृत्यु-संख्या श्रौर भी कम होती जा रही है । फिर, कुछ वर्षों से बाल-विवाह निरो 
धक कानून श्रीर जनता के हष्टकोण में परिवतन के फल स्वरूप बन्‍्मसंख्या में 
मी कुछ कर्मी हुई है ।.परन्ठ जन्म संख्या फिर भी ऊंची है और -मत्यु संख्या 
जितनी कम नहीं हुई है । संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक से 
तत्सम्बन्धी कुछ श्ॉकड़ों का ज्ञान होता है। 


जन-चबृद्धि की समस्या ३०७ 


हु जन्‍म संख्या सृत्यु संख्या 
द्श (प्रति हजार) ( प्रति हजार ) 
मिश्र व २१३ 
कनाडा श्ध्८ 8-२ 
अमेरिका २३४ ह*द 
भारत र्‌ध्‌८ १६*० 
जापान ३३२ श्श्६ 
फ़ान्स २११० श्श्८ 
श्य्ली श्र ६७ 
इ्ड्लैंड १६ १ श्श्छ 
आस्ट्रेलिया २२० ६५ 


इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि मृत्यु-संख्या भे कमी हो जाने पर भी यह 
श्रमी मिश्र को छोड सवसे अधिक है | इससे स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि जन- 
वृद्धि की समस्या,हमारे देश में जन्म वृद्धि की समस्या है और इस समस्या का 
८८+४++लस+ न दे थे 
इल जन्म-बद्धि को रोकने मे हे । इस विपय में क्या करना चाहिए इसका विचार 
आगे करेंगे। यहाँ समस्या के” दूसरे पहलू पर विचार करे कि जन्म-संख्या 
अधिक क्‍यों हे! हवाई यहा आरशयक मा आवश्यक माना जाता है और कम उम्र में .[- 
ही विवाह हो जाता है | हमारे यहाँ १८-२० साल का लड़का और १६ साल ““- 
की लड़की विवाह कर लेते हैं जब कि इगलेए्ड में यह आयु क्रमशः ३०-२५-२ 
हैं। देश की गरीबी और मनोरंजन के कम साधनों के कारण भी यहाँ जन्म का है 
अनुपात अधिक है | पझशिक्षा के कारण मी लोग सन्तति नियंत्रण पर ध्यान 5 
नहीं देते | यों सन्‍्तति-निय॑त्रण. सामाजिक दृष्टि से चुरा और हीन भी सममझा 
जाता है | 

केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं घनत्व की दृष्टि से भी हमारे देश में 
विप्रमता है । जनसंख्या के घनत्व से हमारा तात्वर्य किसी देश में प्रति वर्ग 
मीज़ निवासियों की संख्या से है । स्पष्ट है कि जनसंख्या का घनल दो बातों 
पर निर्मर होता है (१) जनसूंख्या, (२) ज्षेत्रफल। देश का क्षेत्रफल लगभग 
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स्थिर है परन्तु, जेसा कि पहले बताया जा चुका है, जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ 
रही है । फल खलूप देश में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है | पाकिस्तान 
बन जाने के कारण तो एक विस्तृत श्रौर उपजाऊ भू-प्रदेश हमारें हाथ से 
निकल गया परन्तु उसके समानुपात में जनसंख्या कम नहीं हुई । इससे 
भारत-संघ में जन संख्या का घनत्व श्रोर भी ग्रधिक हो गया हे। पाकिस्तान, 
चीन, अमरीका श्र रूस में क्रमशः प्रति वर्ग मील आबादी २१०, १२३, ५० 
और २३ है ग्रौर भारत में प्रति वग मील २६६ व्यक्ति रहते हैं। इससे जन- 
संख्या के धनत्व की श्रसाधारणता प्रतीत होती है । 

जनसंख्या के विराट रूप श्रोर गहन घनत्व को देख कर प्रश्न उठता हैं 
कि क्‍या हपारे देश में जनाधिक्य है ! यह प्रश्न बढ़ा जटिल श्रोर विवादास्पद, 
है | श्रथंशास्त्रियों श्रोर समाज-शास्त्रियो ने इसकी कई कसौटियों निर्धारित की 
हैं। सर्वोत्तम जनसंख्या” के सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी देश की जन- 
संख्या इस 'सर्वोच्तम-सीमा? से अधिक बढ़ जाय तो कहा जाता है कि वहाँ 
जनाधभिक्य है | परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में “सर्वोत्तम जन-संख्या” क्या 
है--यह ज्ञात करना न सम्भत्र॒ है श्रोर न युक्तियुक्त | तो यदि 'सर्वोत्तम जन॑- 
संख्या? का शान ही न हो सके तो कैसे कहा जाय कि भारत में जनाघिक्य है 
या नही । परन्तु फिर भी कुछ ऐसी कसौटियों हैं जिनसे जनाधिक्य का मान 
किया जा सकता है| माल्थस की कसौटी यह हे कि यदि जनसंख्या की वृद्धि 
के क्रम में जन्मसंख्या पर कोई प्रतिबनन्‍्ध न हो श्रौर बच्चो की सख्या बढ़ती 
जाय तो जनसख्या लगातार बढ़ती जाती है। केनन्‌ का कहना यह है क्रि यदि 

आय का इज जता हे और का के जवस अत काका इस अनुपात से बढ़ रही है कि उसके कारण समस्त देश में प्रति 
उपयोग नहीं कर पाती तो यह मानना चाहिए कि जनसंख्या उस देश में बहुत 


बढ़ गई है. सार यह है कि सामान्यतः निम्न तीन कसौटियो से जनाविक्य सार यह है कि सामान्यतः निम्न तीन कसोटियो से जनाधिक्य का 


अनुमान-मात्र लगाया जा सकता है ;-- 
(१) यदि स्वाभाविक प्रतिबन्धो के अ्रभाव में जनसंख्या द्वुतगति से 
बढ़ती जा रही हो, (२) राष्ट्रीय आय की असाधारण वृद्धि में निकट भविष्य में 


जन-बृद्धि की समस्या 3५8 


कोई तीव्र सम्भावना न हो, (३) नेसर्गिक-प्रतिबन्धों ( दैवी-प्रकोपो ) ने अपना 
काम आरम्भ कर दिया हो श्रर्थात्‌ देश में जगइ-जगह पर श्रग्नि, भूचाल, वाढ़, 
दुर्गिष्ष, अतिब्ृष्टि, अनावृष्टि आदि देवी प्रकोप होने लगे हो जिनसे जान-माल 
की हानि होती हो | इन तीनो ही कसौटियों पर देखने से भारत भे जनसख्या का 
आधिक्य का श्रनुमान होता है । जनसंख्या तेजी से वढ रही हूँ | मृत्यु संख्या 
श्रधिक है पर जन्मसंख्या उससे भी भ्रधिक है। पुराने समय में जनसंख्या पर 
'जो मर्यादाएँ थी वे मी अरब नहीं रही हईं | पुरुष के लिए, स्त्री की मृत्यु के 
पश्चात्‌ ही नहीं वरन्‌ उसके जीवित रहते हुए भी औ्रौर विवाह कर लेने की प्रथा 
पहिले से ही थी | श्रव तो सुधार के श्रावेश मे स्त्रियों में मी पुनर्विवाह होने 
' लगे ईं | दाने पक कि सा इक सा एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है| संतति-निग्रह के 
उपायों का ज्ञान और प्रचार नही है। सारांश यह है कि स्वाभाविक प्रतिबन्धों के 
अभाव में जन्म संख्या बढ़ती जा रही है ! दूसरे, यहाँ के निवासियों को विदेशों, 
में जाकर बसने की सुविधाएँ नहीं हैं वरन्‌ श्रपने लोग विदेशी सरकारों की नीति 
हक कारश विर्देशा से अ्रपना रहन-सहन छोड़ कर उल्टे भारत मे थाने लगे हैं । 
फल स्वरूप जनसंख्या तेजी से वढ़ रही हे । 
राष्ट्रीय आय को देखने पर भी कुछ ऐसे ही चिन्ह मिलते हैं | लगभग 
तीन-चौथाई जन संख्या जीविकोपाजन के लिए कृषि पर जीविकोपाजन के लिए कृषि पर _निभर्‌ हैं | जहाँ भूमि 
परिमित हो, गहरी कृषि का प्रचार न हो, कृषि-सुघार के मार्ग में अनेकों 
कठनाइयों हों, कृषि की गति मन्द हो, उद्योग-वाणिज्य आर व्यवसाय सुप् 
और श्रविक्रसत,हों, पूंजी का नितान्त अभाव हो, विदेशी प्रतियोगिता का 
निरन्तर भय खड़ा हो, कुशल विशेषज्ञों की भारी कमी हो वहाँ राष्ट्रीय श्राय 
के जनसख्या के, अनुपात में बढने की श्राशा एक दुराशा ही हैं। जहाँ तक 
दैबी प्रकोपो हर सम्बन्ध दे यह पहिले ही कहा जा चुका हैं कि राग, मद्दामारी, 
दुर्भिक्ष, बाढ़, अग्नि, भूचाल अपना बार-बार प्रलयकारी प्रमाव दिखा चुके हैँ 
और दिखा रहे हैं ।_ 


इन बातों से अनुमान होता है कि देश में जनसंख्या का आधिक्य है । 
परन्तु फिर भी इस पर मत भेद है । कुछ लोग देश में जनाधिक्य के पछ में हैं 


कै 
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वो कुछ का कहना है कि देश के प्राकृतिक और श्रार्थिक साधनों में वतमान 
जनसख्या से भी श्रधिक संख्या को पालन करने की शक्ति है परन्तु कमी केवल 
यह है कि इन सुप्त साधनों का महत्तम उपयोग नहीं किया जा रहा है| पंढिंत 
जवाहरलाल नेहरू दूसरे पक्ष के समर्थक हैं। उनका कहना है कि देश के प्रचुर 
साधनों को दृष्टि मे रखते हुए. वर्तमान जनसंख्या भी कम है | श्रत्ः साधनों 
का विदोहन करने के लिए और जन संख्या को श्रावश्यकता है। कुछ लोगों 
का विचार हू कि संसार में मनुष्य एक मुँह और दो हाथ लेकर जन्म लेता है। 
यदि खाने के लिए एक मुँह बढ़ता है तो काम करने के लिए दो हाथ बढ़ते 
है| फिर जीवन-यापन के साधनों की कमी कैसे ? जनाधिक्य क्‍्योंकर ! उनका 
यह कथन [सद्धान्तत: ठाक है। परन्तु उसमें एक भूल है | कया वह व्यक्ति श्रपने 
दो हाथा से अपने जावनन-यापन की पूर्ण श्र आवश्यक सामग्री उत्पन्न करता 
रहता है उत्तर मिलता है नहीं। इसका कारण यह है कि साधन सीमित 
हाते ई--उसकी शक्ति और कायज्ञमता की कोई सीमा होती है तथा वह केवल 
हाथो से हं। सामग्री नहीं उपजा सकता या बना सकता। उसे कुछ सहायक- 
साधनो की आवश्यकता होती है। ये साधन उसे पर्याप्त मात्रा या संख्या 
उपलब्ध नही होते श्रोर वह फिर जनाधिक्य का कारण बन जाता है । हम पंद्ित 
नेहरू की इस वात से सहमत ई कि देश के साक्षन प्रचुर ई परन्दु सुप्त पड़े ६ ॥ 
उनके |वदोहन के लिए शक्ति की ग्रावश्यकता है। परन्तु केवल जन शक्ति की 
ही नही, जन-शक्ति की सहायक-शाक्तयों को भा | यदि ऐशा किया जा सके ता 
निश्चय ही भारत-भूमि पर इससे भी श्रधिक जनसख्या का पालन है| सकता है । 
परन्तु प्रश्न ते। यही है कि जन-सहायक-शक्तियोँ कैस प्राप्त हों !. प्रयलल कि 
जा रहे ईं--कृषि भास की समाएँ बढ़ाई जा रहो हैं, कृषि पर यन्‍्त्रो वी 
सहायता ली जा रही है, सहायक-उच्चोग स्थापित किए, जा रहे है . तथा वैज्ञा- 
ज्रिकन करके उल्लादन के सभी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि 
हमारी ये सव योजनाएँ सफल हुई" तो जनाधिक्य का मय टल-जायगा । 


परन्तु इससे भी समस्या पूर्ण रूपेण हल नहीं होतो | श्राखिर उत्तादन 
ऊँव तक'वढ़ाया जा सकता है १ सुप्त साधनो का कितना 'विदोहन किया जा 
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सकता है ! इन सब की कुछ न कुछ मर्यादाएँ हैं। जन्म संख्या को रोकने की 
बात को टाल कर उत्पादन बढ़ाने की ही वात करना जनवृद्धि को समस्या को 
हल करने का अधूरा उपाय ही रहेगा | अतः यह भी आवश्यक है कि द्र्‌त- 
गति से बढ़ी चली जा रही जन्म संख्या पर लगाम चढ़ा दी जाय | जब सरकार 
मृत्यु संख्या को रोकने के लिए सावजनिक स्वास्थ्य की अनेक बीजनाशं को 
लेकर खड़ी है तो जन्म संख्या को भी रोकने के लिए कुछ करना वांछुनीय 
और अआवश्यक है अन्यथा समस्या सुलझने के बदलते और उलम सकती है। 
जत्म्‌ रुसया को रोकने के लिए दो उपाय है--(९) ररकार द्वारा, (२) जनता 
द्वारा । सरकार सन्तति निग्नह की शिक्षा को प्रोत्साहन दे, जहाँ लोगों को उसका 
शान मिल सके--चल-चित्र दिखाए जाएं, भाषण कराए जाएँ तथा निग्रह- 
केन्द्र खोले जाएँ सरकार यह सब कुछ कर रही है। विदेशी विशेषज्ञ मि० 
स्टोन की सलाह पर देश के कई स्थानों पर सन्तति-निग्रह केन्द्र खोल कर 
प्रयोग किए जा रहे हैं । आशा है कुछ परिणाम निकलेगा । सरकार शिक्षा को 
भी प्रगति दें क्योंकि इसके बिना स्वयं जनता निग्रह का पप्रह का महत्व नहीं समझ 
सूती । इसके श्रोतेस्कि मनोरंजन के साधन मी जाए जाएँ । कुछ लोगों का 
सुझाव है कि 'कॉन्ट्रासेप्टिक्स” का प्रयोग देश में बढ़ोया जाय | परन्तु इस 
प्रकार श्रद्वाभाविक श्रौर नेसगिक उपायों से लाम की श्रपेक्षा हानि श्रधिक होने की 
सम्भावना है| महात्मा गाघी स्वयं इसके पक्तु में न थे | उनका कहना था कि 
इस प्रकार जनता में व्यभिचार फैलने की शंका बनी रहेगी और दूसरे भावी 
संतान भी निर्बल्ल चन जायगी | ऋइसके लिए. सबसे अच्छा उपाय तो यह है 
कि लोग स्वयं समभे, समस्या की गम्मीरता को पहिचाने श्रौर संतानोत्मत्ति 
पर स्वयं प्रतिबन्ध रक्‍्खें। यह समस्या ऐसी हैं जिस पर कानून द्वारा ही काबू 
नहीं पाया ज॑ सकता | इसके लिए स्त्री-युदषों का पारस्परिक सहयोग ही 
श्रनिवार्य है। सरकार तत्सम्वन्धी सुविधाएँ दे जेसे शिक्षा का प्रसार, मनोरंजन 
के अन्य साधन, सम्तति-निग्नह की महत्ता की शिक्षा आदि, आदि, | समस्या का 
हल तो केवल (०४४) १८४४४४॥६ जनता के स्वाभाविक नियंत्रण? में है | 
तमी जन्म संख्या कम हो सकती है और तभी रहन-सहन को स्तर उठ सफ़तों है । 





४५४---आर्थिक आयोजन 


, हमारे सिद्धान्त एवं आदर्श कया हो ? 


श्रार्थिक श्रायोजन कोई बहुत पुराना विषय नहीं हे। प्रथम महायुद्ध मे 
पहिले तो झ्रार्थिक श्रायोजन कुछ सेद्धान्तिक अरयेशारित्रयों का बिचार मात्र 
ही भाना जाता था । पर १६१३० के पश्चात्‌ यह एक महत्वपूर्ण विषय क्लने 
लगा | सोवियट रूस ने अपनी पंचवर्षीय योजनाश्रों द्वारा जो श्रार्थिक प्रगति 
की उससे संसार के अ्रनेक देशों की मारो विल्मय हुआ और वे आशिक आयो- 
जनों के पुरोगमो में जुटने लगे । द्वितीय युद्ध के कारण अनेक राष्ट्रों फे आर्थिक 
कलेवर का जो विध्यस हुआ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए श्राथिक आयोजन 
एक श्रनिंवार्य श्रावश्यकता समभी जाने लगी। युद्धोच्तर काल में संसार के 
श्रनेक राष्ट्रो ने श्राथिक श्रायोजन किए | थ्राज कुछ युद्ध-ध्वंसित देश श्राथिक 
पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं श्रौर कुछ श्रवनत-देश आरार्थिक-संगठन में 
व्यस्त है | हमारे देश की श्रार्थिक समस्या बहुमुखी दे जहाँ युद्ध-विक्ृत श्रार्थिक 
कलेवर को भी सगठित करना है श्रोर देश के सुप्त झ्राथिक साधनों का विदो- 
हन करके कृषि श्रोर उद्योग को उन्नत बनाकर संतुलन उत्पन्न करना है | 

शधुनिक युग में प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकार चाहे एक-तंत्रीय हो 
अथवा जन-तुंत्रीय, कोई भी देशव्यापी नीति पुरोगम श्रोर आयोजन तब तक 
सफल नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त न हो । 
श्रार्थिक श्रायोजन मे श्रनेक नीतियों श्रौर कार्य शैलियो का समावेश होता है 
श्रौर ये सभी नीतियाँ श्रीर काय शैलियों मित्न-मिन्न प्रंकार की होती हैं, परन्तु 
इन्हे कार्यानिवत करने के लिए यह आवश्यक है कि इन्हें जनता के विश्वास का 
पात्र बनाया जाय | इस शआ्रादश का महत्व १६२७ में होने वाले विश्व श्रार्यिक 
सम्मेलन? के उस प्रस्ताव से शौंत होता दे जिसमें यह सुझाया गया था कि 
“संसार के आर्थिक निर्माण के लिए सम्मेलन को भिन्न-भिन्न देशो की सरकारों 
ओर शासन-सूत्रों पर ही आ्राश्रित नही रहना चाहिए वरन्‌ जनमत को आधार 


है 
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बनाना चाहिए क्वोंकि इसी पर योजना की सफलता निर्भर होवी है? | हमारे 
यहाँ योजना कमीशन ने भी इस बात को मली-भॉँति समझा है और अपनी 
पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा प्रमाशित करते समय स्पष्ट कर दिया है कि 


“योजना की सऊलता जन-विश्वास एवं ज़न-सहयोग पर निर्भर है? । 


आर्थिक आयोजन आर्थिक संगठन की वड व्यावहारिक क्रिया है जिसके 
द्वारा क्रपि, व्यापार श्रोर उद्योग के समी भिन्न-भिन्न सूत्रों को मिलाकर एक 
व्यवस्थित और संगठित इकाई वना दिया जाय, जिससे एक निश्चित अवधि 
के अन्दर प्रस्तुत आर्थिक साधनों का विदोहन करके देशवासियों की आवश्य- 
कताओ के मषत्तम सनन्‍्तोप की सुविधाएँ प्राप्त की जा सके | इस क्रिया के सफल 
संचालन के लिए एक ऐसे संचालक की आवश्यकता होती है जो भिन्न-भिन्न 
यूत्रों की कार्यशैली निर्धारित करें और उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन 
उत्पन्न करे। स्पष्ट होता है कि श्रार्थिक आयोजन के तीन प्रमुख उद्देश्य होने 
चाहियें। प्रथम, प्रस्तुत सभी आर्थिक साधनों का महत्तम विदोहन; छ्वितीय, 
उत्पादन एवं उपभोग में आवश्यक तथा अनुकूल समायोजन, और, तीसरा, 
देशवासियों को आवश्यकताओं की महत्तम पूर्ति। ये तनों उद्दश्य तमी प्राप्त 
किए जा सकते हैं जब देश भर की सारी आर्थिक क्रिया एक केन्द्रित सचालन्‌ 
शक्ति के झ्राधीन हो_। झ्रार्थिक आयोजन के द्वारा उत्पादन की कुशलता, 
आर्थिक जीवन की स्थिरता तथा वितरण की समानता लानी होती है। जहाँ तक 
उत्पादन की कुशलता का प्रश्न हैं, आयोजकों को चाहिए कि वे ऐसा आर्थिक 
कार्यक्रम बनाएं जिससे उत्पादन-इंद्धि के साथ-साथ जन-सख्या को भी भरपूर 
कार्य मिलता रददे तथा उत्पादन का स्तर भी ऊँचा हो। कुछ लोगो का 
खयाल है कि विशाल यंत्रों द्वारा ही उ्तादन बढाया जा सकेगा; परन्तु यह 
बात नितान्त सत्य नही । भारत जैसे देश में, जह्ों जनसंख्या का आधिक्य हैं, 
उत्पादन की कुशलता जन-शक्ति के द्वारा ही बढ़ानी होगी, यंत्रों के द्वारा नहीं, 
श्रन्‍्यथा वेकारी का भय बना रहेगा । इसी प्रकार वितरण वी समानता के 
जिपय में श्रायोजकों को मली मॉति ज्ञान लेना चाहिये । वितरण की समानता 
का यह अ्र्थ नही कि सभी को समान मिलता रहे या सभी समान रूप से घनी 
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या कंगाल रहे | यह बात संभव भी नहीं हो सकती | जबतक मनुष्य मनुष्य की 
योग्यता, कार्यशेली, अ्रमशक्ति, मानसिक गुण व शारीरिक गठन मिन्न-मिन्न है 
तब तक उनकी कार्य करने की शक्ति भी भिन्न-भिन्न होगी और उनके 
उत्पादन का स्तर मी श्रलग-अलग होगा; वितरण में भी अ्रसमानता होगी। 
अतः वितरण की पूर्ण और स्थायी समानता की कल्पना करना असंभव नही तो 
असंगत अवश्य जान पड़ता है। वितरण की समानता से केवल यही समभना 
चाहिए कि ऐसा श्रार्थिक कलेवर बने जिसमे सभी को सब कार्य करने के लिए 
समान श्रवसर प्राप्त हों, मानव मानव का शोषण न करे, मानव प्राकृतिक साधनों 
का शोषण करे। श्रार्थिक जीवन की स्थिरता के विषय में भी एक विशेष बात 
है। स्थिरता ऐसी न हो बिससे जीवन की गति रक जाय और श्रार्थिक क्ेंत्र में 
ऐसे भारी-भारी परिवतंन हों जिससे श्रार्थिक कल्लेवर को किसी भी प्रकार की 
हानि हो | 

किसी भी झआार्थिक योजना का रूप निर्घारित करने से पूर्व आर्थिक 
साधनों का देश की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति का सिंहावलोकन करना 
अत्यन्त श्रावश्यक है | योजना ऐसी हो जिससे क्रांति का आमास_ न मिले वरन्‌ 
शनेः शनेः युग-परिवर्तन हो । न वो प्रस्तुत श्रार्थिक कलेवर को छित्न मिन्‍न करने 
की ही आवश्यकता पड़े और न क्रातकारी वातावरण ही उल्लन्न करने की चेष्टा की 
जाय | यथा संभव निम्न वातों का समावेश करने का प्रयत्न होना ही चाहिए-- 

(१) योजना का आधार वेयक्तिक उपक्रम ( निजी उद्योग ) शी हो परत 
झावश्यकतानुसार इसे लोक-उपक्रम द्वारा स्थानापन्न कर दिया जाय । जिस छेंत्र 
में लोक-नियंत्रण की आवश्यकता जान पड़े वहाँ वेयक्तिक उपक्रम की स्थान न 
दिया जाय । परंतु वेयक्तिक उपक्रम भी सवंया स्वतंत्र न रहे। सभी वेयक्तिक 
उपक्रमों पर सरकार का न्यूनाधिक नियंत्रण रहना ही चाहिए । 





(२) योजना को जनता पर बलात्‌ न लादा जाय | जनता का योजना फे 
सिद्धांतों में एवं उसके भविष्य में पूरा-यूरा विश्वास हो। दूसरे शब्दों में यह भी 
कहा जा सकता है कि श्रार्थिक योजना सरकार और जनता सभी को मान्य हो 
और उसका व्यकहार लोकतंत्र के सिद्धातों पर श्राधारित हो | 
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(३) योजना का स्वरूप शुने-शने: विकसित होता रददे, जिससे आाथिक त्षेंत्र 
में प्रस्तुत झ्ार्थिक क्रियाएँ व आ्रार्थिक संस्थाएँ एक दूसरें के समीप आती जाएँ 
झओर उनका विकास भी एक निर्धारित शेली और उपक्रम के अनुसार हो | कोई 
भी योजना श्रार॑भ से ही पूर्ण नहीं कही जा सकती । उसकी रूपरेखा समय की 
गति के साथ-साथ तथा सफलता के किनारें-किनारे विकसित होनी चाहिये। 


(४) योजना लचकदार होनी चाहिये जिससे मविष्य में आनेवाली श्रार्थिक 
व राजनैतिक परिस्थितियों के सम्मुख उसमे शआ्लावश्यक परिवर्तन किये जा सके | 
श्रार्थिक योजना को पूर्ण कहकर आधिक जीवन को स्थायी बनाना होगा जबकि 
आर्थिक जीवन में समयानुकूल परिवतन की श्रावश्यकता होती है | श्रायोजन की 
प्रमुख विशेषता यह है कि “उसमें उत्तरोत्तर विकास हो श्लोर विकास के साथ 
उसे पूर्ण बनाया जाय [”? 


इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोजन सरकार और जनता के उन भरपूर प्रयत्नों 
का परिणाम है जिनके द्वारा राष्ट्र और संसार की परिवर्तनशील उत्पादन की 
परिस्थिति में आर्थिक कुशलत्ता लाने का सफल प्रयास किया जाता है। कुछ 
लोग समभते हैं कि श्रार्थिक योजना 'राष्ट्रीय! होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र को 
एक शून्य इकाई मानकर आयोजन हो, अन्य राष्ट्रों के साथ उसका कोई संबंध 
न रहे। ऐसी विचारधारा भावुक हृदय की उपज है और व्यावह्यरिकता से अधिक 
पीछे है | शून्य इकाई पर आधारित राष्ट्र की आर्थिक योजना का कोई व्याव- 
हारिक मूल्य नही श्रोर न वह हितकारी हो सकती हं। राष्ट्रीय श्राथिक योजना 
बनाते समय अ्रन्तराप्ट्रीय दृष्टिकोण एवं श्रन्तराष्ट्रीय आयोजन को श्रवश्य ध्यान 
में रखना होगा | योजना का सफलता में जित्तनी राष्ट्रीय जनता के सहयोग की 
आवश्यकता होती है उतनी ही श्रन्तर्राष््रीय सहयोग की भी कल्पना करनी होती 
है | प्रो० टामस व प्रो० सैलिगमैन भी इस बात की समीक्षा करते है और प्रो० 
'ठोयनवी ने तो यहाँ तक लिखा है कि “अ्रन्तर्राष्रीय सहयोग की कल्पना किये '* 
बिना बनाई गई आर्थिक योजना न केवल व्यर्थ होती है चरन्‌ भयंकर हानि का' 
कारण भी वन सकती हैं ।” अत्त: यह आ्रावश्यक हे कि आर्थिक योजना यदि 
श्रन्तर्राष््रीय आदशों पर आ्राधारित नहीं होती हे तो कम से कम अन्तरफ्ट्रीय सहयोग 


३१६ आर्थिक आयोजन 


की श्राशा करते हुए श्रन्य राष्ट्रो के श्राथिक वायुमंडल से मेल खाती हुई 
अवश्य होनी चाहिए। वर्तमान युग में, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, मौद्विक 
प्रणालियाँ, कच्चे माल का श्राश्नय, पके माल को खपाने के लिए विदेशी बाजारों 
की व्यवस्था पारस्परिक सहयोग पर ही निर्भर है तो आर्थिक योजना में इन समी 
व्यवस्थाओ का पूरा-प्ररा श्रायोजन श्रावश्यक होजाता है। 


हमारा देश तो आर्थिक योजनाश्रो की एक प्रयोगशाला रहा है। देश के 
आर्थिक श्रायोजन के विपय में भिन्न-मिन्न मत व्यक्त किये गये हैं | कुछ लोगों 
का विचार है कि देश को श्रौद्योगीकरण की ओर लेजाना चाहिये श्रौर कुछ 
सोचते हैं कि देश की उन्नति कृपि पर ही श्राभ्रित है | श्रीमती बैरा आहइन्स्टे ने 
अपनी पुस्तक “मारत का आर्थिक विक्रास” में दलील की है कि देश में एक 
संतुलित नीति की श्रावश्यकता है निसमें कृपि श्रौर उद्योग दोनों को समुचित 
स्थान प्राप्त हो ।” भारत की किसी भी श्रार्थिक योजना में दो समस्याएँ आती 
हैं, पढ्चली जनरूुख्या का श्राकार एवं उसकी वृद्धि-दर श्रौर दूसरी संतुलित 
श्रा/टफ-ककेवर । इन्हो दोनों समश्याश्रो पर भावी श्रार्थिक-योजना का श्राकार 
श्राधारित होना चाहिए.। जनसंख्या की समस्या पर ही भावी मारत का आ्रार्थिक 
भविष्य अवलग्बित है । जनसख्या की समस्या देश की वह विकट समस्या है 
जिसे यदि शीघ्र ही न सुत्नकाया गया तो देश के कितने हो ठोस श्रार्थिक 
पुरोगम आ्रागे चल कर टठुकड़े-ठुकड़े हो जाएँगे | श्रतः श्रार्थिक योजना का पहला 
लक्ष्य यह होना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियत्रण में 
लाया जाय और जनसख्या एवं उत्पादनमात्रा में किस प्रकार सतुलन पैदा हो । 

समी मानते हैं कि भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भारी मार है | लगभग 
८० प्रतिशत जनसंख्या ऋषि पर श्रवलम्बित है । और यह भी सत्य है. कि श्रभी 
तक उत्पादन पूर्ण मात्रा में नही हो रहा । यदि वैज्ञानिक साधनों रा उत्पादन 
बढ़ाया गया तो समस्या यह पैदा हो सकती है कि क्रपि से उठाई गई जनसंख्या 
क्या कार्य करे ! इस जनसंख्या को श्रौद्योगिक साधन तलाश करने झेगे 
कौर इस प्रकार कृषि व उद्योग फे संतुलन का प्रश्न भी हल करना होगा | 

योजना कमीशन ने इन दोनो प्रश्नों को सामने रखकर योजना तैयार 


आर्थिक आयोजन ३१७ 


की है श्रौर योजना का रूप काफी सुडौल बनाया है । उस योजना की विस्तृत 
रूपरेखा का वर्णन श्रगले निवंव में किया गया है । 

आ्िक आयोजन की एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता अड्ढ-संप्रह की 
होती है जिनके आधार पर श्रामामी काय शैली निर्धारित की जा सके। 
प्रसिद्र श्रथशास्त्री कौन्‍्स का कहना है कि जीवन के किसी भी पहलू में 
अनुमान-अंको की श्रावश्यकता होती है और ये श्रनुमान-श्रढ्ढ योजना का 
माग-प्रदर्शन करते हैँ | डाक्टर मार्शल का विश्वास है कि “अ्ंकशास्त्र वह 
मिट्टी है जिसकी सहायता से इंठे तैयार की जाती हैं ।” आर्थिक योनना बनाने 
से प्रवं इस वात की आवश्यकता है कि 'उत्रादन-गणना? हो | उत्तादन-गणना 
का तात्पय है कि आर्थिक साधनों का, श्रार्थिक क्रियाश्रों का, जनसंख्या के 
विभिन्न उद्यमों का एवं देश मे आशातीत श्रन्य उद्योग-घधा का अनुमान 
लगाया जाय और लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति के प्रयत्न किये जाएँ। तभी 
लक्ष्य-प्राप्ति की कल्पना की जा सकती है। हमारे देश में अनेक योजनाएँ: 
बनी, परल्तु अंकसंग्रह की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया | स्दैब प्रस्तुत 
साधनों से श्रधिक इंटे निर्माण करने के विषय में सोचा गया और लक्ष्य-पूर्ति 
न हो सकी | वतमान योजना कमीशन ने इस झ्लोर विशेष ध्यान दिया है। 
देश के साधनो के विश्वसनीय श्लोर यथाशक्ति पर्याप्त ऑकड़े प्राप्त करके 
लक्ष्य निर्धारित किए गए. हैं । 


अक-संग्रह के पश्चात्‌ हमारे देश के आश्िक-श्रायोजन में भारतीय 
कृषि को योजना का प्रथक लक्ष्य बनाना आवश्यक है । कृषि श्रव भोजन का 
साधन ही नही वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं श्रोद्य गिक विकास का भी एक 
खोत हो चला है । श्रतः हमारी किसी भी योजना मे देश की कृपि-भूमि की 
मापन-जोखन होनी चाहिए। भूमि का मापन इस दृष्टिकोण से हो कि 
विभिन्न भागों मे कौनसी फसल कुशलता से पैदा की जा सकती हैं श्रौर इसका 
मापन करते समय देश की स्थानीय आवश्यकताओं और निर्यात-आवश्य- 
कताओं दोनों बातों को सामने रक्खा जाय। उत्पादन-वृद्धि के स्वधनों को 
तो सोचना होगा ही परन्ठु उन सबको देश में ही उत्पन्न करना भी योजना 
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का लक्ष्य होना चाहिए । कृषि की उन्नति के साथ-साथ ग्रामोन्नति की ओर 
भी योजना का पूरा लक्ष्य हो, क्योंकि भारत की कोई भी श्ार्थिक योजना 
तबतक पूरण नहीं कह्टी जा सकती जबतक कि भारत के ७,००,००० गांवों के 
पुसरुत्थान का कार्य-क्रम न बनाया जाय । ग्रामोत्नति की योजना में सहकारी 
उद्योगो एवं सामाजिक सुविधाओं को पूरा-पूरा स्थान मिलना चाहिए। 
श्रार्थिक कलेबर को हृढ करने के लिए जनता को शिक्षित बनाने को 
आवश्यकता है । शिक्षा का आर्थ्रिक पुरोगम में विशेष स्थान हो, जिससे 
जनसाधारण योजना का महत्व समर्के और उसे कार्यान्वित करें। अतः 
आशिक, योजना केवल अ्थसाध्य ही न हो, कृपक के केवल एक ही पहलू को 
स्पश न करें, वरच्‌ योजना को श्रपनाने वाले सभी श्रेणी के लोगों के जीवन 
की चतुर्मंखी उन्नति का लक्ष्य हो । इतना ही नहीं, ये सभी क्रियाएँ एकसाथ 
चलें, जिससे किसी भी क्षेत्र म कमी न आने पे | योजना का श्रगला श्रंग 
उद्योग-विकास है | उद्योग-क्षेत्र में विशाल उद्योगो को भी स्थान हो श्रौर 
गह-उद्योग (कुटीर-धंघे) भी सम्मिलित हों। केन्द्रीयकरण फ्री योजना भारत 
मे ग्रधिक उपयोगी सिद्ध न होगी | जहाँ विशाल क्षत्र है, अनन्त साधन हैं, 
असख्य जनसंख्या है, विकेन्द्रीकरण की योजना ही हितकर होगी। रह-उद्योगों 
का उत्पान दो हृष्टिफोणों से होना चाहिये--वेकारी को दूर करके का्य-दोतों 
की बुद्धि के लिए तथा उत्पादन-बृद्धि के लिए। प्राचीन युग के शह-उद्योग 
यद्यपि देशवासियों को काम दे सकते हैं परन्तु आधुनिक युग की आवश्यकता 
के अनुसार उत्तादन नहीं बढ़ाते। इस क्षेत्र में आयोजकों को जापान, 
स्वीय्जरलेस्ड, जमनी आदि देशों की श्रोर देखना चाहिए | विद्युत का विकास 
हो, यंत्रों का प्रयोग बढ़े श्रौर कायकुशलता में बृद्धि हो। उल्लादन इतना 
हो कि राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही, बाह्य देशों में भी कुछ निर्यात 
किया जा सके | इसके अतिरिक्त योजना जीवन-रक्षा के विषय में नीति 
नि्धोरित करे, पेजी संगठन का भी पुरोगम हो, आपमों में अधिकोपण छुविधाएं 
हे और देश को अ्म्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हो | सारांश यह है कि योजना 
' ऐसी हो जो देश को चारों ओर से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाँध दे | योजना- 
कर्मीशन ने इन्हीं सिद्धान्तों श्रोर आदर्शों को सामने रखकर देश के लिए 
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पंचवर्षीय-योजना बनाई है जिसमें कृपि को स्वॉपरि स्थान दिया गया है। 
फिर उद्योगों, समाज सुधार, शिक्षा आदि मूल चातों की भी व्यवस्था की मई 
है | योजना की विस्तृत रूपरेखा श्रगले निबन्ध में है; श्राशा है पाठक उसको 
श्रध्ययन के साथ समझने की चेष्टा करेंगे । 


४६--पंचवर्षीय योजना--एक रूपरेखा 


१६३० से पहले हमारे देश में श्रार्थिक श्रायोजन का कोई क्रमवद्ध उपक्रम 
नहीं था | उस समय थ्रार्थिकःग्रायोजन का विपय केवल ऐिद्धान्त की वस्तु ही 
समझा जाता था | परन्तु तीसा की मनन्‍्दी से देश के श्रार्थिक कलेवर मेंजो 
उलट-फेर हुई उससे निश्चित योजनानुसार देश का आर्थिक विकास करने को 
श्रावश्यकता प्रनुभव होने लगी । रूस ने श्रपनी पंचवर्षीय योजनाओ्रों द्वारा जो 
श्राथिक प्रगति की उससे संसार के देशों की श्राश्श श्रार्थिक आयोजन में जमने 
लगी । द्वितीय युद्ध काल मे युद्ध के कारण जो श्रार्थिक विकलता पैदा हुई उससे 
तो श्रार्थिक श्रायोजन के विकास में श्रीर भी श्रधिक बढ़ावा मिला। युद्दोत्तर 
काल में लगभग सभी सभ्य देशों ने श्रार्थिक आयोजन करके निश्चित योजना- 
नुसार काम करना आरम्म कर दिया | 


भारत में श्रार्थिक ग्रायोजन का क्रमबद्ध आरम्म १६३१ से श्रारम्भ होता 
है जबकि का््रेंस महासमिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अ्रध्यक्षुता में 
राष्ट्रीय-आयोजन समिति स्थापित करके देश के श्रार्थिक विकास की एक 
विस्तृत और क्रमबद्ध योजना बनाने का निश्चय किया था। ९६४४ में देश के 
अग्रगण्य उद्योगपतियों ने देश के श्रार्थिक बिक्नास के लिए. “बंबई-योजना? के 
नाम से एक योजना देश के सामने रखी | इसके पश्चात्‌ 'पीपिह्स-योजना 
तैयार हुई तथा श्राचाय भ्रीमन्नागयण शअ्रग्रवाल ने गांधीवादी रिद्धान्तों के 
आधार पर तैयार की हुई एक गाघी-योजना? देश को दी। इन योजनाओं से 
प्रभावित होकर तथा देश की आवश्यकताश्रों को समझकर उस समय की 
विदेशी सरकार ने भी एक गआर्थिक-आयोजन-विभाग खोला तथा स्वर्गीय 
श्री आर्देशर दलाल को योजना एवं विकास सम्बन्धी विभाग का अ्रध्यक्ष बनाया 
गया। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात्‌ जब देशी सरकार ने भारत के विधान में 
कल्याणकारी राज्य” की कल्पना निर्धारित की तो यह आवश्यक समझता गयीं 
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कि देश के आर्थिक साधनों का जमा-खर्च करके एक ऐसी योजना बनाई जाय 
जिसके अनुसार देश का आर्थिक विकास किया जा सके और स्वतन्त्र देश- 
वासियो को मरपूर काम तथा पर्याप्त भोजन, कपड़े एवं निवास की सुविधाएँ 
मिल सके । इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने मार्द १६५० से एक 
योजना कमीशन? नियुक्त किया | इस कमीशन के श्रध्यक्ष देश के प्रधान- 
मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हई तथा सदस्यों मे श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा, श्री- 
वी० टी० कृष्णमाचारी, श्री चिन्तामणि देशमुख, श्री जी० एल० मेहता, भरी 
आर० के० पाटिल हैं | कमीशन ने लगभग १५ महीने तक देश की आाधिक 
परिस्थितियों का अ्रध्ययन करके पंचवर्षीय योजना की एक रूपरेखा” देश के 
सामने रवखी है। कमीशन ने अ्रपनी रिपोर्ट को तीन भागों में बॉट दिया है-- 
पहले भाग मे उन सिद्धान्तो का वर्णन है जो कमीशन ने योजना तैयार करने 
में अपनाए हैं | दूसरे भाग में योजना की मूल बातो पर विचार किया गया है 
तथा तीसरे भाग में योजना को कार्यान्वित करने के लिए. अ्रपनाई जाने वाली 
नीति और प्रवन्ध सम्बन्धी समस्याञ्रों पर विचार किया गया है । 

रूस की पंचवर्षीय योजनाञ्रों की भाँति इस योजना में देश के सभी 
श्राथिक पहलुश्ों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें आर्थिक विकास 
के केवल जन-पहलू पर ही विचार किया गया है कि केन्द्रीय और राज्य- 
सरकारें किस प्रकार १६४१-४२ से १६४४-५६ तक आर्थिक विकास पर 
श्रावश्यक धन राशि व्यय करेंगी। जहाँ तक व्यक्तिवादी उद्योगों का सम्बन्ध 
है कमोशन ने केवल ऐंस। परिस्थितियों ही बनाने का ,श्रायोजन क्या है 
जिनके अन्तर्गत व्यक्तिवादी-उद्योग पन्धों को उन्नत करने के भरपूर अवसर 
प्राप्त हो.सके | 

योजना के अन्तर्गत पॉच वर्षों में सरकारी लेखे पर देश के आर्थिक 
विकास के लिए १७६३ करोड रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया दे । 
यह अनुमानित व्यय-राशि दो श्रंगों भे बॉँट दी गई है। पहिले अंग के 
अन्तर्गत १४६३ करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस राशि से 
प्रधानतः उन विकास योजनाश्रों को पूरा किया जायगा जिन्हें सरकार ने बने- 

कृ०-२१ 
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मान में अपने हाथ में ले रक्खा है। इतना व्यय करने के पश्चात्‌ कमीशन 
का अनुमान है कि देशवासियों को जीवन की वे सब श्रनिवार्य वस्तुएँ मिलने 
लगेंगी जो उन्हें युद्ध पूव काल में मिलती थीं। दूसरे अंग के अन्तर्गत ३०० 
करोड़ रुपये व्यय किये जाएँगे । इस राशि से आर्थिक प्रगति एवं उन्नति की 
शोर बढा जायगा । कमीशन ने फिलहाल १४६३ करोड़ रुपये के अनुमानित- 
व्यय की रूपरेखा सरकार के सामने रक्‍्खी है| यह राशि इस प्रकार 
व्यय को जायगी:--- 











१६५१-५६ (पॉच वर्षों में) कुल राशि का 

व्यय राशि प्रतिशत 

(करोड़ रुपयों में) (१६५१-५६) 
कृषि एवं ग्राम्य विकास १६१०७० श्श्ष्प 
घिंचाई और शक्ति ४५०*३६ ३०*२ 
यातायात एवं संचार साधन इेपप १२ २६*१ 
उद्योग १००'६६ ६"७ 
सामाजिक सेवाश्रों में व्यय २५४२२ १७१० 

पुनर्वास ७६ ०० परे, 
विविध र्पप्ड श्ह 
योग १४६ २५६३ १००१० 

(अ) कृषि 


उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि योजना कमीशन ने अपभी योजना में कृषि 
को सब प्रथम स्थान दिया है | झोर दिया भी क्‍यों न जाय ? देश की ८० प्रति 
शत जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृपि पर अवलम्बित है| बड़े बड़े उद्योग 
कच्चे माल के जिए कृपि पर आश्रित है श्रत्न का देश भर में भारी श्रकाल 
चल रहा है। इन परिस्थितियों में कृषि को प्रथम स्थान मिलना कोई ईर्ष्या की 
बात नही होनी चाहिए । श्रन्य योजनाशों की माँति, जिनका उल्लेख पीछे किया 
गया है, इस योजना में श्राँकड़ों के बड़े-बड़े आ्रशावादी पुल नहीं बनाए गए 
ह वरन्‌ ब्यावह्रिकता, वास्तविकता और आवश्यकताओं के श्रनुसार श्रावश्यक 
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वस्तुओं को ययास्थान दिया गया है| कुछ लोगो का मत है कि जब योजना में 
सिंचाई एवं शक्ति पर कुल व्यय का ३०५८, यातायात एवं संचार ५२ २६% 
तथा समान सेवाझ्ो पर १७६ व्यय होने का अनुमान है तो फिर उद्योगों के 
विकास पर ही केवल ७४ क्यो ! ये आलोचक इस वात की भुलते हैं कि देश 
कृपि प्रधान है जहाँ कृपि की उन्नति पर ही सब कुछ निर्भर है। दूसरे, श्रौद्यो- 
ग्रिक विकास के लिए तो अभी व्यक्तिवादी ज्षेत्र भी पढ़ा हुआ है। श्रत्त: योजना 
में कृषि को जो स्थान दिया गया है वह उपयुक्त ही है। योजना के अनुसार 
कृपि-विकास पर जो व्यय होगा वह इस प्रकार है-- 








प्रथम दो वर्षो भे कुल पॉच वर्षों में 
( १६५१-४३ ) ( १६५१-५६ ) 
( करोड़ रुपयों में ) ( करोड़ रुपयों में ) 
कर्पि द्ण्प १३६६ 
पशु-रक्षा, चिकित्सा एवं 
दुग्घशालाएँ ६७ श्र 
वन-विक्रास श्र १०९१ 
सहकारिता ३० ७२ 
मछुली-उद्योग १४ डा 
ग्राम्य-विकास ४० १०६ 
योग ७६१ १६१७ 





इस प्रकार व्यय करने पर कमीशन का अनुमान है कि पोच वर्षों के 

पश्चात, योजना समाष्त होने पर १,६०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर 

सिंचाई होंने लगेगी; ४०,००,००० एकड़ भूमि फिर क्लपि योग्य बन जायग्री 

तथा १५,००,००० एकड़ भूमि का कृपीकरण होने लगेगा। इतना करने पर 
कमीशन ने उत्पादन सम्बन्धी निम्न लय निर्धारित किए हैं-- 
(००० ) 

श्रत 9,९०० देने 

पटेसन २,०६० गोडि 


३२४ पंचवर्षीय योजना 


कपास १,२०० गाँठे 
तिलहन ३२७५ टन 
शकर ६६० टन 


ये लक्ष्य भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए अलग-श्रलग निश्चित कर दिये गए हैं 
जिप्से राज्य सरकारें इन्हें प्राप्त करने में सचेत श्रीर जागरूक रहेँ | मिनन-मित्र 
राज्यों के लक्ष्य इस प्रकार हैं -- 


ध्यन्न पटसन. कपास तिलदन शकर 
(टनों मे) (४०० पौंड (३६२ पौड (टनों में) (टनो मे) 
की गाँठों में) की गाँठो में) 
( हजारो मे ) 
श्रासाम ३११ ४४० न+-+ न प० 
बिहार ८७६ १६० न प्याज ५० 
बंबई २६७ न+ श्ध््८ 5३ ३४ 
मध्य प्रदेश ३४७ -- श्श्८ २७ न- 
मद्रास परेड न+ र्श्प श्र ष्द 
उड़ीसा र्‌६५ २०० न न+ नल 
पंजाव ६५० न छह चः प्र्७ 
उत्तर प्रदेश ८०० ३३० ४६ ६१ ४१० 
पश्चिमीबंगाल ७६७ ७०० न 2 ११ 
हैदराबाद ६३३ न प्प ९६ न 
मध्य भारत ३०० न्न+ ६१ ६.५ डा 
मैसूर १५६ न्‍- प्‌ न ना 
पटियाला श्रौर 
पू० पञ्ञाब रिया- - 
सती संघ २४६ चना पद ध्य्य द््ः 
राजस्थान पदप्‌ कगार ७५ नल रस 


सौराष्ट्र ६४ न+ १५६ हे. ० ना 


पंचवर्षीय योजना रछ्‌ 











ट्रावनकोर- 

कोचीनच १४१ न रा सटआ डे 

अन्य राज्य २६० न्‍- १७ प हम 
योग ७१०२ २०६० १२०० ३७५१० ६६० 














खन्न-उत्पादन बढ़ाने के लिए कमीशन ने अ्रपनी योजना में सिंचाई का 
विकास करने, रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाने, श्रच्छे तथा उत्तम कोटि के 
बीजो का प्रयोग बढ़ाने तथा बंजर-भूमि को तोबकर कृपि योग्य बनाने की योज- 
नाएँ बनाई हैं । इन उपायो के द्वारा अन्न-उत्पादन बढ़ाने के जो श्रॉकड़े कमी- 
शन ने निर्धारित करिए हैं वे इस प्रकार हैं -- 
विभिन्‍न साधनों द्वारा अन्न-उत्पादन वढ़ाने 


के अनुमानित आँकड़े 
अधिक अन्न-उत्पादन 





योजना (००० टनो मे) 
१. वड़ी-बड़ी विंचाई-योजनाओ द्वारा २,२७२ 
२. छोटी सिंचाई-योजनाओं द्वारा १,६३२ 
३. भूमि को उन्नत बनाकर तथा कषीकरण 
की योजनाओं द्वारा १,२२४ 
४. खाद तथा श्रन्य रासायनिक पदार्थों को 
बढ़ाने की योजनाश्रो द्वारा पू८ड 
, उत्तम कोटि के बीजो का प्रयोग बढ़ाकर ३७० 
&. अ्रत्य योजनाश्रो द्वारा प२० 
न्‍ « कुल ७,२०२ 





भारतीय किसान को बर्षा की अनिश्चितता से बचाने के लिए. कमीशन 
ने योजना में सिंचाई के भरपूर साधनों की व्यवस्था को है। सिंचाई पर 
४४.० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था को गई है जिससे शक्ति का भी 
विकास होगा और सिंचाई भी हो सकेगी । पॉँच वर्षो” में प्रति वर्ष इस मद 


पर इस प्रकार व्यय होगा “८ 


रै२६ 


वर्ष 
१६५१-५२ 
१६४२-५३ 
१६५३-५४ 
१६४४-५० 
१६४५-५६ 
प्रन्त में 


पंचवर्षीय योजना 


श्रधिक भूमि पर सिंचाई श्रधिक शक्ति-उत्तादन 


व्यय 
(करोड़ो रुपययो मे). (एकड़ो मे) (किलोवाट में) 

६६ १५,४९,००० १,४४,००० 

११२ २७,६०,००० २३,७३,००० 

१०० ४५,२५,००० ८,८६,५०० 
७७ ६७,२५,००० १०,००,००० 
भरे ८ण८,३२,००० ११,२४,००० 

हल १२,६५,०१,००० १६,३५,००० 


(ब) उद्योग-धंधे 


श्ौद्योगिक-क्षेत्र में कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि उद्योगों की 


ज्मता के अनुसार भरपूर उत्पादन किया जाय | उद्योगों पर कमीरान ने इस 
प्रकार व्यय करने की व्यवस्था की है :-- 








प्रथम दो वर्षों" में पूरे पॉच वर्षो' में 
मिलाकर मिलाकर 
(१६५१-५३) (१६५१-५६) 
(करोद़ रुपयों में) 
विशाल उद्योगों पर इ्८ा १ ७६*५ 
कुटीर एवं छोटे उद्योगों पर ४८ श्फ्प 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध पर २४ ४६ 
खनिज-विकास पर ०*रे १*१ 
योग्र '.. डक १०१९० 





इस प्रकार व्यय करने पर कप्ीशन का विश्वास है कि पोच वर्षों" के बाद 
४,५०,००,००,००० गज अ्रधिक मिल के कपड़े का तथा १,६०,००,००,००० 
गज अधिक हाथ-करघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा | इसी प्रकार 
योजना में व्यक्तिबादी उद्योगों तथा श्रन्य श्रौद्योगिक वस्तुश्रों के उत्पादन के 
लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं :-- - ' 


९ पु 
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पंचवर्षीय योजना ३५६ 


(स) यातायात एवं संचार 
योजना के अन्तगगंत अगले पॉच वर्षो' में सब प्रकार के यातायात एवं 
संचार साधनों का विक्रास करने की व्यत्रस्था की गई है | इस पर इस प्रकार 
व्यय किया जायगा -- दा 
प्रथम दो वर्षा में. कुल पॉच वर्षो" मे मिलाकर 


(१६५१-५३) (१६५१-५६) 
(करोडो रुपयो में) 

रेलवे पर प० २००१० 
सड़कों पर ३६ ६३९७ 
सडक-वाहनों पर छ६ ६६ 
जल-जहाजो पर पद श्प्ः& 
हवाई जहाजो पर ३७ श्प्््छ 
बन्द्रगाहो पर भ्र३ ९०८ 
आ्न्तरिक जल-मार्गों पर -- ०२ 
डाक एवं त्तार-विभाग पर श्र८ ४७० 
आकाशवाणी पर "६ ३५, 
समुद्रपार यातायात पर न्दध २१० 
अन्य रे हर 


(द) समाज-सेवाओं पर 


योजना के श्रन्तगंत समाज-सेवाओ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछड़े हुए 
लोगों के कल्याण तथा समाज-सुधारों की भी व्यवस्था की गई है। कमीशन ने 


इन कामों पर निम्न प्रकार व्यय करने का श्रनुमान लगाया है :-- 
प्रथम दो वर्षों में. कुल पाँच वर्षो" में मिलाकर 


मिलाकर (१६५१-४३) (१६५१-५६) 
(करोड़ों रुपये में) 
शिक्षा ड४ १२३१ 


स्वास्थ्य रे३७ पर३े'६ 


३३८ पंचवर्षीय योजना 


प्रथम दो वर्षो मे... कुल पॉँच वर्षो में मिलाकर 








मिलाकर ( १६४१ ५४३ ) (१६४१-४६) 

( करोड़ो रुपये में ) 
गृह- व्यवस्था ह्षप श्श्ष् 
भ्रम-कल्याणकारी कार्यों में २९५, ६७ 
पिछुडी हुई जातियो के उत््यान मे. ७१० शैया० 

योग ६७१ २५४"२ 





ओ्ौद्योगिक स्थानों पर मजदूरों को घरो का उचित प्रबन्ध करने के लिए 
कमीशन ने श्रमिकों, उद्योगपतियों एवं सरकार द्वारा मिली जुली एक योजना 
तैयार की है| इस योजना के अस्तर्गत २५,००० घर प्रतिवर्ष बनाये जाया करेंगे 
तथा पॉच वर्ष मे कुल मिलाकर १,२५,००० घर बनाए, जाएँगे । पंचवर्षीय 
योजना में श्रौपधि-निर्माण तथा ग्रौषधि वितरण की मी योजनाएँ सम्मिलित हैं । 


२८ 2८ 2८ है 


उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने १४६३ करोड़ रुपये की 

जो पंचवर्षीय योजना दी है उसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस 
प्रकार व्यय करेंगी । 

प्रथम दो बर्षो' में मिलाकर पाँच वर्षो' में मिलाकर 


(१६५१-५३) (१६५१-५६) 
(करोढ़ रुपयों में) 
केन्द्रीय सरकार ' ३१५०६ ७३४० 
“ग्र! राज्य-सरकारें २४६४ भ५६ ६ 
“व? राज्य-सरकारे ७६७ १७१९० 
“सह? राज्य-सरकारे ६७ र्पार 
कुल योग ६५४७ श्ष्ध्रेफ 


राज्य-सरकारो ने अपनी-अपनी योजनाओं पर इस प्रकार व्यय करने के 
निश्चय किए है :-- 
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ल्‍प्जा 


योजना को कार्याम्वित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें 
श्रावश्यक पूजी क्रिस प्रकार प्राप्त करेंगी--इसकी भी रूपरेखा पंचवर्षीय 
योजना में दे दी गई है। केन्द्रीय सरकार आ्रावश्यक पूजी निम्न साधनों ते 

प्राप्त करेगी-- 
(फरोड़ रुपयो में) 


१, रेवेन्यू लेखों पर बचत (२६ करोड़ रु० प्रतिवर्ष) १३० 
२, रेवेन्यू लेखों में से विभिन्न-योजनाश्रों के विकास 
को अ्ल्नग निकाली हुई राशि श्श्८ 
३. पूंजीगत लेखों से प्राप्त राशि ह 
(१?) जन ऋणों से ३५. 
(०?) बचत योजनाओं से २५० 
(३) अन्य साधनों से ष्प 
४. रेल की थ्राय मे से रेलवे-विकास के द्ेतु 
निकाली हुई राशि ५४४४ 
योग. ६४१ 


इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार से ६४१ करोड़ रुपयो की व्यवस्था बर 
सकेगो--इसमें से २११ करोड रुपये राज्य-सरकारो को सहायताथ दे दिये जाएंगे। 
इस प्रकार वेन्‍्द्रीय सरकार अपने लेखे पर कुल मिलाकर ४३० करोड़ रुपये 
व्यय करेगी । राज्य-सरकारे भ्रपने हिस्से के ४८० करोड़ रुपये इस प्रेवीर 
प्राप्त करेंगी -- 


(करोड़ रुपयों मे) 
३, रेवेन्यू लेखों का आधिक्य प्‌ 
२ भिन्न-भिन्न विकास-योजनाश्रों पर व्यय 
करने के लिए. अलग निकालकर 
रक्‍खी हुई रकम र्‌७प्‌ 


३, विकास-योजनाश्रों के हेतु पुजीगत 
लेखो से प्राप्त राशि-- 
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(१) जन ऋण ७६ 
(२) श्रन्य साधन ४४ 
योग ड्प० 


इस प्रकार राज्य सरकारें ४८० करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगी। २११ 
करोड रुपये उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलेंगे । कुल मिलाकर ६६१ करोड 
रुपये ये व्यय कर सकेंगी | 

इस भ्रकार केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिलाकर ११२१ करोड़ दपये का 
प्रबन्ध कर सकेंगी। प्रश्न यह है ३७२ करोड रुपये का प्रवन्ध कहाँसे होगा ? 
इसके लिए कमीशन का सुझाव है कि यह राशि कोलम्बो योजना के अधोन 
आस्ट्रेलिया, केनेडा और न्यूजीलेड से प्राप्त होगी । कुछ राशि अमेरिका से 
अजन्चन-ऋण के रूप मे भी मिलने का श्रनुमान लगाया गया है। यदि फिर भी 
काम न चले तो कमीशन का सुझाव है कि उसकी पूरति हमारे पौरुड पावनों 
में से लेकर की जायगी | कमीशन ने श्रावश्यकतानुसार विदेशों से ऋण लेकर 
योजना को प्रा करने की सिफारिश मी को है बशरतें कि उस विदेशी ऋण 
से हमारी स्वत्नंत्रता को किसी भी प्रकार की ऑच न आए । 

योजनो की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमे श्रभी कुछ वर्षों तक अन्न 
आयात की श्राशा को गई है। कहा गया है कि प्रति व्यक्ति को प्रति दिन 
१४३ शओ्रस भोजन देने के लिए कम से क्रम ३० लाख गन श्रन्न आ्रायात 
करना पड़ेगा | यत्रपि यह चात हमारे लिए बड़े दुर्माग्य की है परन्तु फिर म॑ः 
सनन्‍्तोप करना पदता है कि योजना के श्रनुसार घीरें-घीरे यह आयात कम होता 
जायगा श्रोर देश श्रन्न के मामले में स्वावलम्बी वन जायगा। कमीशन ने 
मूल्य-नियत्रण बनाये रखने की मी सिफारिश की दे क्योंकि इसके बिना उत्पादन- 
वृद्धि के अ्माव में मूल-स्तर श्रनुकूल नहीं रह सकेंगे | सबसे बडी वात इस 
योजना में यह है कि इसके आॉकड़े लक्ष्य असाध्य और अ्रव्यावह्यारिक नहीं ई | 
कमीशन ने जन-विश्वास तथा जन सहयोंग की भी आशा प्रकट की है क्योंकि 
इसके बिना कोंई भी योजमा सफल नही बनाई जा सकती | 
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दक्षिणी श्रोर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में रहने वाले लोगों के 
रहन-सहन का स्तर सदेव से बहुत नीचा रहा है। श्रार्थिक दृष्टिकोण से ये 
देश बहुत पिछड़े हुए हें । लोगो को भोजन, कपड़े श्रीर निवास तथा जीवन की 
श्रन्य श्रावश्यकताश्रो की नितान्त कमी रही है। न यहाँ शिक्षा है श्रौर न 
पाश्चात्य देशों की भाँति उत्पादन के प्रचुर साधन हू | युद्ध-काल में इन देशों 
की झार्थिक स्थिति और “भी श्रधिक बिगड़ गई | गत पॉच वर्षो" में इन देशों 
में जो राजनैतिक हलचल हुई हू उनसे यहाँ के निवासियों को श्रार्थिक उन्नति 
करने का कुछ सहारा मिला है। ससार के श्रार्थिक दृष्टिकोश से इन देशों का 
बहुत महत्व है | इन्ही देशों मे, संसार भर की श्रौद्योगिक श्रावश्यकताश्रो के 
लिए कच्चा माल पैदा किया जाता है । युद्ध पूष काल में तो इन देशों में 
पठसन और रबर का एकाधिकार था श्रौर संसार में चाय के कुल उत्तादन 
का तीन चौथाई से मी श्रधिक, टीने का दो तिहाई से भी अ्रधिकत श्रौर प्ेल- 
तिलहनों का एक तिहाई से भी अधिक भाग श्रन्य योरोपीय देशो को भेजा 
जाता था । परन्तु शनेः शनैः इन देशो की स्थिति विगड़ती गई | कॉमन-पैल्थ 
देशो ने श्रब भली प्रकार समझ लिया कि इन देशों को उन्नत किये बिना 
कॉमन-वैल्थ के अन्य देशों का श्रौद्योगिक विकास सम्पन्न नहीं 'हो सकता | 
अतः कॉमन-बैल्थ देशों के विदेश मंत्रियों ने जनवरो १६५० में कोलम्बो 
में एक सम्मेलन किया | इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि दक्षिणी 
और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशो में राजनैतिक शान्ति बनाये रखने तथा 
संसार के आर्थिक विकास के लिए बहुमुखी व्यापारिक प्रणाली स्थापित करने 
के लिए इन देशो का आर्थिक विकास श्रावश्यक है । इस उद्दे श्य की पूर्ति के 
लिए एक विस्तृत योजना बनाने को समोलन ने कॉमन-वैज्य-सलाहकार-समिति 
बना दी | इस समिति ने दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वों एश्वियाई देशों के श्रार्थिक 
विकास के लिए एक ६ वर्षीय योजना तैयार की जो १६४१ के मध्य से लागू 
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कर दी गई है | इस योजना के अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, लंका तथा 
मलाया और ब्रिटिश बोनियो के ठापुओं के आर्थिक विकास की योजनाएँ 
सम्मिलित हैं | इस योजना के श्रन्तर्गत इस प्रकार व्यय करने का निश्चय किया 


गया है । 
विकास योजनाओं का विश्लेषण 
( ०००,००० पौरण्डो मे ) 



































ह पाकित्तान | लंका | श्रौर योग 
बूटिश बोनियों/ 

कृषि विकास पर ४५४६ प्प्प श्प ६३ श्६५ 
यातायात और सचार |५२७ पूछ २२ २१५ | ६२७ 
शक्ति-खतोतों पर ४३ प्र दे २० श्र्र 
उद्योग और खनिज | १३५ हे धर -- | र६४ 
समाज उन्नति पर र्ष्द ३१ श्८ घ३ २३० 
योग १३७६. २८० | १०२ १०७ । श्यह्ष८ 





योजना मे उल्लिखित देशों मे विशेषतः कृषि, यातायात और शक्ति 
विकास पर जोर दिया गया है । श्रत्न तथा श्रौद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए यही प्रशुख अआ्रावश्यकताएं हैं | इन मदों पर श्रनुमानित राशि 
का ७० प्रतिशत व्यय किए; जाने की व्यवस्था की गई है । उद्योगों पर कुल 
व्यय का १० प्रतिशत लगाया जायगा | शेष राशि समाज सुधारों में जैसे 
स्वास्थ्य, शिक्षा श्रीर निवास सम्बन्धी सुविधाश्रों मे व्यय की जायगी। योजना 
समिति ने यह भरी प्रकार समक लिया था कि सामाजिक उन्नति के बिना 
आिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा श्रतः उन्होंने सामाजिक आवश्यकताओं 
को यथास्थान दिया है । 

योजना पूरी होने पर निम्नलिग्बित परिणाम मिलेंगे, यह श्रदुमान-लगाया 
गया है :-- 

(१) १,३०,००,००० एकड अधिक भूमि पर कृषि होने लगेगी । 

(२) ६०,००,००० टन श्रधिक श्रत्न उपजाया जा सकेगा | 

(३) १,३०,००,००० एकड श्रधिक भूमि पर सिचाई की जा सकेगी। 
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(४) ११,००,००० किलोवाट श्रधिक विद्युत्‌ उत्पन्न की जा सकेगी | 

योजना समिति की रिपोर्ट मे बताया गया है कि इस प्रकार १६५४७ के 
अन्त तक ( जब यह योजना समाप्त होगी ) इन देशों के लोगों के रहन-सहन 
के स्तर में कोई विशेष और उल्लेखनीय परिवतन नहीं होगा, परन्तु लोगो के 
गिरते हुये जीवन स्तर को थाम कर उन्नति की शोर ले जाया जा सकेगा। 
एशियाई देशो को यह संतोष छ्लेने लगेगा कि ससार के श्रन्य देश उनकी 
श्रार्थिक उन्नति के प्रति सचेत और जागरूक हैं | यही नहीं, इस योजना के 
द्वारा इन देशों मे भावी श्रार्थिक विकास की प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी 
करके भविष्य के लिए झुहढ़ नीव रक्खी जा सकेगी। 

योजना को कार्यान्वित करने में एशियाई देशों को कुशल विशेषज्ञों की 
आवश्यकता होगी । यह आवश्यकता इस प्रकार पूरी की जाएगी | एक, योजना 
सम्बन्धी देशों मे ही ट्रेनिंग की सुविधाएँ बढ़ा कर; दूसरा, विदेशों से कुशल 
विशेषज्ञ मेंगा कर | कुशल विशेषज्ञ भेज कर सहायता देने का काम इंगलेरड, 
श्रास्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा श्रन्य देशों के जिम्मे रक्खा गया है | इस बिषय में 
दूसरी समस्या श्रावश्यक पूंजी प्राप्त करने की है | इसके लिए योजना के श्रतुसार 
विदेशो से पूंजी प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है | विदेशों से पूंजी इस 
प्रकार प्राप्त की जा सकेगी। योजना सम्बन्धी देशो की विदेश-स्थित पूंजी 
को लाकर, विदेशों में पूं जीपतियों से ऋण लेकर; विदेशी सरकारों से ऋण 
लेकर तथा भ्रन्तराष्ट्रीय-संस्थाओं से ऋण लेकर | 


कोलम्बो योजना और भारत 


इस योजना में मारत के आर्थिक विकास को प्रमुख 'थान मिला है। योजना 
के अनुसार लोगो के रहन सहन के स्तर को डठाने तथा उत्पादन बढ़ाकर बढते 
हुए मूल्यों को रोकने तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन उत्पन्न करने के ध्येय 
रखे गये हैं | इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. यह सुझाया गया है कि :-- 

(१) कृपि उत्पादन बढाने के लिए ऐसी विकास योजनाएँ अ्रपनाई 
जाएँ. जिनसे सिंचाई के साधन तथा गाँबों में बिजली की सुविधाएँ बढ़ाई जा सके। 

(२) खाद्य, रासायनिक पदाथ तथा कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक यन्त्रों का 
प्रयोग बढ़ाकर भूमि की उपज बढ़ाई ज्ञाय | 
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(३) यातायात की सुविधाओं को विकसित श्रीर उन्नत बनाया जाय | 

(४) जद्योगोों की काय समतए के अनुसार भरपूर उत्पादन किया जाय 
तथा लोढे औ्रौर इस्पात का उत्तादन बढ़ाया जाय | 

(५) गाँवों में वेरोजगार लोगों को तथा कृपकों को उनके खाली 
समय में काम देने के लिए छोटे और कुटीर-धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाय | 

उक्त योजनाओं मे से अनेक मदों पर पहले से ही काम चालू कर दिया 
गया है। श्रतः कोलम्बो योज्ञना में उन सब योजनाश्रों को सम्मिलित कर लिया 
गया है| योजना के अन्तर्गत भारत सरकार इस प्रकार व्यय करेगी ४-- 
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कर दिया है। वित्त-मंत्री का श्रनुमान है कि देश की वर्तमान श्रावश्यकताश्रो 
को देखते हुए सम्भव है थ्रोर श्रधिक व्यय करना पढ़े | ऐसी अ्रवस्था में समृ- 
टाय-विकास-योजनाओं सम्बन्धी जो काम किया जाएगा उस पर व्यय बढ़ने से 
इस योजना के अन्तगंत कुल २५०० करोड़ रुपये व्यय होगे। वित्त-मंत्री ने 
कालम्बों योजना में एक मूल संशोधन यह किया है कि नदी-घाटी यौजनाश्रों को 
शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने के लिए ५० करोड़ झुपये श्रौर श्रधिक-व्यय किये 
जाएगे | मूल योजना में १०६० करोड़ रुपया विदेशों से प्राप्त करके व्यय करने 
की व्यवस्था थी। सशोधित योजना में यद्यपि योजना का कुल व्यय २३०० करोड़ 
रुपया कर दिया गया है परन्तु विदेशी पूँ जी की रकम १०६० करोड़ रुपये ही है | 

कोलम्बों योजना के अमन्‍्तगंत कृपि ज्षेत्र मे तीन नदी घाटी योजनाञ्रों को 
सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं। दामोदर घाटी 
योजना जिस पर ५०० मिल्नियन रुपये व्यय होगे । हीराकुणड योजना जिस पर 
३०० मिलियन रुपये व्यय होगे | नाइनल-भाखरा योजना जिस पर ७५७ मिलि- 
यन रुपये व्यय होगे | इन योजनाश्रो पर पहले से ही काम चालू है | कोलम्बो 
योजना मे इनको सम्मिलित करने से और श्रघिक बढ़ावा मिला है | इन गोजनाओ्रो 
के पूर्ण होने पर ६० लाख एकड़ नई भूमि पर सिंचाई होगी ओर ७ लाख 
८ हजार किलोवाट भ्रधिक बिजली ली जा सकेगी | योजना भे दूसरा महत्वपूर्ण 
स्थान सरकार फे ॥शा6ए्ाकक०्त (॥09 ?7090लाणा ?)9ग को दिया 
गया है जिसमे भूमि का कुपीकरण करके, कृषि का यन्त्रीकरण करके, उत्तम 
कोटि की खाद और वीज लगाकर तथा सिचाई के साधन बढाकर कृषि उत्पादन 
बढाया जायगा । श्रनुमान है कि १६५६-५७ के श्रस्त मे जब यह योजना पूर्ण 
होगी तो ३० लाख ठन अ्रधिक अ्रनत्न, १ लाख ६४ हजार टन अ्रधिक कपास, 
३ लाख ७४ हजार टन श्रधिक पटसन तथा १५४ लाख टन श्रधिक 'तिलंहन उप- 
जाये जा सकेगे। यातायात की सुविधाएँ बढ़ाने मे केवल रेलों पर ४८०० 
मिलियन रुपये व्यय करने की व्यवस्था है । इसके अन्तर्गत देश मे नई लाइने 
डाली जाएँगी, जहाँ तहाँ पुल बनेगे, इंजिन और डिब्बे वनाये जाएँगे तथा कुशल 
श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए सुविधाएँ दी जाएगी । श्रौद्योगिक-त्तेन्र मे लोहे 
और इस्पात के उत्पादन पर बहुत श्रधिक जोर दिया गया है। श्रनुमान है कि 
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इस योजना द्वारा ५ लाख टन अधिक इस्पात प्रति वर्ष तैयार किया जाया करेगा । 
योज्ना मे स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा्रो को भी ययास्थान मिला है। हाल ही में 
न्यूजीलैंड की सरकार ने १० लाख पौण्ड देकर हमारे देश में ओऔपधि-शोघध 
सस्था स्थापित करने के लिए, काम आरम्म कर दिया है। जैसा कि योज्ना के 
श्रॉकढ़ों से जात होता है १६५६ ५४७ के अन्त तक १६ ऑस प्रति व्यक्ति 
भोजन तथा १५ गज प्रत्ति व्यक्ति कपड़ा प्राप्त हो सकेगा जबकि इस समय केवल 
१० गज प्रति व्यक्ति कपड़ा और १२ ओस प्रति व्यक्ति भोजन नहीं मिल 
पाता है । 

इस प्रकार कोलम्बो योजना द्वारा हमारे श्रार्थिक विकास को एक नई प्रगति 
मिलेगी । पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ इस योजना को भी चालू रखने में 
सरकार के सामने कोई कॉठनाई नहीं है | वास्तव भे कामन-वेल्थ देशो ने दक्षिणी 
आर दक्षिण-पृवों एशियाई देशो के विकास का कायक्रम बनाकर एक साम- 
गिक और श्रावश्यक कदम उठाया है। यह तो ठीक ही है कि इन देशों 
का आर्थिक विकास होगा अन्य देशों को कच्चा माल्ल प्राप्त करने के स्रोत 
बनेगे परन्तु साथ हो साथ यह भी निश्चित है कि एशिया पर श्राई हुई राजनैतिक 
शआोधी टल जाएगी | यदि इसी प्रकार एन देशों के उत्थान के विपय में सोचा 
जाता रहा तब तो ठीक है अ्रन्यथा न मालूम फिर किस दिन यह देश साग्यवाद 
की और कुक जाएँ | 


४८--मसन्दी की ओर 


१६३६ मे युद्ध आरम्भ होने पर वस्तुओं के भाव ऊँचे चढने लगे ये जो 
युद्ध समाप्त होने तक ऊंच ही बने रहे | युद्ध समाप्ठ होने पर ग्राशा की जाती 
थी कि वस्तुश्रो के भाव कुछ नीचे होगे जिससे सामान्य जनता को, विशेषतः 
मध्यम वर्ग को, कुछ रुन्‍्तोप होगा, परूतु आशा केवल आशा ही बनी रही । 
यही नही, युद्धोत्तरकाल में भाव और भी भ्रधिक ऊचे हो गए जिससे मध्यम- 
वर्ग तिल्ममिला उठा । वैसे तो व्यापार-चक्क के सिद्धान्तों के श्रनुसार १६४६-४० 
में मन्‍्दी हो जानी चाहिए थी परन्तु कोरिया के युद्ध ने तथा उसके कारण 
उम्नन्न हुई अमरीका, इज्ललेड तथा श्रन्य देशों को पुन्शस्त्रीकरण तथा माल 
संग्रह की योजनाओं ने मन्दी को आने से रोक दिया और बदल्ले में तेजी बढ़ने 
लगी । परन्तु मा १६५२ में मन्‍्दी का घड़ा फूट निकला | कीमतों मे कल्पना- 
तीत कमी के कारण देश भर मे भारी तहलका मच गया। सोना-चाँदी, तिल- 
हन, दाल, काली मिर्च, गुड़, चीनी, मसाले तथा किराने की अन्य वस्तुओं की 
थोक कीमतो में भारी कमी आ गई। सोने चाँदी के मूल्यो मे तो जवर्दस्त शिरा- 
वट आ गई थी | दिल्‍ली में ५ मार्च को सोने का साव ७१ रुपये से ७० शुपये 
तक रहा और चोदी १५५ रुपये के भाव से विकी. सामान्य जनता अपने 
आभपण वेचने के लिए बाजारों का चक्वः काटने लगी। वैकों में जमा सोने- 
चाँदी पर वेक जमा करने वालों से हानि की पूर्ति करने के लिए हठ करने लगे 
तथा हानि को पृत्ति न होने पर बेंक अपने पास जमा किए हुए सोने-चॉदी को 
बेचने लगे । किराने की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पद्म यह ५ मार्च के दिल्ली 
के भावों से ज्ञात होता हे--सोठ का भाव ११० रुपये मे ५५ दुपये तक, डालों 
, की भाव ३० रुपये से २ रुपये मन तक, मिच ५० रुपये से ३० रुपये, घनियाँ 
८० रुसये से ४० रुपये तक तथा हल्दी ४५ रुपये से ३० रुपये तक हो गये । 
पटियाला मे मिच ३५ रुपये से गिरकर २५ रुपये हो गई | काली मिर्च कोचीन 
में ३००० चपये प्रति गांठ से गिरकर ३ दिनों में ही २३४०० रुपये रह गई | 
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२५ फरवरी को दिल्ली में तिलहन का भाव ३७० रुपये प्रति हृण्डरवेट था जो 
५ मार्च को १६८ रुपये तक गिर गया | 

हापुड़ में जनवरी को गुड़ का भाव १४ रुपये मन था जो ४ मार्च को 
६-७ रुपये प्रति मन रह गया। कोचीन में गोले के तेल का भाव तीन दिनों में 
४८० रुपये से नीचे गिर कर ३१२ रुपये रह गया। मूं गफली का तेल २६ 
फरवरी को २६७ रुपये प्रति मन मिल रहा था, वह ५ मार्च को २२० रुपये सें 
भी नहीं बिक पा रहा था | लुधियाने में सरसों का तेल रहे रुपये से गिरकर 
१४ रुपये हो गया । चीनी जो फरवरी में १ रु. १२ आने सेर तक बिक रही थी 
मा में १५ आने प्रति सेर विकने लगी | इस प्रकार देश भर मे वस्तुओं के 
भाव नीचे हो गए | उत्पादक और व्यापारी-्षेत्रों म चाहि-भाहि मच राई | 

शेयर-बाजार की भी यही हालत रही | भाव निरन्तर गिरते गए। २८ 
फरवरी को टाटा डिफर्ड का भाव १६७६ रुपये था किन्तु ५ मार्च को निम्नतम 
माव १५६७ रुपये हो गया । वनस्पति घी और साबुन के भाव भी २५-३० प्रति 
शत गिर गए | 

कपड़ा-चाजार में ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के भाव सबसे पहिले गिरने 
आरम्भ हुए। इसके बाद सूती कपड़ो के दाम भी गिरने लगे। सरकार ने कपड़े 
के वितरण पर से नियंत्रण तोड़ दिया परन्तु फिर भी कपड़े के ग्राहक नहीं मिल 
रहे थे । बारदाने के भाव गत दो महदीनो भे ५० से १०० प्रतिशत तक गिर गए 

प्रायः सभी व्यापारिक शहरों में उथल-पुथलसी मची हुई थी। खरीदार कई 
नही मिदता, बिकवाल संव वन गए आर सव जगह घूम रददे थे। कीमतों के निरंतर 
गिरते जाने तथा सोने की दुलंमता से वहुत से व्यापारी घबरा उठे थे | बहुत 
के दिवाले खिसक गए, बहुतों के टाट उलद गए और अनेकों के दिवालिय 
बन जाने की श्राशका प्रतिक्षण बनी हुई थी। बहुत से नगरो में तो कारोबार कई 
दिनो तक बन्द रद्द | वायदे के सौदे बन्द कर दिए गए। सोने चॉँदी के 
वायदे के लेन-देन रोक दिए गए। स्टॉक एक्सचेल्ल बन्द करने पड़े उद्योग 
पतियों ने उद्योग- कारखानों मे उत्पादन का काम थसा दिया। सरकार से अनु: 
रोध किया जाने लगा क्रि वह कोई कठोर कदम उठाकर कीमतों को बढ़ावा दे 

इस असाधारण भ्मन्‍्दी का प्रमाव भिन्न-मिन्न वर्गों पर भिन्न मिन्न प्रकार हे 
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पढा । वेतन-भोगी वर्ग, उपभोक्ता-समुदाय एबं मध्यम वर्ग ने भावों की मन्दा 
जाते देख सनन्‍्तोष की सॉस ली | ये वर्ग पिछुले १९-१३ वर्षों से ऊंचे भागों 
की कठोर चक्की में इस प्रकार पिस रहा था कि मन्दी की हवा पाकर इसके 
प्राण लौट आए | सोचने लगा कि मन्दी किसी प्रकार स्थायी बनी रहे जिससे 
खाने, पीने, पशिनिने आदि की वस्तुएँ सरलता से सस्ती प्राप्त होती रहें | इसके 
विपरीत व्यापारियों, संग्रहकर्त्ताओ्रो, उद्योगपतियों तथा काला-वाजार करने वाले 
वर्गों पर मन्दी से गहरी चोट लगी | उनके माल के नफे कम हो गए, काला . 
बाजार करने का क्षेत्र समाप्त हो गया तथा व्यापार में अंधाधुन्ध लाभ फमाने के 
अवसर समाप्त हो गए । इसी कारण उन्होने सरकार से प्रार्थना की, प्रतिनिधि 
मण्डल भेजे, सुकाव दिए त्था अन्य सभी कुछ प्रयत्न किए कि किसी प्रकार 
सरकार गिरते हुए भावों को रोक कर मन्दी को दूर करे । परन्तु सरकार ने 
तब तक एक न सुनी । विक्त-मंत्री तथा उद्योग और वाणिज्य-मंत्री ने स्पष्ट 
कर दिया था कि “मन्दी सरकार के प्रयत्नों का परिणाम है इसलिए उसे दूर 
करने के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती” | यह जान कर उद्योगपतियों 
ने एक नई चाल अपनाई | उन्होंने सरकार को धमकी दी कि मन्दी के 
फारण उनका माल पडा हुआ है इसलिए वे अपने कारखानों को बन्द किए देते 
हैं। सरकार ने उनकी धमकी स्वीकार करली ओर जनता को विश्वास 
दिलाया कि इस प्रकार उत्पादन भे किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं होगा ! 
इतना अवश्य है कि सरकार ने गुड-चौनी का निर्यात खोल दिया जिससे 
भाव कुछ कसते जा रहे थे | दूसरे, सरकार ने कुछ वस्तुश्रों, जे से जूट तथा जूट 
का सामान, पर निर्यात-कर आधा कर दिया तथा तिलहन एवं तेल पर भी 
निर्यात-कर की छूट दी । परन्ठु जैसा कि सरकार ने बतलाया दै यह सब 
कुछ मन्दी को दूर करके भाव उंँचा करने के लिए नहीं किया गया था वरन्‌ 
भुगतान विपमता को दूर करने के लिए, निर्यात-ब्ृद्धि के लिए किया गया था | 
कुछ भी हो, सरकार को चाहिए था कि इस आए हुए श्रवसर को हाथ से न॑ 


' जाने देती और गिरते हुये भावो को स्थायी बनाने का प्रयत्न करती । 


/ इस मन्दो के कारणों पर सभी अश्रपनी-अ्पनी समझ के श्रनुसार विचार 
प्रकट कर रहे हैँ | वायदे के लेन-देन में जनता का विश्वास न रहना इसका 
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एक कारण बताया जा रहा है। बाजार में संग्रहीत माल की निकासी एवं नेंकों 
द्वारा सिक्‍यूरिटियो पर ऋण देने से इनकारो भी इसका एक प्रधान कारण 
दीखता है| बेकों ने अपने व्यापारियों को नोटिस दिया कि वे अपना सोना 
ले जावे और बेकों का हिसाव साफ कर दें | यदि ऐसा नही किया जायगा तो 
सोना बाजार-भाव से वेच दिया जायगा | वेचारे व्यापारी रुपया निकालने के 
लिए माल बेचने पर विवश हैं--श्रतः माल के भाव गिरते जा रहे हैं | कुछ 
लोगों का विचार है कि सोने-चाँदी का उत्पादन बढ़ने से उनके भाव गिरे और 
उन भावों के साथ-साथ बाजार के अन्य ज्ेत्रों मे भी मन्दी शआरा गई। १६५० 
और १६५१ में सोने-चॉदी का उत्पादन इस प्रकार रहा ;-- 


; “+सोना-- 
वष मात्रा मूल्य 
१६५० १६६६ २५ ओऔस ५६२१२४५४ रुपये 
श्ध्ध्र २२६२३१ श्रोंस ३६७१६८६५ रुपये 
२ नॉती- 
१६४० १५६७६ शओॉंस ६७६ २२ रुयये 
श्ह्प्श १७१८० ओंस ८४१८४ रुपये 


सभी लोगो का मत दै कि बाजार में मन्दी आना आश्चर्यजनक नहीं है । 
आश्चय तो यही है कि वह इतनी देर से क्यो आई और इतनी तेंजी के साथ 
क्यों आई। प्रसिद्र उद्योगपति के. डी, जालान ने कहा था कि भमन्दी से हमें 
कोई घबराहट नहीं है वरन्‌ घबराहट इस बात से है कि वह इतनी तेंजी के साथ 
एक दम आकर खड़ी हो गई, जिससे हमे अपना घर संभालने का अवकाश भी 
न मिज्न सका? | यदि सच पूछा जाय तो मन्दी का बीजारोपण उसी दिन हो 
गया था जिस दिन भारत-सरकार ने बंक-दर ३५८ से बढ़ाकर ३३५ कर दो 
थी और बैको की खुली बाजार क्रियाश्रों पर पावंदी लगा दी थी। बाजार में 
पहिले ही रुपये की कमी थी । भारत सरकार कोश अरब रूपया कर्ज मांगने 
पर केवल ५० करोड़ रुपया मिला था। ऐसे समय से बंक-दर बढ़ाने से जो 
थोडा बहुत रुपया बाज़ार में था वह भी खिंच आया। अमेरिका ने भारी मात्रा 
में माल संग्रह कर लिया था। श्रव उसे आवश्यकता नहीं रही थी । 
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श्रतः माल की खरीद कम होने से उसके दाम गिरने श्रोरम्म हो गए। 
इसलिए यह स्वाभाविक था कि बैंक माल रखकर दिए गए. रुपये की चिन्ता 
करते | माल के दाम कम हो जाने से लोग वंकों का रुपया हजम कर 
जाते श्रौर वेको को भारी हानि रहती | इसलिए ऋण देने मे बेंको को उदारता 
छोड़नी पी | इसका नतीजा यह हुआ है कि बाजार में रुपये की कमी हो गई 
ओर जब रुयये की कमी हुई, तो वह महँगा हो गया अर्थात चीजें सस्ती होने 
लगी | ज्यों-ज्यो रुपये की कमी होती गई वेंक अपना रुपया बचाने की अ्रधिक 
चिन्ता करने लगे औ्रोर रुपया देने मन केवल अनुदार होते गए, श्रपितु श्रपेना 
दिया हुआ रुपया भी व्यापारियों के पास से लेने का प्रयत्न करने लंगे। व्यापा- 
रियो को रुपये की जरूरत हुई, उन्हाने गोदाम का माल वेचना शुरू किया | 
खरीदार कोई न रहा, विकवाल सव बन गये। चीजो के दाम गिरने लगे | 
बाजार से घबराहट काम करती है। एक स्थान पर एक च!ज के दाम गिरने 
लगे तो दूसरे स्थान पर दूसरी चीजों के दाम भी गिरते गए | वहीं हुआ ओर 
खूब जोर-शोर से हुआ । मन्दी की आग देश भर में दौड़ गई | 


वम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी श्रौर उद्योगपति श्री चुन्नीलाल मेहता ने एक 
लेख मे इसके कारणो पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि चीजों की कीमतों में 
कमी की नींव ७ नवम्बर ४१ को रक्‍्खी गई थी, जबकि ब्रिथेन में सरकार ने 
बैंक की व्याज-दर बढ़ा कर म॒द्रा प्रसार पर रोक लगा दी थी | रिजर्व बोक ने 
भी उसकी नकल की और वेंक दर बढ़ा दी। उसी समय सरकारी कर्जों के 
सम्बन्ध की गई बेक की घोपणा से उनका मूल्य ६८।) रु, से गिरकर ८०) रु. 
रह गया था | वे मूल्य श्रौर गिर जाते यदि नेंक ८०) रु. पर सरकारी कर्जो को 
स्वीकार न कर लेता | 


मन्दी का दूसरा कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे माल के संग्रह भे 
एक दम कमी भी है। उसने जब माल खरीदना बन्द किया, तो व्यापारियों 
ने नुक्सान की आशका से अपना माल निकालना शुरू किया | यहाँ र॑ई जमा 
हो गई, भारत सरकार ने १ लाख गॉँठ वंगाल रुई वाहर भेजने की श्रनुमति 
दे दी किन्तु उसे खरीदने वाले ही नहीं मिले । यही' हाल तेलों व तिलश्न को 
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था । विदेशों भे इमकी मॉग ही नहीं थी । अब भारताय व्यापारी बहुत घबराये 
और अपने गोदाम खाली करने लगे | इसका एक कारण यह मी था कि बेंको 
ने उनके माल पर रुपया अधिक समय तक देने से इनकार कर दिया। बेक 
भी दया करते ; माल के दाम कम हो जाने से उनका रुपया डूबने का मय था । 
'पारें की भारत में प्रति २००० बैरल जरूरत रहतीं है, किन्तु भारत में 
२५००० बैरल तक जमा था । इसी तरह रग, कैमीकन, आदि भी, जिनकी मतत्रा 
बहुत अधिक जमा थी वाजार में माँग कम हो जाने से बाहर निकलने लगे | 

स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका भारी प्रभाव पडा। सट्ठे के कारण शेयरों 
का भाव अब तक स्थिर रहा था । टाटा डेफर्ड शेयरों के वारे मे सरकार नई 
शर्तों कम्पनी के साथ कर रही हैं, यह अ्रफवाह उडाकर कुछ सद्ठेवाजों ने शेयरों 
के दाम कुछ दिनो में ही १७५० रु से वढ़ाकर १६८० रु तक कर दिये थे । 
लेकिन जब इन अफवाहों की पुष्टि संरकारी तौर पर नहीं हुई, इसलिए, टाटा 
डेफड शेयरों के मूल्य एक दम गिरने लगे । पदार्थो' के मूल्य गिरने का प्रमाव 
सारे शेयर-बाजार पर पड़ा | श्री मेहता ने मन्दी का स्वागत किया है शोर 
आशा प्रगट की है कि जो काम सरकार वर्षो प्रयत्न करने पर भी न कर सकी, 
वह श्रव स्वयं हो गया। 


रिज्वं वेक द्वारा विश्लेपण 

मनन्‍्दी के कारणों का विश्लेषण करते हुए रिज़ब बेक श्रॉफ इश्डिया ने 
लिखा है कि उसकी जिम्मेदारी मुख्यतः श्रन्तराषण्ट्रीय कारणों पर है जिनमें से 
मार्च १६५१ में अमेरिका के सामरिक वस्तुश्रों के संचय कार्यक्रम में सशोधन 
प्रधान है । जून १६५१ में कोरियाई विराम-सधि वार्ता प्रारम्भ होने के बाद 
गिरावट का रुख और अ्रधिर्क स्पष्ट हो गया श्रोर धीरे-धीरे अन्य वस्तुओं पर 
उसका प्रभाव पड़ता गया | इसके अतिरिक्त और भी अन्तर्राष्ट्रीय कारण हुए 
जैसे, (१) पुनः शस्त्रीकरण कार्यक्रम को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी गई, 
(२) श्रन्तर्राष्ट्रीय सामग्री-सम्मेलन के प्रय॒त्नों से कुछ दुलम कच्चा माल अधिक 
सुलभ होता गया, (३) कुछ दुलभ वस्तुश्रों का सारें संसार में मिलाकर 
उत्पादन बढ़ा । इन सब कारणों से श्रन्तर्राष्ट्रीय चाजार दीले पड़ गए. जिसका 
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प्रभाव हमारे बाजारों पर भी पड़ा । 

जहाँ एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से देश मे क्रमते गिर रही थीं वहाँ 
दूसरी श्रोर ठीक उसी समय भारत सरकार ने भी भूल्यो को स्थिर करने के 
लिए कुछ कदम उठाये तथा सरकार ने अयनी व्यापार-नीति में कुछ परिवर्तन 
करके चीजों को श्रधिक सुलभ बना दिया और साथ ही उत्पादन बढ़ाने का भी 
प्रयत्न किया । देशो कारणों में मन्‍्दी के निम्न कारण थे :---(१) १६५१-४२ के 
संशोधित बजट में सरकार को भारी बचत, (२) विदेशी व्यापार के भुगतान में 
अ्सम्तुलन और भारी मात्रा में अ्रन्न का श्रायात, (३) नवम्बर १६५१ मे बेंक- 
दर में वृद्धि, (४) आगामी फसल के श्रनुकूल समाचा (, और (५) किसी-किसी 
राज्य में वस्तुओं के अ्रन्तरांज्यीय आवागमन की सुविधाएँ | 

प्रश्न यह है कि क्‍या इस मन्दी से कुछ लाभ हुश्रा ! श्रसल वात तो यह 
है कि हम सभी मूल्यों के चढ़ाव से परेशान थे और उन्हें कम करने की मनौती 
मनाते थे | वही सब कुछ हो गया | आज तो यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह मन्दी क्‍या रूप लेगी श्रोर कब तक रहेगी ! कुछ दिनों से वस्तुओं के भावों 
में कुछ तेजी ञ्राने लग गई है| आवश्यकता तो इस बात की है कि इसे स्थायी 
बनाया जाय | इस व्यापक श्रसाधारण मन्दी के कारण यदि किस्ती प्रकार अन्न 
के भाव भी फम हो जाते तो संतुलन अधिक रहता, क्योकि हमारी वही सबसे 
मूल वस्तु है | श्रत्न के भावों में मन्‍दी के बिना कैसी भी मन्दी श्रधूरी ही रहेगी। 
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झाज हमारे जो नवयुवक स्कूलों व कालेजों से वाणिज्य-शिक्षा ग्रहण 
करके निकलते हैं उनका यही उद्देश्य रहता है कि कहीं पर फार्यालय में 
क्कके हो जाएं या कही बेक अथवा वीमा कम्पनी मे लेखापाल बन जाएँ.। 
वें १०० रुपये और कभी-कभी इससे भी कम राशि के वेतन में अपने जीवन 
को दूसरों के हाथ वेच डालने में बिल्कुल नहीं हिचक्रते जवक्कि उनके वी, कॉम. 
और एम. कॉम. पास करने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे वारशिज्य-शास्त्री 
एवं वाशणिज्य-विशारद बनकर स्वय॑ देश के बड़े व्यापारी हो श्रौर शासकों 
ओर सामान्य जनता को भी मार्ग प्रदर्शन करेगे । परन्तु ऐसा नहीं होता । 
थ्राज्ञ कितने ऐसे बी. कॉम. और एम. कॉम, हैं जो श्रपना निज का व्यापार 
करने में समर्थ हो सके हैं १ उत्तर मिलता है 'कोई नहीं?; ओर यदि ई भी तो 
केवल एक-दो | दूसरी ओर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि देश का सारा 
व्यापार उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने वाणिज्य की साधारण शिक्षा भी 
किसी स्कूल में नही ली है और वे श्रपने काम मे फिर भी सफल हो सके हैं। 
प्रश्न यह है कि यह कठिनाई हमारे उन नव-युवकों के सामने उपस्थित ही 
क्यो हुई कि वें उचित शिक्षा प्राप्त करने पर भी श्रयोग्य ही रहे | यह तो हास्य 
ही नही वरन्‌ एक वड़ी विडम्बना व वेपम्य-सा प्रतीत होता है। पढ़ें-लिखे लोग 
देश की वाणिज्य उन्नति में हाथ नही चेंटा रहे--इसका श्र तो यही है कि 
वाणिज्य-शिक्षुण में कुछ दोष हें और वह उनको श्रभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए योग्य नही बना पाती | समस्या बड़ी मूल है और विचारणीय मी | 


वास्तव में यदि सच पूछा जाय तो वाणिज्य की शिक्षा-प्रणाली ठीक 
नही है। विद्यार्थी के मस्तिष्क पर एक वोभा-सा डालने की चेष्ठा की जाती 
है | उसे भली प्रकार बात समझने के साधन उपस्यित नहीं किए जाते, 
गहराई की बातों को तो वें केवल रट लेते हैं ओर वह भी परीक्षा मे उत्तीर्ण 
होने के लोभ से । वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा देने का हमारे देश मे कोई 
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होनी चाहिये कि उन्हें स्‍्व्य॑ आगे चलकर एक बड़ा व्यापारी बनना है | 
ग्रकार कार्य करने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है। अभी सरकार 
कार्य-व्यस्त होने के कारण इधर व्यान नहीं दे सकतों तो फिर दो एक साल - 
हमारे शिक्षा संस्थाश्रों के अधिकारी मी वहुत कुछ कर सकते है, यदि उनमें एक 
परिवर्तन की भावना हो तो | अध्यापक यद्पि आर्थिक दृष्टि से बड़े होन ई 
किन्तु जो कुछ भी वे कर सकते है कतेव्य परायण छोकर दश की सेवा में हाथ 
बयते रहें | हमारे देश के कई धनात््य सेठों ने इस काय मे पहले से ही 
कुछु किया है और श्ाशा है कि वें और श्रधिक सहयोग देते रहेगे। शिक्षा- 
विभाग को चाहिये कि वह बड़े-बड़े वारिज्य-शिक्षका का सहयोग और सम्मति 
लेकर कार्य को वढावें श्रोर केवल उन्ही कालिजो ओर स्वूलो को वाणिज्य-शिक्षा- 
प्रसार की श्राज्ा दे जो पूर्णत योग्य हो ओर जहाँ आवश्यक सामग्री श्र 
अध्यापक एवं स्थान इत्यादि ठीक हो। कई संस्थाश्रो में किसी सीमा तक इधर 
काय किया गया है किन्तु वह अपर्याप्त ही है श्रयवा श्रस्वाभाविक-सा है| 

एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि वाणिज्य -शिक्षालय केवल वहीं प्रस्था- 
पित किये जावे जहाँ पर व्यापार होता हो; जैसे कानपुर, अहमदावाद, वंवई, 
कलकत्ता इत्यादि | इससे विद्यार्थियों को शिक्षा अहण करने मे आसानी होगी। 
बहुत-सो वात्तें तो वे स्वतः ही ज्ञात कर सकते हैं | 

विद्याथिषरों को विशेष अध्ययन के लिए यथाशक्ति विदेशों में भेजा जाय॑। 
सरकार एवं शिक्षाण-सरंस्थाएँ व्यापारिक यात्रा एवं पर्यटन की सुविधाएँ दें । 

ई-कई माह तकः विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाएँ। इनके 

साथ में काय-कुशल अध्यापक भी हो । साथ ही प्रत्येक कारखाने में मार्ग दशकों 
वी भी नियुक्ति कारखाना के मालिक करे | ठहरने एबं मोजन की भी व्यवस्था 
की जावे | शिक्षण-संस्थाओं मे चलचित्र प्रद्शनों के द्वारा वाणिज्य सबन्धी 
बातो का ज्ञान कराया जाय | साथ ही साथ बढ़े-बड़े व्यापारियों और उद्योग 
पतियों को आमंत्रित [क्रिया जावे कि वे आकर वाणिज्य के विद्यार्थियों को 
व्याख्यान दे और अपने अनुभवों पर प्रकाश डाले । 

स्कूल और कॉलेजो से शित्ञा प्राप्त करने के पश्चात्‌ विद्यार्थियों को व्या- 
पारिक संस्थाश्रो में व्यापारिकि काम सीखने के लिए भेजा जाय | विश्वविद्यालय 
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अपने-अपने वाणिज्य-पाख्यक्रम में आवश्यक संशोधन करके यह बात्त श्रननि- 
वाय बनादे कि वाणिज्य की परीक्षा पास कर लेने पर भी डिग्री तव तक न 
दी जाय जबतक कि विद्यार्थों किसी निश्चित श्रवधि तक व्यापारिक संस्थाओं में 
जाकर व्यावहारिक जान प्राप्त न करते । इसके साथ-साथ ही वाणिज्य-शिक्ता 
का काम हिन्दी मापा के माध्यम द्वारा किया जाय । अध्यापकों को चाहिए ॥क 
वे भरसक प्रयत्न करके अंग्रेजी के माथ-साथ हिन्दी को भी अपनायें । वाणिज्य 
सम्बन्धी पुस्तकें हिंदी मे लिखी जाएँ। अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दीम अनुवाद भी किया 
जाय परन्तु अनुवाद उन्हीं लोगो से कराया जाय जो भाषा के साथ-साथ इस 
विषय को भी भल्ली मॉति जानते हो | प्रायः देखा जाता है कि श्राजकल वाणिज्य 
की हिन्दी-पुस्तको की चाढ़ सी आ रही है। परन्तु उनमे से श्रधिकांश 
बेदी और अपूर्ण हैं। साधारणतः पुस्तकों का श्रनुवाद मात्र आ रहा है श्रौर 
वह भी उन व्यक्तियों द्वारा जो स्वयं अनुवाद करना तो जानते हैं परन्तु उस 
विपय से बिल्कुल श्रनभिज्ञ हैं । फलतः यदि भाषा ठीक होती है तो विषय का 
अर्थ उलठा सुलटा होता है। इससे लाम की श्रपेक्ञा उलटी हान होती है । 
श्रनुवाद उन्ही लोगो से कराया जाय जो हिन्दी भाषा भी जानने हैं, और साथ-साथ 
बिपय का भी गम्मीर जान रखते हो जिससे भाषा श्र भावों में ताल-मेल बना 
रदे। इसमे विश्वविद्यालयों को आगे बढ़कर काम करना चाहिएँ | श्राजकल 
सबसे बढ़ी कठिनाई हिन्दी शब्द-कोष की है। इसके लिए सरकार एक काम 
करे | एक विशेषज्न-समिति बनाकर शब्द-कोप निर्धारित करदे और वही कोप 
पुस्तक लिखने व १ठ5न-पाठन में काम श्रावे | यद्यपि सरकार ने समति बनाई हे 
परन्तु श्रमी तक कोई ठोस काम नही हुआ है | इस विपय में पुत्तक प्रकाशकों 
को मी चाहिए. कि वे मापा और भावों में मेल रखती हुई पुस्तकों का ही प्रका- 
शन करें और प्रकाशित करने से पहिले निशेपज्ञा वी अनुर्मात ले लें। इस प्रकार 
केबल उत्तम कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन हगा । 

हमारी वाणिज्य शिक्षा का मारतीयकरण होना चाहिए | जो कुछ भी पढा 
जावे, लिखा जाबे, सब देश की व्यापारिक उन्नति के नाते किया जावे | हमारे 
निज का स्वार्थ, एवं विदेशी चरित्र दूर हो रखा जावे | विदेशी वस्तुओं का 


_ययय और. 
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श्रध्ययन हमारा उद्देश्य नहीं बन सकता वह तो एक मार्ग-प्रदर्शक वन कर एक 
साधन का कार्य कर सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि विदेशी सिद्धान्तो 
में हमे क्रितनी काट-छॉट करनी है कि वह सिद्धात हमारे देश की जलवायु, 
सामाजिक स्थिति, श्राथिक दशा एवं राजनैतिक दातावरण में ठीक प्रकार से 
घटित हो सके, श्रन्थथा एक प्रकार की उलभन-सी पडी रहती हे और लोग 
सफलता नहीं पा सकते । कई विचारधारा में ग्रज-कल साम्यवाद एवं समाज- 
वाद इत्यादि के गुण गाये जा रदे हैं | हमें यह ज्ञात ही नहीं हैं कि वास्तव में 
ये विचार हमारे देश के योग्य हैं या नहीं | हमारे जो विद्यार्थी वाणिज्य की 
शिज्ञा प्राप्त करते हैं वह मी उन्कन में पड़ जाते है ओर जीवन में कुछ भी 
नहीं कर पाते। प्रत्येक बात में हमे 'साहिपकरो' ( 80205005 ) का सहारा 
दूँढ़ना पड़ेगा । 

वाणिज्य के विद्याथियों को विशान, कृपि एव राजनीति और मनोदिशान का 
भी साधारण ज्ञान रखना होगा। कालिजो एवं स्कूलो, विषयों के विभागो, 
श्रध्यापको एव विद्यार्थियों में निकट का संपक स्थापित होना चाहिये | बड़े शोक 
की बात है कि कही-कही पर तो वाणिज्य के विद्यार्थी विज्ञान के श्रध्यापक्ों को 
भी नही जान पाते हैं। आ्राज के संसार में इमे सभी प्रकार की योग्यता को एक 
निगाह मे रखना होगा | हम श्रपनी खिचड़ी श्रलग पका ही नहीं सकते | किसी 
भी कार्य को क्यो न करें हमे दूसरो का सहारा लेना ही पड़ेगा | यदि हम एक 
बड़ा कारखाना खोलें तो हमें इजीनियर, विज्ञान-वेत्ता, विधान-वेत्ता, राजनीतिश 
एवं सभी श्र्न्य प्रकार के शाताओओं से भी परामर्श करना होगा। श्राज का 
व्यापार किसी एक कोठरी में बन्द किया ही नहीं जा सक्ता है। शआ्लाज का एक 
बड़ा व्यापारी राजनीतिश एवं विशान-वेत्ता भी है| 

उपरोक्त विचारो से हमारा यह अर्थ कदापि नहीं की सभी वाणिज्य के 
विद्यार्थी व्यापारी ही बन जाएँ और कोई भी वेतनिक रूप से कार्यालयों में एव 
कॉलेजों मे काग न करें | वास्तव में अध्यापक एवं क्लक भी तो आवश्यक हैं। 
सच बात तो यह है कि देश के व्यक्तियों की शक्ति का पूरे लाम उठाया जावे । 
उनको मनोविज्ञान की सहायता से देखा जाये कि अमुक व्यक्ति किस कार्य के 


वाणिज्य शिक्षण--मूल समस्या ३५३ 


योग्य है और फिर वही कार्य उसे दिया जावे किन्तु उस कार्य को करने की 
' उस व्यक्ति में पूर्ण छमता थ्रा जानी चाहिये। उस्तका शिक्षण ठोक प्रकार से 
किया जावे। वाणिज्य के जो विश्रार्थी ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण न कर सके वह 
कार्यालयों में काय करने के लिए जा सकते हैं | किन्तु श्राज स्थायी व्यापारिक 
उन्नति के लिए देश को शिक्षित )४, (079 श्रौर 8, (१०० की आवश्यकता 
'है | यदि सभी क्लक होते रहेंगे तो देश का व्यापार कुछ लोगों के हाथ मे रहेगा 
अर वह भी अवैज्ञानिक रूप में । साथ में देश की शिक्षा का ह्वास होगा | यह 
एक वाणिज्य-शास्त्री के साथ शुभ नहीं मालूम होता कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने पर भी एक साधारण कारय के लिए श्रपना जीवन विता दे | देश के शिक्ता- 
शास्त्रियों तथा श्रम्य नेताश्रों को इस ओर ध्यान देने की ञआर/वश्यकता दे । 


वारणिज्य-शिक्षा-सुधार की समस्या बड़ी मूल समस्या है इसे हल करने से देश 
के आर्थिक जावन का एक पहलू उन्नत होंगा। 


क०-२३ 


कु 45 - इक श 
५०--अथ-वाशिज्य की व्यावहारिक-शुक्षा 


“यदि इजीनियरिग विभाग के स्नातकों को व्यावसायिक प्रशासन और 
ओऔद्योगिक सम्बन्धो के विषय मेकोई तैयारी नहीं होती तो इसके विपरीत 
वाणिज्य के स्नातक प्रयोगात्मक शिक्षण से बिल्कुल कोरे है ।” 

--राधाक्ृष्णुन्‌ कमेटी 

ध्राज शिक्षा का रगीन उपवन अनेक विद्या के बृक्षों से सजा हुश्रा है जो 
असंख्य विषय की शाखाश्रों से ले हुए हैं । प्रत्येक शिक्षक, शिक्षित व शिक्षार्थी 
को इनसे नई सौरभ व नूतन प्रेरणा मिलती है जिसका समाज ओर राष्ट्र के 
लिए श्साधारण महत्व है। यदि कला व विज्ञान इस उपबन के शच्त है तो 
साहित्य, राजनीति, इंतहास, दर्शनशास्त्र ( ?]7]050907 % रसावन शास्र 
((४०णांआाए), भौतिक शास्त्र (20१ #८8), उद्मित शास्त्र (900०४87); 
प्रादि सरलता से इनका शाखाएँ कही जा रुकती हैं | विश्व निर्माण के आरम्भ 
से ही वाणिज्य ( (07:0८०८ ) भी क्िसो न किसी रूपमे ऐसा हूं एक 
विद्याइक्ष रहा है जिस पर लेखा-जान ( /८८०णाश्र0०7 ); व्यावहारिक 
अर्थशात्र ( एप्प (:00०70770$ ), मुद्राशास्त्र, व्यापार पद्धति 
( 8087९88 )[९८४):००६ ) व श्रकशास्त्र ( 54808 ) श्रादि फैली हुई 
शाखाएँ श्राज भी समस्त संसार के औद्योगिक विकास व वेश्ञानिक प्रगति का 
कारण बनी हुई है । ' 

वर्तमान युग मे आई हुई विज्ञान के चमत्कारों की भयंकर बाढ़ वास्तव मे 
तो वारिच्य के जटिल पहलुओं को ढीला करने के लिए आवश्यक हुई जिससे 
मानव-जाति का रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने मे एक औद्योगिक क्रांति संभव 
हो सके और भविष्य में हम इसके लिए सचेत रह सके। अत्येक मनुध्य को यह 
प्रबल इच्छा है कि वह पिछले दिन से आज और श्राज से कल श्रधिक सुखी व 
समृद्धिशाली हो और श्रगले दिन उसको और भी अधिक लाभदायक व्यवसाय 
शऔर उद्योग दिखाएँ] इसके लिए वाणिज्य मानव-समाज की शताबिदयो से 
सेवा करता आया है और आज मी इसका महत्व विज्ञान की आ्रँधी में छिपाय! 


अर्थ-बाणिज्य की व्यावद्वारिक-शिक्षा श्र 
जिवीमिल बैनकीकिलज 0. 3 


नहीं जा सकता | यदि ऐसा किया गया तो वह शिक्षा को अधूरा रख समाज 
श्र देश के लिए घातक सिद्ध होगा । 

हप का विषय है कि देश के अधिकाश विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों में 
कला, विज्ञान व वाणिज्य की शिक्षा दी जाती है जहाँ से हजारो विद्यार्थी शिक्षा 
प्राप्त करके अपने भावी जीवऩ को एक सोचे।मे दालने का श्रट्टट प्रयत्न वरते 
हैं। जिस प्रकार कल्ला व विज्ञान के छात्र श्राने वाले राजनीतिश्ञ, साहित्यकार 
कवि, इंजीनियर, डाक्टर व वैज्ञानिक वनेगे उसी प्रकार वाणिज्य के छात्र भी 
भावी उद्योगपति, श्र्थशास्त्री, व्यवसायी व निषुण कार्यकर्ता बनेंगे | कला व 
विज्ञान की छोड़िए, वाणिज्य का प्रसाद ही देश को फिर 'सोने की चिड़िया? 
बना सकता है। इसलिए वाणिज्य शिक्षा का स्तर ऊँचा तथा साधन अधिक से 
अधिक मात्रा में उपलब्ध होने चाहिएँ । 

इतनी आवश्यकता होते हुए भी भारत में वाणिज्य-विद्या की उन्नति और 
उसके विकास पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह हुआ 
कि यहाँ के विद्यार्थी पुस्तको में सब बातों का ठीक तरह से श्रध्ययन कर लेने 
पर भी वास्तविक जीवन ज्षेत्र में इन्हींविषयो में बुरी तरह श्रसफल रहते हैं। 
इसका कारण यह है कि आधुनिक वाणिज्य-शिक्षा जो सचमृच व्यवहार ओ्रौर 
प्रयोग रूप में होनी चाहिए केवल किताब रूप में ही सीमित रह जाती है | हमें 
श्राज वाणिज्य शिक्षा में ऐसी प्रगतिशील, व्यवह्ारिक व प्रयोगात्मक बातों को 
जन्म देना है जिससे विद्यार्थी केवल किताबों तक ही सीमित न रह कर प्रयो- 
गात्मक व व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें । यदि ऐसा हो सका तो व्ंमान 
वाणिज्य विश्वविद्यालय संचालक अवश्य ही भावी इतिहासकार के धन्यवाद के 
पात्र होगे | वाशिज्य-शिक्षा से यदि राष्ट्र की उन्नति में योग देना है तो इसे 
व्यावहारिक बनाने के लिए निम्न सुझावों की उपेक्षा करना हितकर न होगा :-... 


७ वाणिज्य-संग्रहालय :-- रु 
रसायन-शास्त्र ( (.॥८४7509 ) के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशालाएँ 
( 7.8007%07765 ) बनायी जाती है। उद्मित शास्त्र ( 8॥0]085 ) के 
विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों श्रोर महाविद्यालयों में बड़े-बड़े संग्रहालय 
( /४७४८४॥०७ ) बनाये जाते हैं जहाँ जीवित झौर निर्जीब दोनो प्रकार के 


अटिकन. 
तर 
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३४६ अथ-वाणिज्य की व्यावहारिक-शिक्षा 


प्राणी देखने को मिलते हैं। वहाँ निर्जीव सप॑, चूदे, मछलियों, मेंढक, व अन्य 
प्रकार के उड़ने वाले जीवित पत्तियों का भी होना कोई श्रसाघारण बात नही। 
विद्यार्थी जो बातें पुस्तकों में पढ़ते हैं उनका स्वरूप भी उन्हें देखने को मिलता 
है । कहने का तात्पय यह है कि उद्भित-शास्त्र का छात्र मढक को कभी मछली 
नहीं बता सकता | परन्तु स्वयं की कमी को न छिपाते हुए हमें लिखना पछता है 
कि हमारे वाणिय्य के किसी भी छात्र के लिए रिणश्षञए >पीला0 
].(४८०॥४४ को रि०ा४ए (०७४८४ वताना कोई बड़ी बात नहीं। 
वाशिज्य के अनेक विद्यार्थी चाहे वी. पी. पी के बारे मे जानते हो परन्तु डाक- 
खाने जाकर वी. पी, पी. नहीं करा सकते। मनीश्राइर द्वार रुपया भेजने में 
उन्हें पोस्ट मास्टर की सहायता लेनी पढ़ती है। डाकखाने में' बचत लेखा 
( $9ए7729$ 345 2८९0००7॥ ) खोलना, उसमें से रुपया निकालना व 
लेखा बन्द करना तो श्रधिकाश विद्यार्थियों से आता ही नहीं। कक्षालयों में 
केश चुक (४5) 800!:) पर काम करते हैं परन्तु बेंक की (228) 300: 
देखकर उनके होश उड जाते हैं। इस श्रमाव का दोष छात्र पर नही थोपा जा 
सकता | इस दोप और कमी के लिए तो हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्या- 
लय ही उत्तरदायी,हैं, जहाँ पुस्तक पढ़ाने का प्रवन्ध तो किया जाता है परन्तु 
प्रयोगात्मक शिक्षा देने की ओर चिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। इस उत्तर- 
दायित्व का भार चुकाने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय ब विश्वविद्यालय को 
वाणिज्य विद्या से सम्बन्धित संग्रहालयों का शीघ्रात्तिशीघ्र प्रवन्ध करना चाहिए | 
संग्रहालय में ऐसे साधन उपलब्ध हों जिससे विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप में यह देख सके 
कि पुस्तक में अध्ययन किये गये कागज़-पुर्जों (00८0 छाटाआ(8 बाते विशधप- 
00८78) का वास्तविक रूप कैसा होता हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता 
है। बैक के नाम चेक काटना, बिल लिखना, ग्राहक को जमा-नोट व नाम नोट 
मेजना, भिन्न-भिन्न प्रकार की फाइलों ( ए]2$ ) का रूप और उनका प्रयोग 
आ्रादि बातें श्राकपषंक विधि से बताई जा रुकती हैँ । वदि इस कार्य को करने के 
लिए वाणिज्य-विभागों के अध्यक्ष और महाविद्यालयों के आचार्य आज ही व्रत 
ले लें तो वाणिज्य के विद्यार्थियों के मस्तिप्क पर से व्यापारिक ज्ञान के अभाव 
का काला टीका जल्दी ही मिट सकता है और तब वे व्यापार-पद्धति मे बड़े-बड़े 


पर व्याव नअशक्षा इज 
अथ-बारिज्य की व्यावहारिक-शि हि. 


उपयोगी अन्वेषण कर राष्ट्र की मलाई भी कर सकेंगे। 
बक की प्रयोगाव्मक-शिक्षा :-- 

चारों ओर फैली हुई वेकारी के बाजार मे विद्यार्थी से सीधा बेंक व्यवस्था- 
पक बनना कौन नहीं चाहता ? यदि ऐसी सफलता की कुजी थोड़े प्रयत्न व 


परिश्रम से मिल जाय तो आ्राज विशान के युग में वाणिज्य का महत्व सचमुच 
चौगुना हो सकता है | इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमे कालिजो में ही 
योग्य शिक्षकों के संरक्षण में छोटे-छोटे वेक आरम्भ कर देने चाहिएँ जिनमें 
वहाँ के विद्यार्थी ही अ्रपने खाली समय में क्लक, अंकक व व्यवस्थापक बनकर 
काम करें। इस प्रयत्न'की सफलता के लिए, यह देखना आवश्यक होगा कि 
सब श्रधिकारी वर्ग, शिक्षक और विद्यार्थी श्रपना-अपना रुपया उसी केंक में 
जमा कराये | कालिज भी इस बेंक में कुछ जमा करे तथा कालिज के वार्पिक 
बजट की राशि के सुरक्षित रखने का ग्रधिकार भी इसी बेक को प्राप्त हो । 
यदि पूर्ण सहयोग के साथ कार्थ किया जाय तो यह बेंक कालिज के सरक्षण 
में चलाई जाने वाली श्रन्य सहकारी-संस्थाओं को ऋण देकर व वेंक-प्रणाली के 
अनुसार श्रन्य साधनो का विदोहन कर, रुपया जमा करने वालो को पर्याप्त 
ब्याज भी देकर बचे हुए लाभ को विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति के रूप में बाँट कर 
उनकी सहायता कर सकती हैं। इस योजना के अनुसार यदि घेंक प्रणाली को 


प्रोत्साइन देकर स्वयं के हित व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अध्ययन काल में 
ही एक विद्यार्थी बेक व्यवस्थापक हो सके तो श्रधिकारी वर्ग के लिए. सचमुच 
यह एक गे की बात होगी | इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि विद्ार्थी में 
उत्तरदायित्व की भावना श्रायेगी और वह व्यवस्था करने की क्रियाओं में दक्त 
होने लगेगा जिसकी आवश्यकता इंगलेंड मे उच्च औद्योगिक शिक्षा के लिए 
स्थापित 'पर्सी कमिटी? ( ?०८८ए (077097/€८ ) की राय से स्पष्ठ है; 
“अपने अनेक गयाहो की इस राय से हम प्रमावित हुए हैं कि उच्च कोटि 
का शिक्षित प्रायः झौद्योगिक संगठन व व्यवस्था के सिद्धांतों से श्रमभित्न होता 
है और उसका प्रशासन का उत्तरदायित्व अहण करने की ओर भक्रुकाव नहीं होता 
है। इसमें संदेह नहीं कि इस क्षेत्र मे अनुभव से बहुत सीखने को होता है 
परन्तु थोड़ा-पा ज्ञान इस प्रकार का भी है जिससे इस प्रकार की शिक्षा मिल 


न 


इ्श्द अर्थ-बाशिवज्य की व्यावहारिक-शिक्षा 


सकती है | इसलिए विश्वविद्यालय में श्रौद्योग्कि व व्यावसायिक प्रशोसन 
सम्बन्धी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए श्रनिवाय होनी चाहिए।?” 

कालजो में प्रस्तावित बेंको व श्रन्य सहकारी संस्थाश्रो का खोलना इस 
उह्े श्य की श्रोर पहला कदम होगा। कुछ महाविद्यालयों में ये योजनाएँ 
सफज्ञता के साथ कार्य कर रहो हैं। परन्तु प्रत्येक वाणिज्य-विद्यालय मे ऐसी 
ओजना अ्रनिवाय होना आवश्यक है | 


अध्यव्यवसायी देशाटन :-- 

ठेशाठन का महत्व तो सभी मानते हैं | परन्तु वाणिज्य-शिक्षा मे अध्ययन 
की सत्वता खोजने के लिए वाणिज्य-्यात्रा ((00770संत्रे ]0ए75 ) 
करना ज्ञान को प्रगति देता है | देश के उद्योगो व उद्योगपतियों, व्यवसायों व 
व्यवसासियों तथा श्रन्‍्य श्रसाधारण व्यक्तियों के विचार, वेशभूषा ब कार्य 
प्रणाली के संपक में आने व कुछ सीखने का अचूक अवसर वाह्य स्थानों के 
भ्रमण से ही संभव है। देश की वस्त्र, जूट, चीनी व श्रन्य उद्योगशालाश्ो को 
सर्वोगरूपेण देखकर विपय से सम्बन्धित विद्यार्थी अवश्य कुछ नयी नयी योज- 
नाएँ बनाकर श्रपने अ्रमूल्य छुाव सर्वसाधारण तक पहुँचा सकता है। भिन्न- 
भन्न प्रकार की व्यापार पद्धति की प्रयागशाल्ाओ का निष्पक्ष भ्रध्ययन कर एक 
अध्यव्यवसायी छात्र अपने नये दृष्टिकोण को जनता के विचाराधीन रख. सकता 
है | इसलिए विद्यार्थियो को दल व टोलियो मे आर्थिक सहायता देकर भ्रमण 
के लिए प्रतिवष भेजना चाहिए. इससे उनका दृष्टिकोण भी विस्तृत होगा। 
विदेशों के शिक्षा-अ्रधिकारी इस श्रोर अ्रदम्य उत्साह दिखा रहे हैं | विश्वास है 
हमारे श्राचाय भी इस पहलू को परिपक्व बना कर ही चेन लेंगे । 


अवकाश में विकास -- 

विद्या को व्यावहारिक व वहुमुख्ी बनाने के लिए शिक्षक को ताक में रख 
केवल विद्यार्थों का ही विकास करना एक हाथ से ताली बजाना होगा | विद्यार्थी 
में हर प्रकार की नई सूक, नवीन सफूर्ति व नया जोश भरने का भरसक प्रयत्न 
फरने पर भी वह श्रधूरा ही रहेगा यदि उसके शिक्षक मे ये सब गुण विद्यमान न 
हो । यदि निदेशक हा नाटक की वारीकियों से श्रपरिचित है तो नाटक सजाने 
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वालों का ज्ञान अधूरा रहना बडा स्वाभाविक है । अतः आवश्यकता इस वात 
की है कि हमारे प्रोफेसर महोदय भी, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक नई उपयोगी 
विचारधु धारा पुस्तक व प्रणाली से भत्ती मोति परिचित रहे। उन्हें कालिज में 
पढाने के लिए कामचलाऊ परिभ्रम से ही संतुष्ट नही हो जाना चाहिये। ऐसे 
प्रतिदिन के परिभ्रम से श्रवकाश पाकर उन्हें ठोस व नवीनतम वातें जानने के 
लिए अपने कालिज से बाहर देश के किन्ही बड़े पुश्तकालयों व प्रयोगशालाशो 
मे अध्ययन कर श्रपनी बुद्धि करा विकास करना नितान्त श्रावश्यक है | जिस 
प्रकार चाकू या तलवार की घार को ह्मे समय-समय पर तेज करना पड़ता है 
ठीक उसी प्रकार दा आनरपर ला कि बन हल पडेगा । 
इसलिए कालिज के अधिकारियों को आवश्यक होगा कि वे प्रत्येक शिचुक को 
आल आय ता त ओ समय के पश्चात एक वप का अ्रवकाश देकर श्रध्ययन के जे। 
मे विश्लेषण श्र गम्भी गम्भीर 
चन्तन के गुणों का विकास हो सके व जो वस्तुस्थिति का विकास हो सके व जो वस्तुस्थिति का अध्ययन कर प्रभाव 
पूर्ण निर्णय कर सके )इसके लिए हमारे शिक्षक यदि कक्षा में दिए जाने वाले 
भापण की अ्रपेज्षा श्रपनी ताजी जानकारी द्वारा क्रिसी उद्योग व व्यापार सम्बंधी 
वात्कालिक विषय पर विचार विमश करें तो ग्रधिक उपादेय होगा) 

इसी प्रकार की नई प्रणाली को जन्म देकर हम नए. ढंग से विद्या, विद्यार्थी 
तर शिक्षक तीनो की प्रगति व विकास में सच्चे सहायक घन सकेंगे | तभी हमारी 
प्र्थ-बाणिज्य शिक्षा पूर्ण बन सकेगी अन्यथा हमारी नवीन औद्योगिक सम्यता 
र॒ुकांगी रह जायगी; सामाजिक जीवन स्ेएक विपमता उत्पन्न हो जायगी 
स्योकि जिनको परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होना ६ उन्ही को जीवन की आर्थिक सम- 
ध्याओं पर विचार कर मानवीय समस्या भी सुलभानी है | थ्राशा है विश्वविद्या- 
न्यों के कुलपति कॉलेजो के आ्राचायय तथा अ्र्थ-वाणिज्य के !शक्षुक इस समस्या 
9 प्रति सचेत रहकर सुलमाने के प्रयत्न करेंगे । 





